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 श्री  बहादुरभाई  क्ंथाभाई  पटेल  के  दुखद  निधन  की  सूचना  देनी

 श्री  पटेल  तत्कालीन  अम्बई  राज्य  के  सूरत  निर्वाचन  क्षेत्र  से  1952-57  के

 दौरान  पहली  लोक  सभा  के  लिए  चुने  गए  इससे  पूर्व  वह  बम्बई  विधान  सभा  के  सदस्य  थे  ।  वह

 गुजरात  विधान  सभा  के  भी  सदस्य  वह  भूतपूर्व  बम्बई  राज्य  तथा  बाद  में  गुजरात  राज्य  में

 विभिन्‍न  मंत्रालयों  के  उपमंत्री  भी  रहे  ।

 श्री  पटेल  ने  विज्ञान  अध्यापक  के  रूप  में  अपने  जीवन  की  शुरूआत  की  थी  और  पिछड़े
 आदिवासियों  तथा  समाज  के  अन्य  निर्धन  वर्गों  के  कल्याण  एवं  उत्यान  में  उन्होंने  गहन  रुचि

 उन्होंने  इन  वर्गों  क ेबीच  सहकारिता  आन्दोलन  का  संवर्धन  भी  किया  और  इन  वर्गों  के  कल्याण  हेतु
 गठित  अनेक  संगठनों  तथा  समितियों  से  भी  वह  निकट  से  सम्बद्ध  रहे  ।

 श्री  पटेल  बनों  के  विकास  में  भी  रुचि  लेते  थे  तथा  वह  8  वर्षों  तक  गुजरात  राज्य  बन  विकास

 निगम  के  अध्यक्ष  रहे  ।  वह  गुजरात  विश्वविद्यालय  सीनेट  के  भी  सदस्य  रहे  ।

 श्री  पटेल  का  निधन  28  1993  को  '80  वर्ष  की  आयु  गुजरात  में

 हुआ  ||

 हम  अपने  इस  मित्र  के  निधन  पर  गहरा  शोक  व्यक्त  करते  हैं  तथा  मुझे  विश्वास  है  कि

 शोक-संतप्त  परिवार  के  प्रति  संवेदना  प्रकट  करने  में  सारा  सदन  सम्मिलित

 मृतात्मा  के  प्रति  सम्मान  प्रकट  करने
 के  लिए  अब  सदस्यगण  कुछ  देर  मौन  खड़े

 .

 11.02  स०पू०

 तप्पश्चात  सवस्यगण  कुछ  देर  मौन  छड़े  रहे  ।
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 11.04  मण्पु०

 प्रश्नों  क ेमौखिक  उत्तर

 |

 आंध्र  ज्देशਂ  में  बाल  भमिक्त

 *161.  श्री  जे०  घंखी  यह  बताने की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आंध्र  प्रदेश  में  सबसे  अभ्निक्र  श्रमिक  झेजमारों  में  लगे  हुए  और

 यदि  तो  बाल  श्रमिकों  को  शोषण  से  मुक्त  कराने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए
 उठाये  जाने  का  विचार  है  ?

 अम  मंझलय  के  राज्य  मंत्री  पों०  ए०  :  हां  ।

 विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 काये  के  समय  कालकों  की  शोषण  से  रक्षा  करे  और  उन्तकी  कामकाजीਂ  परिस्थितियों

 सुधार  करने  के  लिये  त्रिभिन्‍्न  कानूनों  में  विधायी  उपबंध  किए  गये  हैं  ।  बाल  श्रम
 एवं  1986  कतिपय  खतरनाक  व्यवसायों  और  प्रक्रियाओं  में

 बल  श्रम  के  नियोजन  को  प्रतिषिद्ध  करता  है  तथा  कुछ  अन्य  क्षेत्रों  में  उनके  नियोजन  को  थिनियमित
 करता  हैं  ।

 1987  में  एक  राष्ट्रीय  बाल  श्रम  नीति  बनाई  यई  है  जिसमें  कानूकी  उपंक्षों  के  प्रवर्तन  के
 अलावा  बाल  ध्ठमिकों  के  लाभ  के  लिये  सामान्य  विकास  कायंत्रमों  तथा  बाल  श्रम  की  उच्च  बहलता
 वाले  क्षेत्रों  में  पस्योजना  आधार्ति  कारंवाई  योजना  पर  ध्यान  देनेਂ  की  परिकस्बनत  की  गई  है  ।  ऐसे
 नौ  क्षेत्रों  में  राष्ट्रीय  बाल  श्रम  फरियोजलाएं  शुरू  की  गयी

 कार्याष्मुखी  परियोजनाएं  शुरू  करने  के  लिये  स्वयंस्तेवीਂ  संगछबों  को  बित्तोथ  सहायता  प्रदान
 की  जाती  है  ।  इसके  राष्ट्रीय  चीति  के  ढांचे  के  अन्दर-अन्दर  बाल  श्रम  की  समस्या  का
 समाधान  करने  के  लिये  अन्यर्राप्ढ्रीय  श्रम  संगठन  की  सहायता  से  दो  परियोजनाएं  अर्थात्‌  आई०  पी०
 ई०  सी०  बाल  श्रम  उन्मूलन  तथा  सी०  एल०  ए०  एस»  पी०  श्रम
 कार्रवाई  एवं  सथायता  भी  शुरू  की  गर्ड  है

 श्री  जें०  चोक्‍्का  राव  :  अध्यक्ष  जो  जवाब  दिया  है  उसमें  यह  नहीं  बताया  गया  कि
 आंध्र  प्रदेश  भें  क्या  स्टेप  लिये  गये

 ]

 बाल  श्रमिकों  के  कल्याण  के  तिशेषतया  आंध्र  प्रदेश  कौन-कौन  से  विकास  कार्यक्रम
 सरकार  द्वारा  चलाये  जा  रहे  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  इस

 2



 १४  1914  भौषिक  उुसर

 सम्बन्ध  में  किंसी  सहायता  के  जिए"भिवेदन  क्रिया  क्‍या  अस्तर्राप्ट्रीय  संगठनों  मै  बाल  भजदूरी  के

 उन्मूलन  के  लिए  कोई  सहायता  दी  यदि  तो  इसका  कार्यान्वयन  किस  रूप  में  किया  जा  रहा

 आंध्र  प्रदेश  में  कितमे  ब।ल  कल्याण  केन्द्र  चलाये  जा  हैं  ?  क्‍या  वे  प्रभावशाली  ढंग  से  बच्चों

 की  देखरेख  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  पी०  ए०  संगमा  :  दो  प्रकार  के  कार्यक्रम  चलाथ  जा  रहे  हैं  ।  एक  है  राष्ट्रीय  बाल  शमिक

 परियोजना  ।  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  एक  परियोजना  जग्गमपेंट  में  चलाई  जा  रही  जो  कि  टाइल

 उद्योग  में  लागू  की  गई  यह  आंध्र  प्रदेश  में  चलाई  जा  रही  राष्ट्रीय  परियोजना  आई  एल०
 ओ०  के  अन्तर्गत  नाम  से  एक  नई  परियोजना  आरम्भ  की  गई  जिले  के  बिस्कूट  उद्योग

 में  लगे  बाल-श्रमिकों  के  कल्याण  के  लिए  वैंकटारंगेया  न्यास  के  सपुर्दे  किया  गया  है  ।

 |

 श्र  जे  ०  चौककोा  रोध  :  इंस  एक्ट  को  बने  हुए  6  साल  हो  गये  इतना  समय  होने  के  बाद

 क्या  स्टैश  लिये  गधे  साफ  बसाथा  नहीं  जा  रहा  है  ।

 निरीक्षण  कायॉलिय  द्वारा  कितनी  धार  निरीक्षण  किया  गया  |  ऐसी  इकाइयों  के  विरुद्ध  कितने

 मुकदमे  दर्ज  किए  गये  जिन्होंने  बाल-अ्रमिकों  की  कार्य  पर  लगा  रखा  है  ?  निरीक्षकों  की  नियुक्ति
 तथा  बाल  श्रम  और  अधिनियम  के  प्रावधानों  के  क्रियान्बबन  के  लिए  क्‍या

 सभी  राज्यों  ने  कानून  बता  लिए  हैं  ?  बाल'श्रम  अधिनियम  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  भी  लागू  इस  क्षेत्र  में
 कितनी  बार  भिंरीक्षण  किया  भया  तथा  कितने  मुकहमभे  चलाये  गये  ?  क्रया  आप  यह  सुनण्चित  करेंगे

 कि  निषिष्ठ  कार्यो  में  बाल  कमिकों  को  न  लगाया  जाये  ?

 आँध्र  प्रदेश  में  एक  दौ  स्कीम

 आष  आंध्र  को  भर  अधिक  सहायता  क्‍यों  नहीं  प्रदान  करते  जहां  कि  सबसे  बडी  संख्या

 में  बाल  श्रमिक  हैं  ?

 क्री  पी०  ए०-संगमा  :  अभी  तक  बाल  श्रम  भोर  अधिनिधम  के  अन्तर्गत

 2,51,000  निरीक्षण  किए  गए  और  3,455  मामलों  में  दण्ड  दिया  मैं  माननीय  सबस्य  जी  इस
 बाल  में  सहमत  हूं  कि  यह  नहीं  जहां  सैक/इसके  विभिमयभ  शथा  निर्षेध  का  प्रण्म  इस
 सम्बन्ध  में  ओर  बहुत  कुछ  करने  की  आवश्यकता  है  ।  और  इस  सम्बन्ध  में  मैं  सारे  सदन  के  कष्ठिकोण
 से  सहमत  हूं  ।  पिछले  दिनों  अन्सर्राष्ट्रीम  श्रम  संगठन  ने  तीन  करोड  की  लागत  क्री  एक  परिवोजना
 को  मंजूरी  दी  इसे  बाल  श्रम  काये  योजना  तथा  सहायता

 कार्य  क्रम  कहा  जता  इसका  मुख्य

 उद्देश्य  बाल  श्रम  अधिनियम  कायंक्रम  क्रियान्वयन  को  और  युदृढ़  बनाना

 अध्यक्ष  बल्लेदय  :  यह  प्रश्न  आंध्र  प्रदेश  से  प्रम्बन्धित  कृपया  प्रश्न  पूछते  समय  वह  «बात  बात

 ध्यान  में  रखिए  ।

 अशुदेथ  आश्ार्य  :  कृषया  प्रशण्ण  को  आभ  सामान्य  दीलिए  ।

 अध्यक्ष  होंदय  :  आप  बिला  वजह  चर्चा  मत  आप  अपने  प्रश्न  पढ़  यह  आंध्र
 अभ्रदेश  के  यारे

 में है ''
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 करी  अवादि  चरण  दास  :  आसन्भ्र  प्रदेश  में  जो  ट्राईबल  एरिया  उसके  साथ  ही  उड़ीसा  में

 कोराषुट  ट्राईबल  एरिया  यह  भी  ट्राईबल  एरिया  में  आता  यहां  भी  ज्यादा  बाल  श्रमिक  काम

 में  लगे  हुए  इसके  लिए  सरकार  ने  कौन-सी  कार्रवाई  की  मन्‍्त्री  महोदेय  यह  बताने  की  क्रुपा
 करेंगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  यह  बात  समझने  की  कोशिश  कीजिए  कि  अगर  आप  सामान्य  रूप

 से  सारे  भारत  के  बारे  में  जानकारी  चाहेंगे  तो  मनन्‍्त्री  महोदय  आपको  दे  नहीं  पाएंगे  ।

 क्या  मन्त्री  महोदय  उत्तर  दे  सकेंगे  ?

 थ्री  पी०  ए०  संगमा  :  जहां  तक  जनजातीय  क्षेत्रों  का  प्रश्न  मेरे  पास  इस  सम्बन्ध  में  अलग
 जानकारी  नहीं  है  ।  व्यवसाय-बार  मेरे  पास  सारे  देश  के  आंकड़े  वास्तव  में  बाल  श्रमिकों  की  संख्या

 सबसे  लगभग  42  कृषि  क्षेत्र  में  अपने  ही  खेतों  में  जुताई  का  राय  कर  रहे  बाल

 श्रमिकों  की  संख्या  35  प्रतिशत

 कुछ  उद्योगों  में  बाल  श्रमिकों  की  संख्या  अधिक  जैसे  कि  शिवाकाशी  के  माचिस  उद्योग

 जम्मू  तथा  कश्मीर  और  उत्तर  प्रदेश  के  गलीचा  उद्योग  उत्तर  प्रदेश  में  ताला  और  शीशा  उद्योग

 तथा  गुजरात  में  हीरे  को  पालिश  करने  के  उद्योग  में  इत्यादि  ।  इसी  प्रकार  कुछ  क्षेत्रों  में  उद्योग-बार

 तथा  व्यवसाय-वार  बाल-श्रमिकों  की  संख्या  बहुत  अधिक

 थी  गुमान  मल  लोढ़ा  :  जहां  तक  इस  कानून  का  सम्बन्ध  यह  संगठित  क्षेत्र  के  उद्योगों  के

 लिए  है  जिन्हें  कि कारखानों  अथवा  उद्योग  के  रूप  में  पंजीकृत  किया  गया  भवन  निर्माण  जैसे

 असंगठित  क्षेत्र  में  लगे  बाल  श्रमिकों  क ेशोषण  को  रोकने  के  लिए  आप  कया  कदम  उठा  रहे  जिन्हें
 कि  पंजीकृत  नहीं  किया  गया  बालकों  के  घरेलू  नौकरों  के  रूप  में  शोषण  को  रोकने  के  लिए  भी

 कोई  उपाय  नहीं  किए  गये  ओर  बहुत-से  ऐसे  क्षेत्र  हैं  जहां  कि  बालकों  का शोषण  होता  असंगठित

 क्षेत्र  मे ंबाल  श्रमिकों  को  रोकने  के  लिए  भी  आपके  पास  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ?

 श्री  पी०  ए०  संगमा  :  सभी  व्यवयायों  में  बाल  श्रम  निषेध  नहीं  कुछ  क्षेत्र  में  इसका  निषेध

 है  और  कुछ  में  इसका  विनियमन  किया  गया  कुछ  क्षेत्रों  में  जहां  कि  व्यवसाय  जोथिमपूर्ण  बाल
 श्रम  निषेध  है  ।  परन्तु  अन्य  क्षेत्रों  में  इसका  निषेध  नहीं  है  और  वहां  पर  हम  कई  कॉरणों  से  इसका
 विनियमन  करते  स  मामले  में  सदन  में  कई  बार  चर्चा  हो  चुकी  है  तथा  सदन  इस  निष्कर्ष  पर

 पहुंचा  है  कि  हम  पूरी  तरह  से  बाल  श्रम  समाप्त  नहीं  कर  सकते  इसलिये  सरकार  की  नीति  इसे
 धीरे-धीरे  समाप्त  करने  की  है  ।

 एक  तकनीकी  परामशंदात्री  समिति  भी  बनाई  गई  है  जो  कि  इस  सम्बन्ध  में  विचार  करती  है
 कि  क्या  कोई  विशेष  व्यवसाय  अथवा  काम  जोखिमपूर्ण  तथा  अगर  यह  समिति  इस  निष्कर्ष  पर

 पहुंचती  है  कि  अमुक  व्यवसाय  जोखिमपूर्ण  तो
 उस  व्यवसाय  विशेष  में  बाल-श्रम  निषेध  लागू  कर

 दिया  जाता  वर्तमान  में  6  व्यवसाय  तथा  14  कार्य  ऐसे  हैं  जिन्हें  निषिद्ध  करार  दिया  गया  है

 तथा  बाकी  व्यवसायों  पर  पर  निषेध  लागू  नहीं  है  ।

 झी  अनिल  बसु  :  हमारे  देश  में  बहुत  से  ऐसे  कानून  हैं  जो  कि  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में
 श्रमिकों  को  लगाने  पर  प्रतिबन्ध  लगाते  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  16  वर्ष  से  कम  आयु  के

 श
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 बच्चों  को  बाल  श्रमिक  के  रूप  में  काम  पर  लगाने  को  निषिद्ध  घोषित  करता  परन्तु  कुछ  और
 कानून  भी  हैं  जैसे  कि  बीड़ी  तथा  सिगरेट  कानून  जहां  कि  आयु-सीमा  भिन्‍न  विभिन्‍न  कानूनों  में

 आयु-सीमा  अलग-अलग  है  ।  कुछ  में  यह  16  वर्ष  है  ओर  कुछ  में  14  वर्ष  ।

 27  फरवरी  को  वित्त  मन्त्री  महोदय  ने  जब  बजट  प्रस्तुत  किया  तो  उन्होंने  आने  वाले  समय
 में  हमारी  अथंव्यवस्था  का  बड़ा  उत्साहवर्धक  चित्र  प्रस्तुत  किया  तथा  उन्होंने

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  बजट  पर  भाषण  नहीं  हो  रहा  बल्कि  प्रशतत  काल  चल  रहा  कृपया
 प्रश्न  पूछिए  ।

 की  अनिल  बसु  :  उन्होंने  कहा  कि  लोगों  का  जीवन  स्तर  ऊपर  उठेगा  तथा  आने  वाले  समय
 में  यह  विश्व  के  अन्य  देशों  के समान  होगा  ।  वित्त  मन्त्री  महोदय  ने  अपने  भाषण  में  ऐसा  ही  संकेत
 दिया  इसी  परिप्रेक्ष्य  में  मै ंएक  बड़ा  ही  स्पष्ट  प्रश्न  पूछना  चाहता

 संविधान  पुस्तिका  में  बाल-क्रम  को  निषिद्ध  घोषित  करने  वाला  कोई  कानून  नहीं  परन्तु
 बाल-श्रम  पर  प्रतिबन्ध  लागू  करने  वाले  अनेक  कानून  बाल-श्रम  आयोजन  पर  पाबन्दियां  लगाना

 इसके  निषेध  से  काफी  भिन्‍त  इसलिए  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कोई  व्यापक  विधेयक  प्रस्तुत
 करना  चाहती  है  ?  बाल-श्रम  के  आयोजन  पर  पाबन्दी  लगाने  वाले  अनेक  कानून  हैं  परन्तु  उनमें  आयु
 सीमा  भिन्‍न-भिन्‍न  है  ।  आने  वाली  परिस्थितियों  को  समक्ष  रखते  हुए  क्या  सरकार  बाल-श्रम

 के  निषेध  के  लिए  कोई  व्यापक  विधेयक  लाता  चाहती  है

 '
 अध्पक्ष  महोदय  :  आपका  प्रश्न  समझ  में  आ  गया  है  और  आप  इसे  और  स्पष्ट  मत  कीजिए  ।

 श्री  अनिल  बसु  :  ताकि  हमें  अनुदान  के  लिए  आई०  एल०  ओ०  के  समक्ष  न  जाना  पड़े  ।

 श्री  पी०  ए०  संगमा  :  यह  बात  ठीक  है  कि  भिन्‍न  कानूनों  में  बाल-अमिक  की

 भाषा  भिन्‍न  कुछ  कानूनों  में  इसकी  आयु  16  वर्ष  कुछ  में  14  वर्ष  और  कुछ  में  12  वर्ष  ।  परन्तु
 जब  बाल-श्रमिक  तथा  अधिनियम  पारित  किया  तो  इस  सम्बन्ध  में  कानून
 में  एकरूपता  लाने  के  लिए  बालक  उसे  घोषित  किया  गया  जिसकी  आयु  14  वर्ष  से  कम

 शन  लेबर  एक्ट  के  अतिरिक्त  यह  एकरूपता  प्रत्येक  कानून  में  है  जिसमें  कि  संशोधन  अभी  होना

 यह  संशोधन  ससद  के  विचाराधीन  है  तथा  शायद  वर्तमान
 सत्र  के  दोरान  इस  संशोधन  को  पारित  कर

 दिया

 श्री  अनिल  बसु  :  उन्होंने  यह  बात  स्वीकार  की  है  कि  कोई  व्यापक  कानून  इस  संबंध

 में  नहीं  हमारे  जो  कानून  वे  20  या  30  वर्ष  प्रहले  पारित  किये  गये  आज  संसार  की

 परिस्थितियां  बदल  चुकी  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कार्यवाही  वृत्तांत  में  शामिल  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  अनिल  बसु  :  यह  अति  महत्वपूर्ण  मुद्दा  बाल-अम  एक  उपेक्षित  क्षेत्र

 *कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 महोदय  :  आप  राष्ट्रममि  के  अधिभाषण  पर  चर्चा  के  दौरान  इस  पर  चर्चा  कर  सकते

 इसे  कार्यक्षाही  धुसांत  में  सम्मिलित  नेहीं  किया  जायेगा  ।

 श्री  पौ+५  सौ०  चांक्को  :  इस  क्षेत्र  से  सम्बन्धित  विधायी  प्रावधानों  तथा  नियमों  की

 कोई  कमी  नहीं  जैसा  कि  मानतीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  विवियमत  अथवा  निपेध  को  किसी  भी

 क्षेत्र  में  ककाई  से  लागू  नहीं  किया  जा  रहा  इस  अधिनियम  का  बहुत  अधिक  दुरुपयोग

 किया  जा  रटा  शक्षम  मन्त्रियों  के  सम्मेलन  म  बार-त्रार  इस  विषय  पर  चर्चा  की  जा  रही  थी  --

 इसलिए  मैं  मन्‍न्री  महोदय  रे  जानना  चाहता  हूं  कि
 ८स

 बार  में  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  ने  क्या

 निक  निर्णय  लिए  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  इस  प्रणाली  की  निगराली  के  लिए  केन्द्र  सरकार

 में  कोई  तनत्र

 मै  मानदीय  मन्‍्त्री  से
 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  निगरानी  एजेंसियां  जिसका  हवाल

 उत्तर  में  दिया  गया  क्या  उन  निगरानी  एजेंसियों  जगता  के  ब्रतिनिधियों  अर्थात्‌  सांसद  और

 विधायक  सम्बद्ध  होंगे  और  संजाहकार  संभिति  राज्य  स्तर  पर  गठित  कौ  जाएगी  |  चुकि  श्र  विभाग

 की  पहुंच  सौंमिते  उनके  पास  इतने  बड़े  क्षेत्र  की  निगरानी  के  लिए  कोई  तनन्‍त्र  नहीं  है  ।

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  इसके  क्रियान्वयन  की  निगरानी  के  लिग्रे  सलाहकार  समिति

 में  जनता  के  प्रतिनिधियों  को  शामिल  करके  उश्चका  गठन  किया  जायेगा  ।

 श्री  पी०  ए०  संगसा  :
 हमारे  पास  बाल  श्रम  पर  केन्द्रीय  सलाहकार  समिति  मझे  याद

 |  है  कि  उस  समिति  में  कितन  संसद  सदस्यों  ने  प्रतिनिध्चित्व  किया  है  ।  लेकिन  श्रम  मन्त्रालय  द्वारा

 गठित  सभी  संभितियीं  सांसदों  ने  प्रतिनिधित्व  किया  लेकिन  विशेषलया  इस  अधिनियम  के

 आरे  में  मुझे  इतनी  जानकारी  नहीं  है  ।

 हों  तक  निभरानी  का  संबंध  है  अधिनियम  का  राज्य  सरकारों  द्वारा  क्रियान्वित

 किया  लाता  है,'हम  यूतियम  स्तर  पर  श्राम  मन्तालय  से  जांच  करासे  लेकिस  वह  फर्याप्त  महीं  है  ।

 विरला  श्रम  मन्त्रियों का  सम्मेलन  जो  हाल  ही  में  कुछ  महीने  पहले  हुआ  में|हभसे  इस  अधिनियम

 और  अस्य  अंधितिभों  जैसे  न्यूमतम  मजदूरी  जो  बहुत  महत्वपूर्ण  पर  चर्चा  की  थी  ।

 श्रम  मम्त्रियीं  के  सम्मेलन  में  उत  कातूतों  के  जियास्वयल  की  प्रगत्ति  और  समीक्षा  करने  के  लिए  एक

 जिपक्षीय  समिति  गठित  करने  का  निर्णय  लिया  जो  वास्तव  में  असंगठित  क्षेत्र  से  संच्रंधिस

 न्यूनतम  मजदूरी  सम  पारिश्रमिक  मजदूर  प्रतिपूति  अधिनियम

 और  बाल  श्रम  और  अधिनियम  ।  इसलिए  इन  अधिनियमों  की  समीक्षा  की  जा

 रही  है  और  हम  यह  देखने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  कहीं  तक  इन्हें  लागू  किया  गया  है  ।

 श्री  नीतीश  कूमार  :  अध्यक्ष  चाइल्ड  लेबर  के  बारे  में  इन  हिन्दुस्तान  के

 संबंध  विदेशों  में  भी  चिन्या  व्यक्त  की  जा  रही  जब  विदेशों  में  चिन्ता  व्यक्त  की  जा  रही  है  तो

 वह  चिन्ता  निस्‍्थार्थ  महीं  होगी  ।  भाइल्ड  लेबर  का  खात्मा  होना  इसमें  कोई  दो  रायें  नहीं  हो

 =  enn

 *कारयबाही  बृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 सकती  लेकिस  में  एक  मौलिक  सवाल  आपके  माध्यम  से  मानम्य  जी  से  चाक्ततक  हो  कि

 इसके  कई  क्षेत्र-ऐसे  हिन्दुस्तान  में  फरम्परागतः  दस्तकारी  के  क्षेत्र  जैसे  कालीन  घनाने!का  काम

 कालीन  बनाने  का  काम  यदि  5  साल  की  उम्र  से  बच्चे  नहीं  सीखेंगेः  तो  छनकी  उंगलियों  उककी

 दक्षता  हासिल  नहीं  हो  जितनी  आवश्यक  है  और  वे  आगे  आने  वाले  दिनों  काम  कर

 आज  सबसे  बड़ा  निर्यात  का  क्षेत्र  भी  यही  यानी  बुनकर  जो  चीजें  बनाते

 हैण्डफेक्राफ्टस  की  जो  चीजें  इस  तरह  के  कामों  में  महारथ  हासिल  करने  के  शिए  बाज्चों  को  छोटो

 उम्र  से  ही  सीखसा  प्रारम्भ  करना  जरूरी

 Se  न>म>्कन्न-नभ>क,

 मैं  आपके  माध्यम  से  जानना  चाहता  हूं  कि  जितने  हैजाडंस  एरियाज  जैसे  पत्थर  कमः  काम

 है  या  दूसरे  इसी  तरह  के  खतरनाक  काम  ऐसे  कामों  में  चाइल्ड  लेबर  प्लोहिबिशन

 होना  ऐसे  कामों  से  तो  बच्चों  को  हटाया  जाये  लेकिन  जैसा  मंत्री  जी  ने  कहा  कि  धीरे-धीरे

 हम  हर  क्षेत्र  स ेचाइल्ड  लेबर  को  एबोलिश  क्या  उस  धीरे-धीरे  चाइल्ड  लेबर  को  एबोलिश
 करने  के  काम  जो  बच्चे  हमारे  निर्यात  के  क्षेत्र  में  फरम्पराय्त  वस्तकाडी  का  श्षेत्र  उन

 क्षेत्रों  में  भी क्या  चाइल्ड  लेबर  को  प्रोहिबिट  किया  जाप्रेग  का  बहू  एस्या  इससे  दर्ज्ित  ममन+  जाएगा
 क्योंकि  दस्तकारी  के  काम  में  ब्रच्चे  छोटी  से  ही  काब  सीख  कर  मक्करय  कर  सकते  के
 उनसे  चाइल्ड  लेबर  को  हटाना  हमारे  हित  में  नहीं  होगा  ।  मैं  इस  बारे  में  मन्‍्त्री  जी  से  स्पष्ट  जानना

 चाहता  हूं  ।

 श्री  पी०  ए०  संगसा  :  यह  सच  है  कि  बहुत  से  बच्चे  कालीन  जो  विशेषतया

 उत्तर  जम्मू  और  कण्मीर  में  में  काय॑  कर  रहे  यह  निषेध  श्रेणी  के  अन्तगंत  आते

 बच्चों  द्वारा  कालीन  बुनाई  अनुसूची  के  अन्तर्गत  आता  है  जो  निषेध

 जेसा  मैंने  कहा  कानून  द्वारा  कायज़ों  पर  विशेष  व्यनसाय  को  निषेध  करना  द्वीक
 लेकिन  हमें  इसकी  मूल  स्थिति  को  और  मूल  वास्तविकताओं  को  भी  समझता  चाहिए  |  यहू  कोई

 आ्रासान  काम  नहीं  है  ।  हमारी  उलर  प्रदेश  बदहोई  में  राष्ट्रीय  बाल  कल्याण  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत
 एक  परियोजना  है  ।  मैंने  अगने  पूर्व  कायंकाल  1986-87  में  एक  बार  वहां  दौरा  किया  उस
 क्षेत्र  का  फिर  दौरा  करने  का  मेरा  प्रस्ताव  है  ।

 मैं  नहीं  मैं  स्थिति  का  स्वर्य  जायजा  लेना  चाहता  लेकिन  मुझे  भी  माननीय

 सदस्यों  जितना  दुःख  है  कि  कालीन  उद्योग  में  बहुत  से  बच्चे  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 अब  जहां  तक  बिप्रत्र  के  अन्य  भागों  में  व्यक्त  घिचासें  का  सम्बन्ध  यह  सत्व  है  कि  बहुत  से

 देशों  में  स्वैक्षितकक  संगठन  और  मादवाध्रिकारों  के  कार्यकर्ता  छकाल-धमिक  के  आवाज  उठा  रहे
 हैं  ।  वे  अपनी  सम्बन्धित  देशों  में  भी  मांग  कर  रहे  हैं  कि  बाल-श्रम  द्वारा  बने  सामान  को  उस

 देश
 में

 आयात  करने  की  अनुमति  न  दी  जाये  ।  अतः  एस  तरह  की  बहत-सी  मांगें  की  जा  रही  हैं  और  सबसे

 महत्वपूर्ण  मांग  गैर  सरकारी  सदस्यों  का  विधेयक  जिसे  सीनेटर  हारकीन  व्वारा  संयवत  राप्ट्रों  के
 सीनेट  में  पुर:स्थापित  किया  था  बह  विधेयक  अभी  भी  सीनेट  के  पास  लम्बित  है  ।

 लेकिन  जहां  तक  मुझे  जानकारी  है  कि  किसी  भी  देश  ने  अभी  तक  आधिकारिक  तौर  प्र
 निर्णय  नहीं  लिया  है  कि  बाल-शम  द्वारा  उत्पादित  सामान  को  आयात  नहीं  किया  जायेया  सम्बन्धित
 देशों  की  सरकार  द्वारा  ऐसा  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  ।  लेकिन  वहां  मानव  अधिकार  कार्यकर्त्ता  और
 विदेशी  स्वैच्छिक  संगठन  है  जो  उस  प्रकार  की  आवाज  उठा  रहे  भारत  सरकार  ने  उनको  और
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 तक

 उन  विचारों  को  जो  समूचे  विश्व  में  व्यक्त  किये  जा  रहे  को  नोट  कर  लिया  है  और  हम  निश्चय  ही
 देखेंगे  कि  हमने  जो  कदम  उठाए  हैं  तथा  बाल-अ्रम  को  धीरे-धोरे  ख़त्म  करने  के  लिये  जो और  कदम

 उठाए  जाएंगे  उसमें  तेजी  लाई  जायेगी  ।

 शी  नीतीश  कुमार  :  अध्यक्ष  आप  भी  हमारी  चिन्ता  समझ्न  रहे  यह  तो  उल्टा

 जवाब  दिया  धीरे-धीरे  इस  पेशे  को  समाप्त  कर  देनेਂ

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसे  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जा  रहा

 श्रोमती  प्रतिभा  देवो  सिंह  पाटिल  :  यह  प्रश्त  आंध्र  प्रदेश  से  सम्बन्धित  है  और  यहां  दो  मुद्दे
 उठाये  गये  पहला  मुद्दा  बाल-श्रम  के  नियोजन  को  रोकने  के  बारे  में  दूसरा  मुद्दा  उन  ब्रालकों
 को  श्रम  से  छुटकारा  दिलाने  के  बारे  में  ह ैजिनका  शोषण  किया  जाता

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रकार  की  टिप्पणी  करना  आपको  शोभा  नहीं  देता  ।  मेरे  विचार  से
 श्री  नीतीश  कुमार  आगे  से  ऐसी  टिप्पणियां  नहीं  करेंगे  ।

 ओमती  प्रतिभा  देधो  सिह  पाटिल  :  मैं  जानना  चाहती  हूं  कि  आंध्र  प्रदेश  सरकार  आल-श्रम
 के  नियोजन  को  रोकने  तथा  पहले  से  ही  कार्य  कर  रहे  बच्चों  को  बाल-श्रम  से  मुक्त  कराने  के  लिये
 क्या  कारगर  कदम  उठा  रही  आंध्र  प्रदेश  सरकार  के  अधीन  कौन-सी  तन्त्र  प्रणाली  है  जो  उन
 बच्चों  जिनका  शोषण  होता  सहायता  का  प्रयास  कर  रही  है  और  किस  तरीके  से  केन्द्र  सरकार
 आंध्र  प्रदेश  की सहायता  कर  रही  है  ।

 श्री  पी०  ए०  संगमा  :  जहां  तक  सहायता  और  परियोजना  का  सम्बन्ध  मैं  पहले  ही  दो
 परियोजनाओं  का  उल्लेख  कर  चुका  हूं  जो  आंध्र  प्रदेश  में  चलाई  जा  रही  हैं  ।

 |

 कानून  को  लागू  करने  के  बारे  में  जितने  भी  आंकड़े  मेरे  पास  थे  मैंने  दे  दिए  अब
 तक  25,100  निरीक्षण  किए  जा  चुके  7,000  अभियोजन  चलाये  गए  हैं  ओर  3,455  दोषी
 सिद्ध  किये  जा  चुके  लेकिन  इन  आंकड़ों  में  आंध्र  प्रदेश  शामिल  नहीं  क्योंकि  हमें  अभी  तक
 आंध्र  प्रदेश  सरकार  से  इस  पर  कोई  रिपोर्ट  नहीं  मिली  है  ।  हमने  उन्हें  याद  दिलाया  और  जैसे  ही
 मुझे  आंध  प्रदेश  सरकार  से  जानकारी  मैं  माननीय  सदस्य  को  दे  दूंगा  ।

 करी  रास  निहोर  राय  :  अध्यक्ष  हमारे  जनपद  में,'*ਂ

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपका  नाम  वीरेन्द्र  सिंह  नहीं  मैंने  श्री  वीरेन्द्र  सिह  को  बोलने  के  लिए
 कहा  आप  कृपया  बैठ  जाइए  ।

 श्री  राम  निहोर  राय  :  अध्यक्ष  महोदय  हमारे  जनपद  में  सोनभद्र  और  भदोही  में

 *कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 कालीन  का  सबसे  बढ़ा  उद्योग  है  जहां  पर  करोड़ों  और  अरबों  रुपये  का  कालीन  बनाया  जाता  है  और

 सरकार  को  इसके  निर्यात  से  अच्छी  खासी  विदेशी  मुद्रा  मिलती  लेकिन  उस  उद्योग  को  समाप्त

 करने  के  लिए  स्वामी  अश्निवेश  एक  षड़्यंत्र  रच  रहे  मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  वहां  पर

 10,  12  ओर  14  व  15  साल  तक  की  उम्र  के  बच्छे  कालीन  बनाने  का  हुनर  सीखते  वे  बहुत
 अच्छा  कालीन  बुनते  हैं  और  उनका  बुना  हुंआ  कालीन  विदेशों  में  काफी  अच्छी  मात्रा  में  निर्यात  होता

 पसंद  किया  जाता  लेकिन  आज  उस  उद्योग  को  बाल-श्रमिक  के  नाम  पर  समाप्त  करने  का

 षड्यन्त्र  रचा  जा  रहा  तो  मैं  माननीय  अध्यक्ष  मन्त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि

 जो  बच्चे  वहां  कालीन  बुनने  का  हुनर  सीख  रहे  उनकी  डाक्टरी  का  प्रबन्ध  गांव  में  करने  के

 गांवों  में  उन  बच्चों  के  खेलने  का  प्रबन्ध  तथा  उन  बच्चों  की  शिक्षा  का  प्रबन्ध  करने  पर  क्या

 भूतिपूर्वक  विचार  करेंगे  ?

 क्

 ञी  पी०  ए०  संगमा  :  मैं  श्री  नीतीश  कुमार  को  इस  प्रश्न  का  उत्तर  दे  चुका

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  उन्हें  हिन्दी  में  उत्तर  दीजिए  वह  इसे  समझ  जाएंगे  ।  वह  कहते  हैं  कि
 अन्य  सरकारों  ने  बाल-श्रम  द्वारा  उत्पादित  सामान  पर  प्रतिबन्ध  नहीं  लगाया  है  ।

 श्री  पी०  ए०  संगमा  :  मैं  पहले  ही  कह  चुका  हूं  कि  कतिपय  उद्योगों  में  विशेषकर  उत्तर  प्रदेश
 के  मिर्जापुर  और  बदहोई  क्षेत्रों  में  बहुत  से  बच्चे  काम  कर  रहे  हमारे  पास  बच्चों  के  कल्याण  के

 लिए  भी  शिक्षा  तथा  अन्य  प्रावधानों  के  सम्बन्ध  में  एक  परियोजना

 मैंने  1986-87  में  एक  बार  उध्ष  परियोजना  का  दौरा  किया  मैं  पदले  कद  चुका  हूं  कि

 मैं  एक  बार  फिर  जल्द  ही  उस  परियोजना  का  दौरा  करूंगा  ।

 ]

 क्री  वीरेख  सिंह  :  अध्यक्ष  बाल  श्रमिकों  का  शोषण  मानवता  के  खिलाफ  है  और
 आज  बाल  श्रमिकों  को  शोषण  से  मुक्त  कराने  के  नाम  पर  कुछ  स्वयंसेवी  संगठन  जैसे  बाल  बंघुआ
 मुक्ति  काम  कर  रहे  इसका  प्रचार  विदेशों  देश  में  भी  होता  है  और  करोड़ों  रुपये  राष्ट्र  से

 और  विदेशों  से  इस  संगठन  को  बाल  बंधुआ  मजदूर  को  मुक्त  कराने  के  नाम  पर  मिलते  मैं  सरकार
 से  जानना  चाहता  हूं  कि  बाल  श्रमिकों  को  शोषण  से  मुक्त  कराने  के  नाम  पर  मोच्े  को  खर्चा  करने  के

 लिये  जो  धनराशि  मिल्नती  है  इसका  सदुपयोग  कहां  होता  इसकी  मतिविधि  क्या  है  ओर  मोतें  में
 काम  करने  वाले  लोगों  की  गतिविधि  क्या  है  जो  विदेशों  के  इशारे  पर  बाल  बंधुआ  मुक्ति  भोें  के
 नाम  पर  यह  संगठन  चलाते  हैं  और  श्रमिकों  को  शोषण  से  मुक्त  कराने  के  नाम  पर  योजना  चलाते

 अभी  बाल  श्रमिकों  की  दासता  अभियान  की  एक  यात्रा  बिहार  के  नगर  उटारी  से  लेकर  राज«

 घाट  में  बापू  की समाधि  तक  चली  थी  ।  उस  यात्रा  में  क्या-क्या  घटनाएं  मुक्ति  मोचें  के  लोगों  ने  की

 क्या  सरकार  को  उसके  बारे  में  जानकारी  मैं  सरकार  से  यह  भी  सवाल  करना  चाहता  हूँ  कि
 ये  राष्ट्रद्रोेही  गतिविधियां  कया  सरकार  इसके  बारे  में  कोई  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 |

 .  भी  घी  ए०  संगसा  :  मैं  पहले  ही  कह  चुका  हूं  कि  यह  हमारें  देश  की  बहुंत  बड़ी  समस्या
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 और  हम  सबक्ते  लिए  यह  ब्रहुत  जित्ता  को  बात  है  ।  अन्तर्साष्दीय  कम  संबक्रत  मे  भी  आल  श्रम  के

 बारे  थे  जो  म  केबज  भारत  भें  हे  कल्कि  पूरे  विक्य  में  है  पर  जिन्ता  आनत  क्री है  और  यह  भी  भहा

 है  कि  सह  एक  ऐसी  समस्या  है  कि  जिसे  एक  या  धो  दिश  में  हल  सही  क्रिन्षा  शक्‍्ता  ।

 मैंने  अच्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  के  अधिकारियों  से  काफी  चर्चा  की  थी  विशेषतया  उन  लोगों

 के  साथ  जी  भारत  में  तथा  विश्व  में  पांच  अन्य  देशों  में  भाई०  पी०  ई०  सी०  कार्यक्रम  क्रियान्वित

 कंर  रहे  उन्होंने  भी  किया  है  कि  यह  एक  ऐसी  समस्या  है  धीरे-धीरे  सुलझाया  जा

 सकता  जल्दी  से  नहीं  ।

 यह  मेरा  निजी  अनुभव  मैंने  समूचे  देश  के  बाल  श्रम  के  केन्द्रों  में  द्वौरा  किया  है  जहां  यह
 परियोजना  मैं  फिरोजाबाद  गया  इलाहाबाद  गया  शिवकाशी  तथा  क्रई  अन्य  स्थानों  पर

 भी  गया  था  |  शिवकाशी  का  मेरा  अनुभव  यह  है  कि  मैंने  सोचा  कि  कुछ  लोग  अपंने  बच्चों  से  काम

 आधिकआरूरतों  के लिए  करवाते  यही  मेरी  राय  थी  |  अनुभव  के  तौर  पर  शिवकाशी  में  जहां

 हमारी  काफी  प्ररियोजताएं  हमने  एक  प्रिंटिंग  प्रेस  शुरू  की  थी  किसमें  74  महिलाओं  को  नौकरी

 दी  थी  और  इन  महिलाओं  को  नोकरी  देते  समय  मैंने  एक  शर्ते  रखी  मैं  स्वयं  वहां  गया  था

 और  १4  महिलाओं  से  थात  की  थी  और  कहा  जापकी  यह  नौकरी  तब  दूँगा  बशतें  कि

 आप  अपने  बच्चों  कौ  काम  पर  नहीं  भेजेंगी  केवल  यही  आपंके  काम  का  विकल्प  है  और  इसी

 झर्स  पर  आमको  सौकरी  दे  स्हा  हूं  ।  उन्होंने  मेरे  साथ  ब्रायद्ा  किया  कि  ओ  अपने  बच्चों  को  काम

 पर  नहीं  ओजेंगी  अ्योंकि  उन्हें  मह  नौकरी  मिल  गई  भी  ।  शेकित  आब  मैंने  देख  तो  मुझे  आश्चर्य  हुआ
 कि  छह  महीने  बाद  ही  गे  थुकारा  अपने  अच्चों  को  काम  पर  भेजला  शुरू  ऋर  दिया  में  यह
 चटना  अपने  निजी  अनुभव  के  आधार  पर  बता  रहा  हूं  केवल  इस  मुद्दे  पर  जोर  डालने  के  लिए  ।

 जैकिल  यंह  हमारी  दृश्छा  रही  है  कि  बाल  श्रम  को  ससाप्त  किया  जाये  लेकिन  जब  आप  वास्तविक

 स्थिति  देखते  हैं  तो  आप  पायेंगे  कि  यह  बहुत  कठिन  काम  है  क्यौंकि  बाल  श्रम  की  समस्या  को  मैंने
 व्यक्तिगत  रूप  से  देखा  है  ।

 ऋलजकशा  में  भी  सहोदवा  ने  कई  बार  अपने  हाथ  उठाये  हैं--कैंने  कलक्रशा  कहर  का  दौरा
 किया  है  ओर  उन  संगठनों  से  आतचीत  की  जो  इन  काककों  के  लिए  पढ़ाई  की  कक्षा  चला  रहे  हैं  ।
 मैने  सथयं  कसकता  शहर  कोल  इण्डिसा  तथा  अन्य  सार्वेग्रमिक  झंगठसी  के  साध्यम  से  मम

 इकट्ता  किया  है  शाकि  का्नकत्ता  में  क्रम  बराले  बालकों  के  लिए  जताया  जा
 क्के  1  हलने  भी  कुछ  ब्रोमद्ास  किया  है  ।

 मैं  व्यक्तिगत  रूप  से  इससे  पामिल  मैं  सदन  की  आश्वासम  दे  सकता  हूं  कि  यह
 कोई  कीटी-सी  समस्या  नहीं  है  कि

 जिसको  यहां  पर  सुझाव  दैकर  या  कानून  बनाकर  आसानी  से  हल
 किया  जा  सके  ।  ऐसा  नहीं  है  मेरा  विज्ञार  है  कि

 देश  को  इसकी  सराहना  करनी  चाहिए  ।

 ]

 राज्यीं  कौ  सड़कों/पुलों  के  मिर्माण  के  लिए  धनराशि

 *164.  श्री  के०  वुलसिऐया  बाग्डायार  :

 भरी  अर्जुन  सिंह  अत्दब  :

 क्या  जल  भूतल  परिथहन  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  ने  गत  तीम  क्यों  के  दोदाम  क्ति  धर्म  प्लज्यों  की  शड़कों/पुलों  के

 ०10
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 रख-रखाव  तथा  मरम्मत  के  लिए  केन्द्रीय  सड़क  निधि  से  राज्यवार  कितनी  क्तिीय  सहायता
 दी  ह

 राज्य  सरकारों  द्वारा  वास्तव  में  खर्च  की  गई  धनराशि  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या

 और
 |

 इस  धनराशि  के  उपयोग  पर  केन्द्रीय  सरकार  कंसे  निगरानी  रखती  हैं  ?

 असम  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  :  से  एक  विवरण  सभा  पटल

 पर  रखा  जा  रहा  है  ।'

 विवरण

 पिछले  सीन  बढ़ों  के  दौराक  केल्क्रीफ  सड़क  निधि  के  तहत  राज्यों  को  जारी  की  गई

 रापि  के  राज्यवार  ब्यौरे  वीचे  दिए  गए  हैं  :

 ऋण  राज्य  का  नाम  जारी  की  गई  राशि

 स्र०  नल  लत  जारी  न  नल  न  ननन  न  वतन  +>वनननननननी  जननी  लनननमन

 1989-90  1990-91  1991-92

 1  2  3  4  5

 1  बाप  449.  5.00  50.00

 2.  अशाऋ्  31.50  —  25.00

 3.  बिहार  —  चल  20.00

 4.  गुजरात  100.00  150.00  6000

 5.  हरियाणा  15.00.  90.00  10.00

 6.  हिमाचल  प्रदेश  6.00  9.81  नज-+

 7.  जम्मू  अरैश  कक्‍्सीर  10.00  ज+  20.00

 8.  कर्माटक  6.024.  7.00  45.00

 ,  9.  केरल  135.016  150.00  40:00

 10.  मध्य  प्रदेश  30.00  50.00  60.00

 11.  महाराष्ट्र  19.01  4.50  90.00

 12.  भऋणिपुर
 5.00  10.50  100

 13.  मेचालय  ना
 ना  20.00

 14.  सिजोरम  ता
 ा  10.00
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 2  3  4  5..

 15.  नागालैंड  1.96  1.19  —

 16.  उड़ीसा  —  न  30.00

 17.  राजस्थान  161.00  207.00  न

 18.  तमिलनाडु  10.00  न  60.00

 19.  त्रिपुरा  ना  ना  5.00

 20.  उत्तर  प्रदेश  315.00  250.00  न्ज+

 21.  पश्चिम  बंगाल  .  50.00  5.00  34.00

 कुल  900.00  900.00  580.00

 ओर  अनुमोदित  कार्यों  पर  व्यय  प्रारंभ  में  राज्य  सरकारों  द्वारा  अपने  योजनागत

 संसाधनों  में  से वहन  किया  जाता  है  और  अनुमोदित  कार्यों  पर  उनके  द्वारा  किए  गए  व्यय  तथा

 निधियों  की  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  वर्ष  के  अन्त  में  इसकी  प्रतिपूर्ति  की  जाती

 क्रेल्दी़र  सड़क  निधि  के  तहत  निधियां  राज्य  की  योजना  का  भाग  होती  हैं  अतः  उनके  उपयोग

 पर  नजर  रखने  के  लिए  सम्बन्धित  राज्य  सरकारें  जिम्मेदारी  होती  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  जगदीश  टाईटलर  अस्वस्थ  हैं  ।

 tt  झी  लुलपिऐया  वासहायार  :  तमिलनाडु  में  पुल  क्षीण  अवस्था  में  इसका  समुचित  ढंग  से

 रख-रखाव  नहीं  किया  जा  रहा  ऐसी  स्थिति  इसलिए  है  क्योंकि  हमारे  पास  निर्वाचित  पंचायत

 और  नगरपालिकाएं  नहीं  हैं  ।  यहां  तक  कि  धिला  कोई  कार्य  किए  बिल  पास  कर  दिया  जाता  है  ।

 यह  महज  आरोप  नहीं  यह  बिल्कुल  सच  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  सरकार  सड़कों  का

 अनुरक्षण  करवाएगी  तथा  इस  व्याप्त  कदाचार  को  समाप्त  करेगी  ।

 झो  पी०ए०  संगमा  :  केन्द्रीय  सड़क  निधि  के  अन्तर्गत  जितनी  धनराशि  उपलब्ध  वह  राज्य

 योजना  का  अभिन्‍न  अंग  है  ।  इसलिए  उक्त  राशि  को  खर्च  करने  की  जिम्मेदारी  राज्य  योजना  के

 अन्तगंत  आती  है  तथा  उक्त  पेरियोजना  को  कार्यान्वित  करने  और  उस  पर  निगरानी  रखने  की

 जिम्मेदारी  भी  राज्य  सरकार  की  इसलिए  हमारे  लिए  राज्य  सरकारों  की  ओर  से  उत्तर  देना

 अत्मन्त  कठिन  है  ।  हम  तो  केवल  राज्य  योजना  के  हिस्से  के  रूप  में  उन्हें  धनराशि  उपलब्ध  कराते

 ]

 प्रो०  प्रेम  घूमल  :  अध्यक्ष  जो  आंकड़े  मन्त्री  महोदय  ने  दिए  उनके  अनुसार

 हिमाचल  प्रदेश  को  1989-90  में  केबल  6  लाख  रुपए  1990-91  में  9  लाख  8  हजार

 रुपए  और  1991-92  में  कुछ  भी  नहीं  दिया  ।  अभी  पिछले  दिनों  जो  वर्षा  उससे

 तिब्बत  नेशनल  हाई-वे  रामपुर  के  पास  450  मीटर  बह  गइ  ।  बहू  सारा  का  सारा  पांनी  में  डूब
 गया  ।  वहां  राष्ट्रपति  शासन  लागू  लगातार  वहां  की  सरकार  राज्यपाल  के  द्वारा  मांग  कर  रही

 #
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 है  कि  उस  पर  ध्यान  दिया  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा  कि  ऐसे  मामले  जो  कि  स्ट्रैटेजिंक
 प्वाइंट  आफ  व्यू  सेना  के  हिसाब  से  और  सीमा  की  दृष्टि  से  इतने  महत्वपूर्ण  उनमें

 प्राथमिकता  के आधार  आप  हिमाचल  प्रदेश  को  धन  आबंटित  करेंगे  ?

 ]

 श्री  पो०  ए०  संगमा  :  जैसा  कि  मैं  पहले  ही  बता  चुका  हूं  यह  वह  निधि  है  जो  राज्य  योजना

 का  ही  एक  हिस्सा  इसलिए  राज्य  सरकारों  को  स्वयं  कार्यक्रमों  को  लागू  करने  में  आगे  आना

 होता  अतः  राज्य  सरकार  पहले  धनराशि  खर्च  कार्यक्रमों  को  लागू  उसके  उपरान्त

 केन्द्रीय  सरकार  उसकी  प्रतिपूर्ति  कर  देगी  ।  इस  प्रकार  यह  जिम्मेवारी  राज्य  सरकारों  की  जब

 भी  वे  उक्त  धनराशि  खजज  करते  हैं--हम  इसकी  प्रतिपूर्ति  कर  देते  इसलिए  माननीय  सदस्य

 राज्य  सरकार  को  धनराशि  खर्चे  करने  को  कहें  हम  उसकी  प्रतिपूर्ति  कर  देंगे  ।

 प्रो०  प्रेम  धूमल  :  उनके  पास  धन  नहीं  है  ।

 डा०  बोी०  जी०  मावाली  :  यह  हम  सभी  जानते  हैं  कि  सड़कों  का  विकास  सीधे  देश  की  प्रगति

 से  जुड़ा  यदि  हम  वर्ष  1989-90  और  1990-91  से  आज  अर्थात्‌  1991-92  के  दौरान

 खर्च  की  गई  धनराशि  के  आंकड़े  देखें  तो  यह  राशि  900  लाख  रुपए  से  घटकर  580  लाख  रुपए  रह

 गई  है  ।

 मैं  मानतीय  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  राज्य  सरकारें  सड़कों  और

 पुलों  के  ररखाव  पर  धनराशि  खर्च  के  प्रति  उदासीन  है  या  ऐसा  केन्द्रीय  सहायता  की  कमी

 अथवा  योजनागत  आबंटन  के  कारण  हो  रहा  जैसा  कि  हम  सभी  जानते  हैं  सड़कों  के  विकास  से

 निश्चित  रूप  से  काफी  मात्रा  में  पैद्रोल  और  डीजल  की  बचत  होती  वाहनों  का  अवमृल्यन  कम  होता

 दुर्घटनाएं  कम  होती  हैं  ।
 ॥

 जैसा  कि  मैं  पहले  कह  चुका  हूं  कि  राज्य  सरकारें  राज्य  योजना  के  एक  हिस्से  के  रूप  में  पहले

 घतराशि  खर्च  उसके  पश्चात्‌  ही  हम  उस  राशि  की  प्रतिपूर्ति  हमारी  भी  केन्द्रीय  सड़क

 निधि  में  धनराशि  की  समस्या  वास्तव  में  यह  कोष  बहुत  पहले  1929  में  सुजित  किया  गया  था

 और  तभी  से  घल  रहा  एक  संकल्प  द्वारा  सभा  पटल  पर  एक  फार्मूला  तैयार  किया  अन्तिम

 संकल्प  1977  में  पारित  किया  गया  था  जिसमें  यह  प्रावधान  किया  गया  था  कि  प्रति  लीटर  पैद्रोल  में

 से  3.5  पैसे  विभिस्त  राज्यों  की  सड़कों  के विकास  के  लिए  इस  कोष  में  1988  में  सभा  से

 एक  संकल्प  पारित  किया  जिसके  तहत  3.5  प्रसें  की  राशि  को  बढ़ा  कर  5  प्रतिशत  कर  दी  गई  जो

 पैट्रोल  के साथ-साथ  डीजल  पर  भी  लागू  होगी  ।  लेकिन  वित्त  मंत्रालय  ने  इसे  अभी  तक  स्वीकार  नहीं

 किया  इसलिए  समूचे  मामले  की  समीक्षा  हो  रही  है  ।  अब  मेरा  मुद्दा  यह  है  कि  इस  कोष  के  अन्तगंत

 धनराशि  कम  होती  जा  रही  है  और  इसमें  वृद्धि  करने  हेतु  कोई  खास  उपाय  नहीं  किये  गए  इसलिए

 केस्द्रीप  सरकार  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  अधिक  सहायता  देना  संभव  नहीं  यदि  हमें  यह

 करना  है  तो  इस  कोष  में  धनराशि  बढ़ानी  होगी  और  इस  समय  समूचे  मामले  की  समीक्षा  की  जा

 रही

 ओ  सूरज  मंडल  :  अध्यक्ष  पुल  और  रास्तों  के  लिए  जो  पैसा  दिया  जाता  उसमें

 13
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 खिलान्द  को  1989-90,  98  9-90,  में  पैसा  नहीं  1990-91  में  महीं  विया  ओर  1991-92  ख्िफे  20

 खाक  रुपया  दिया  कूसरी  तरफ  जोः  छोटे  स्टेट्स  उनमें  से केरल  को  135  लाख  विया  हैਂ  और

 सबसे  ज्यादा  उत्तर  प्रदेश  को  315  ज्राख्तन  रुपया  दिया  है  |  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  ऋतता

 हूं  कि  जिस  झारखंड  इलाके  से  मैं  आता  केन्द्र  को  वहां  से  रायल्टी  गैस  से  या  कोयले  लोहे

 चीनी  मिट्टी  से  और  स्टील  से  सबसे  ज्यादा  पैसा  हर  मामले  में  मिलता  41  परसेंढ  वहां  उस

 इलफके  खिनरस्‍ल  है  मेकिन  सकते  कभ  पैसा  इन्होंने  पिछले  तीन  साल  में  एक०  एच०  रोहस  के  लिए

 रैमुलर  दिया  है  जबकि  रिकमेण्डेशन  होऋर  आता  आज  तक  एक  भी  कोई  इलाके  में

 जध्यक्ष  सहोक्य  :  मंडल  आपने  उनका  जवाब  नहीं  सुना  ।  उन्होंने  पहले  जवाब  दिया  है
 कि  पहले  स्टेट  गवर्भमैंट  कों  खर्च  करना  बाद  में  बह  देते  हैं  ।

 श्री  प्रज  मंडल  :  यें  वही  पूछ  रहा  हूं  कि  स्टेट  ने  रिकमेण्ड  किया

 अध्यक्ष  महोदय  :  रिकमेण्ड  नहीं  करना  खर्म  करना  है  ।

 श्री  सुरुष  मंडल  :  उसमें  स्किमेण्ड  करना  एन०  एच०  रोह़  के  करे  में  ओइ  बड़े  पुल  के  बारे

 में  शिकफेण्ड  करना  है  ।

 मव्क्क  महोदय  :  ठीक  आप  जल्दी  पृछ  लीजिये  ।

 श्री  सूरज  मंडल  :  पैसा  नहीं  दिया  तो  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  उस  इलाके  में  ईयर  मार्क  कर

 जहां  से  केन्द्र  सरकार  को  कोयले  से  पैसा  मिलता  वहां  पुलਂ  के  लिए  और  एन०एच०  के  लिए
 कैश  देभा  चाहते  कि  इस  इलाके  में  धारा  234  के  अष्तर्गत  केन्द्र  की  भी  जिम्मेंदारी  बनती

 है  ती  कह  उधर  पेंसा  ईयर  मार्क  करके  रीजनल  डवलपमँण्ट  एथोरिटी  को  देकर  कराना  चाहती  है  या

 ]
 थी  पी०  एं०  संगमा  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  बताना  चाहूंगा  कि  मैं  अब  कोयला

 मंत्री  नहीं

 कह  रत  सच्ट्रीय  राजबानों  पर  कके  नहीं  की  माननीय  सदस्य  राष्ट्रीय
 राजका्ों भो  राज्य  राजमाकों के  खाथ  भिला  देते  पृथक कोष  जैसे  कि  मैंके  बह
 राज्द पोज  ता  का  हिस्सा  है  ।

 जैसा  कि  मैंने  पहले  यह  राज्य  सरकार  का  काम  है  कि  वह  परियोजना  को
 कॉर्यॉन्थित  करें  और  उक्त  धनराशि  की  प्रतिपूति  यह  राज्य  सरकारों  को  ही  करना  होता

 श्यो  श्रीकांत  जेगा  :  मैं  समझता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  ने  धनराशि  की  उपलब्धि  और
 की  मंजूरी  के  कारे  में  प्रर्म  के  अन्तिम  भाग  का  सही  उत्तर  तहीं  परिवोजनाओं

 को  मंजूरी  भारत  सरकार  देती  ऐसा  नहीं  है  कि  राज्य  सरकार  स्वतः  ही  धनराशि  खचे  कर  ले
 और  तब  भारत  सरकार  से  उसकी  प्रतिपूर्ति  जब  तक  भारत  सरकार  प्रत्येक  परियोजना  को

 मंजूरी  नहीं  दे  देती  और  वर्ष  विशेष  के  लिए  उपलब्ध  धनराशि  को  स्पष्ट  नहीं  कर  राज्य

 सरकारें  उस  परिय्येशना  विशेष  के  लिए  अपेक्षित  धतराशि  खत  नहीं  कर  सकतीं  ।

 जैव
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 जहां  तक  मेरी  जानकारी  है  उड़ीसा  सरकार  पहले  ही  एक  प्रस्ताव  भेज  चुकी  मखागहेंगे
 प्रस्ताव  ही  अपनी  धनराशि  की  सांग्र  श्री  भेजी  केद्धीय  सरकार  ने  संकल्प  1988  और

 संकल्प  1977  के  अनुसार  विभिन्‍न  राज्यों  को  देय  धनराशि  उपलब्ध  नहीं  कराई  उन्होंने  उक्त

 राशि  कुछ  अन्य  राज्यों  को  दे  भानी  उत्तर  श्रदैश  को  300  खाल  श्रये  जिलने  हैं  लेकिन  वे

 पहले  ही  500  करोड़  रुपये  खर्च  कर  चुके  हैं  और  उड़ीसा  राज्य  को  जिसे  100  करोड़  रुपये  मिलते
 10  करोड़  रुपये  भी  नहीं  दिए  गए  अतः  जल  भूतल  मंत्रालय  द्वारा  इस  प्रकार  का  भेदभाव

 बरता  जा  रहा  है  जिसे  भारत  सरकार  अशभी  तक  स्पष्ट  नहीं  कर  पाई  1988  का  संकल्प  पारित

 होने  के  बावजूद  वित्त  मंत्रालय  समूचे  मामले  को  दवाएं  बठा  है  जौर  धनराशि  श्ञारी  नहीं  कर

 रहा

 अऋष्यक्ष  अहोद्य  :  हूसबा  भव  प्रएन  धर  अदए  ।

 शी  लौकांत  श्ेना  :  मेरा  मुद्दा  एकदम  साधारण  मंत्री  जी  द्वारा  दिया  गधा

 उत्तर  वास्तय  में  सथ्यपरक  नहीं  उड्लैसा  सरकार  धनशाशि  खर्च  कर  सकी  है  और  वह  केन्द्र  की

 प्रत्तिदूति  बिल  पहले  ही  भेण  चुकी  इसलिए  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  उन्हें  धनशाल
 जारी  क्‍यों  नहीं  कर  रही  है  ।

 अध्यक्ष  सहोदथ  :  उनका  प्रश्न  यह  है  कि  उड़ीसा  सरकार  धनराशि  खर्च  कर  चुकी  है  ओर

 उसे  उस  धनराशि  की  प्रतिर्पृर्ति  नहीं  की  जा  रही  उसे  धनराशि  क्यों  नहीं  ही  जा  रहौ

 थी  पी०  ए०  संज्बा  :  में  मानवीय  सदस्य  को  थह  आश्वासम  दे  सकता  हूं  कि  शक

 राज्य  से  दूसरे  राज्य  को  कोई  धनराशि  अन्तरित  नहीं  की  आसी  मैं  आपको  ऐसा  आश्वाक्तण  दे

 सकता  हूं  ।'

 झ्रो  भीछांत  ज़ेना  :  मैं  इस  पर  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  लाऊंगा  क्योंकि  जल  धृबल  गंदी
 ने  इस  सभा  में  कहा  है  कि  उक्तत  धतराशि  अन्तरित  की  गई  उनका  ग्रह  वक्तव्य  समा  की

 कार्यवाही  व॒तान्त  में  उन्होंने  ऐसा  इस  सभा  में  कहा

 भरी  पी०  ए०  संगझा  :  हो  श्रकता  है  कुछ  मामलों  में  यह  सही  भी  होਂ
 '  '

 श्री  श्रीकांत  जैना  :  मैं  यह  सिद्ध  कर  दंगा  ।  यह  कार्यवाही  वृतान्त  में  है  ।

 शऔ  पी०  ए०  संगमा  :  कृपया  मेरी  बात  सुनिए  ।  आपने  मेरी  केवल  अधूरी  बात  हौ  सुनी  है  ।

 कुछ  राज्य  सरकारें  ऐसी  हैं  जो  वास्तव  में  कठिन  परिश्रम  करती  हैं  ओर  ऐसा  भी  हो  सकता  है  और

 वे  उस  रांशि  से  अधिक  कार्य  कर  देते  हों  जिसके  वे  उक्त  विशेष  वर्ष  में  पात्र  इसलिए  ऐसा  हो
 सकता

 करे  कीकरंस  जेसा  :  महोदय  ।  ४

 श्री  पो०  ए०  संगमा  :  लेकिन  जहां  तक  धनराशि  को  अन्य  प्रयोजनाथं  जारी  करने  का  सवाल
 ऐसा  कभी  नहीं  होता  ।  मैं  आपको  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  ऐसा  कभी  नहीं  होता  ।

 मेरे  बस  उड़ीस्स  के  सम्द्ित  पड़े  मामलों  का  ञ्योस  नहीं  मैं  पता  करू  और  मानलीतर
 सदस्य  को  उक्त  जानकारी  से  अवगत

 ts
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 आंध्र  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 +165.  आओ  दत्तात्रेय  बंडाक  :  क्या  जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :-

 आंध्र  प्रदेल  के  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  विकास  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  वर्ष

 1992-93  के  दौरान  स्वीकृत  की  गई  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 इसके  लिए  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गई  है  ?

 अम  सम्त्रालय  के  राज्य  सम्त्री  पो०  ए०  :  और  आंध  प्रदेश  में  राष्ट्रीय
 राजमार्गों  के विकास  के  लिए  वर्ष  1992-93  के  3  1993  तक  कुल  314.928  लाख

 ०  की  म्थारह  परियोजनाएं  अनुमोदित  की  जा  चुकी  इनमें  से  तीन  पुलियों  के  तीन

 हाई  शोल्डर्स  के  एक  रोड  ओवर  ब्रिज  के  एक  भूमि-अधिग्रहण  के  लिए  तथा  तीन  विविध

 प्रकार  के  कार्यों
 क ेलिए  इन  अनुमोदित  परियोजनाओं  के  लिये  वर्ष  1992-93  की  अनुदान

 मांगों  में  22.60  लाख  रु०  का  प्रावधान

 शी  दसात्रेय  बंडाह  :  मन्त्री  महोदय  जी  का  उत्तर  है  कि  वर्ष  1992-93  के  लिए
 आंध्र  प्रदेश  को  आवंटित  राशि  22.60  लाख  रुपये  की  पिछली  रिपोर्टों  के  अनुसार  थांध  प्रदेश
 को  वर्ष  1989-90  में  21.69  करोड़  रुपये  जारी  किये  गए  थे  और  1990-91  में  22.20  करोड
 रुपये  जारी  किये  गये  इसका  मतलब  हैं  कि  वर्ष  1990-91  में  केवल  5  लाख  रुपये  और
 1992-93  में  91  लाख  रुपये  को  वृद्धि  आंध्र  प्रदेश  में  सड़कों  की  हालत  बहुत  खराब  सड़कों
 की  खस्ता  हालत  होने  के  कारण  कई  दुघंटनाएं  हो  रही  दूसरी  बात  यह  है  कि  आंध्र  प्रदेश  के
 अधिकारियों  ने  यहां  तक  बताया  है  कि  सड़कों  की  खस्ता  हालत  होने  के  कारण  ठायरों  के  चलने  की
 अवधि  भी  कम  हो  गई  अतः  क्या  मन्त्री  महोदय  यह  बताएंगे  कि  क्या  केन्द्रीय  सरकार  आंध्र  प्रदेश
 में  सड़कों  की  स्थिति  सुधारने  के  लिए  बजट  में  बुद्धि  की  घोषणा  करेगी  ?

 हैदराबाद  शहर  की  जनसंख्या  में  वृद्धि  हो  रही  हैदराबाद  को  भी  महानगरों  में
 शामिल  कर  लिया  गया  लेकिन  वहां  केवल  दो  लेन  वाली  सड़कें  राज्य  सरकार  ने
 हैदराबाद  शहर  में  चार  लेन  वाली  सड़कों  का  प्रस्ताव  केन्द्र  सरकार  की  मंजूरी  के  लिए  भेजा

 भी  पो०  ए०  संगमा  :  संसाधनों  का  अभाव  राज्य  सरकारों  को  वित्ती  य सहायता
 में  वृद्धि  करने  सम्बन्धी  हमारे  अच्छे  प्रयासों

 क ेबावजूद  सहायता  ही  नहीं  बल्कि  राष्ट्रीय
 राजमार्गों  में  सुधार  करने  के  प्रयास  के  बावजूद--सरकार  के  लिए  यह  बहुत  कठिन  हो  जाता  है  कि

 वह  उन्हें  राष्ट्रीय  राजमार्गों  को  विकसित  करने  हेतु  और  अधिक  धनराशि  लेकिन  वास्तविकता
 यह  है  कि  आंध्र  प्रदेश  में  हमारे  पास  8  राष्ट्रीय  राजमार्ग  हमारे  पास  बड़ां  मौजूदा  7  राष्ट्रीय
 राजमार्ग  हैं  और  कुछ  सप्ताह  पहले  हमने  एक  और  सड़क  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  किया  है  ।  इस
 प्रकार  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  सूची  में  एक  राजमार्ग  और  जुड़  गया  देश  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की

 कुल  लम्बाई  का  8  प्रतिशत  भाग  आंध्र  प्रदेश  से  गुजरता  हम  अपनी  ओर  से  बेहतर  करने  की

 पूरी  कोशिश  कर  रहे  जहां  तक  दूसरे  की  बात  है  जिसके  बारे  में  माननीय  रादस्य  चर्चा
 कर  रहे  इस  सम्बन्ध  में  छानबीन  की  जा  रही  है  और  हम  इसे  आठवीं  योजना  में  शामिल  करने  का
 प्रयास  कर  रहे  हैं  ।
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 शी  दसाजेय  अंडारू  :  केन्द्रीय  सडक  निष्चि  योजना  के  अन्तर्गत  आंध्र  प्रदेश  राज्य  सरकार  ने

 केन्द्रीय  सरकार  को  वर्ष  1989  से  आज  तक  25  निर्माण  कार्यों  का  प्रस्ताव  भेजा  ।  उसमें  से  भारत

 सरकार  ने  9.81  करोड़  रुपये  लागत  के  केवल  5  कार्यों  को  मंजूरी  दी  ।  शेष  274.88  करोड़  रुपये

 की  लागत  के  19  कार्य  भारत  सरकार  की  मंजूरी  के  लिये  अभी  तक  लम्बित  पड़े  दूसरे  इसी  तरह
 भारत  सरकार  और  जल-भूतल  मंत्रालय  द्वारा  स्वीकृत  राशि  4.58  करोड़  रुपए  में  से  केवल  1.23

 करोड़  रुपये  ही  मंजूर  किए  गए  हैं  और  बाकी  की  राशि  जो  3.35  करोड़  रुपये  की  को  अभी  मंजूरी

 नहीं  मिली  पिछले  नौ  वर्षों  से  परियोजनाएं  स्वीकृति  के  लिए  लम्बित  पड़ी  क्या  माननीय

 मंत्री  बताएंगे  कि  इन  परियोजनाओं  की  स्वीकृति  में  कितना  समय  लगेगा  और  3.35  करोड़  रुपए  देने

 में  कितना  समय  लगेगा  ?

 राज्य  सरकार  के  पास  धन  की  कमी  राज्य  सरकार  सिंचाई  तथा  विद्युत  के लिए  अधिक

 घन  आबंटित  कर  रही  सड़कों  के  कामों  के  लिए  राशि  बहुत  थोड़ी  इसके  अतिरिक्त  आंध्र

 प्रदेश  सरकार  ने  गर-सरकारी  संगठनों  से  अधिक  धन  प्राप्त  करने  के  लिए  रोड़  मार्क  स्कीम  के  बारे  में

 सिफारिश  की  गई  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  भारत  सरकार  रोड  मार्क  स्कीम  के  लिये

 भी  स्वीकृति  दे  रही  है  ।

 करी  पी०  ए०  संगमा  :  वास्तव  में  आंध्र  प्रदेश  सरकार  से  बहुत  से  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए
 उदाहरण  के  सुधारों  के  लिये  उन्होंने  ज्यादा  से  ज्यादा  40  योजनाएं  प्रस्तुत  की  हैं  जैसा  मैंने

 बताया  है--उनमें  से  को  स्वीकृति  दे  दी  गई  केन्द्रीय  सड़क  निधि  रोड  के

 अधीन--पू्व  प्रश्त  केन्द्रीय  सड़क  निधि  आर०  के  बारे  में  भी.था--आंध्र  प्रदेश  ने  401

 प्रस्तुत  की  जिस  प्रश्न  की  आप  बात  कर  रहे  हैं  वह  अन्तर्राज्य  मार्गों  से  सम्बन्धित

 उन्होंने  कुल  19  योजनाएं  प्रस्तुत  की  हैं  और  सभी  योजनाएं  अभी  संवीक्षा  के  अधीन  हैं  ।  मैं  यह

 बताने  में  असमर्थ  हूं  कि  इसमें  कितना  समय  लगेगा  लेकिन  इसे  जल्दी  पूरा  करने  का  प्रयास

 श्री  के०  पो०  रेड्डया  यादण  :  तटवर्ती  जिलों  में  राजमार्गों  की  हालत  बहुत  खराब  जब

 मैंने  इन्जीनियरों  से  उन्होंने  बताया  कि  मंदानी  क्षेत्रों  क ेलिये  तथा  तटवर्ती  क्षेत्रों  के  लिये  जहां

 भूमि  की  वहन  क्षमता  भिन्‍न  भारत  सरकार  द्वारा  धन  के  आबंटन  में  एक  जैसा  मानदण्ड  अपनाए

 जाने  के  कारण  ऐसा  हुआ  वे  उतना  ही  धन  आबंटित  कर  रहे  हैं  और  सड़कों  के  डिजाइनों  में  भी  एक
 जैसे  मापदण्ड  अपनाए  जा  रहे  क्या  मंत्री  जी  मैदानी  क्षेत्रों  पर  जहां  भूमि  की  वहन  क्षमता  काफी

 अधिक  है  और  तटयर्ती  जिलों  में  जहां  भूमि  की  वहन  क्षमता  कम  के  लिए  धन  आबंटित  करने  तथा

 सड़कों  के  डिजाइन  के  बारे  में  पुनः  विचार  करेंगे

 श्री  पी०  ए०  संगमा  :  वास्तव  में  ऐसी  बहुत-सी  परियोजनाएं  हैं  जिन्हें  आंध्र  प्रदेश

 में  संपादित  किया  जा  रहा  वास्तव  में  मैं  उन  सड़कों  की  स्थिति  के  बारे  में  नहीं  जातता  ।  माननीय

 सदस्प  ठीक  ही  कह  रहे  मैंउनसे  सड़कों  की  हालत  के  बारे  में  विवाद  नहीं  करना  चाहता  ।  हम

 सड़कों  को  सुधारने  का  प्रयास  कर  रहे  उदाहरण  के  लिए  हम  नागपुर-हैदराबाद  सड़क  जो  राष्ट्रीय

 राज  मार्ग  संख्या  7  जिसकी  लम्बाई  148  किलोमीटर  को  मजबूत  बनाने  का  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 हम  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  5  अनमापाली-विशाखापट्रनम  जितमें  अनकापाली  बाईपास

 शामिल  को  चौड़ा  करके  चार  लेनों  का  कर  रहे  हैं  ।

 यह  दो  महत्वपूर्ण  सड़कें  है ंजिनको  मजबूत  बनाया  जा  रहा  है  तथा  सड़कों  की  हालत  में

 सुधार  किया  जा  रहा  इसके  महोदय  ऐसी  कई  सहके  है  जिन्हें  आंध्र  प्रदेश  में  विदेशी
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 सहायता  योजना  के  अधीन  घिश्षेयतद्रा  एशिया  विकास  बैंक  के  मार्डयस  से  खुसाइमे  की  प्रश्नाल  कर  रहे

 उद्दाहइरण  के  लिए  सश्क  जिसका  मैंमे  उल्लेशਂ  किया  है  यह  अ्रनकापासी-विशाक्ापट्दसभ  सहक

 श्री  के०  पौ०  रेड्डया  यावव  :  एक  फिलोमीटर  की  लाइसे  के

 थ्लो  पी०  ए०  संममा  :  दैदराबाद-रामगुंडम  रोड  का  भी  130  करोड़  रुपये  क्रौ  लागत  से

 एशिया  विकास  बैंक  के  अधीन  सुधार  किया  जा  रहा  काकीनाडा-दाज्यनगरम  सड़क  जो  34

 किम्री  ०  का  20.2  करोड़  की  लागत  से  सुधार  किया  जा  रहा  वहां  ये  सब॑  योजताएं  चल  रहौ
 हम  यह  सब  सुनिश्चित  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  कि  आंध्र  प्रदेश  में  और  देंश  के  अन्य  स्थात्तों

 पर  सड़कों  में  क्या  सुधार  हो

 श्री  जी०  एम०  सी०  बॉलयोगी  :  अध्यक्ष  आपके  मौध्यम  से  मैं  मैंत्री  जी  से  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  आंध्र  प्रदेंश  में  नये  राष्ट्रीय  राज  राष्ट्रीय  राज  मार्गों  तथा  राज्य  राज  मांगों
 के  लिये  एशिया  विकास  बैंक  या  विश्व  बैंक  कोई  ऋण  देने  जा  रहां  हैं  ।  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरी
 क्‍या

 आंध्र  प्रदेश  से  सम्बन्धित  केन्द्रीय  सड़क  निधि  रोड  के  बारें  में  आंध्र  प्रदेश

 और  पांड़िचेरी  के  बीच  अन्तर्राज्यौय  सड़क  पिछले  कई  वर्षों  से  लम्बित  पड़ी  संरकोर  इस  विषय

 में  क्‍या  कंदम  उठाने  जा  रही  हैं  ?

 करी  पी०  ए०  संगमा  :  एशिया  विकास  बैंक  के  तहत  आंध्ष  प्रदेश  में  नयें  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के

 ल्लिए  हमारे  पास  कोई  प्रस्ताव  नहीं  लेकिन  जैसा  मैं  पहले  बता  चुंका  हूं  कि  ऐसी  तीन  परियोजनाएं

 हैं  जो  एशिया  विकास  बैंक  सहायता  कार्यक्रम  के  अधीन  लेने  का  प्रस्ताव  इन  तौन  में  एक
 राज्य  राजमार्ग  है  अर्थात  हैदराबाद-रामगृण्डम  रोड  को  सुघारना  यहुं  राज्य  राजमार्ग  अन्य

 दो  परियोजनाएं  राष्ट्रीय  राजमार्ग  की  हैं  ।

 .....  हमने  विजयवाड़ा-चिलकालुरपैट  रोड  को  चौड़ा  करने  के  लिंयें  जापाशी  सरकार  की  सहायता
 लेने  का  भौ  प्रस्ताव  वस्तुतः  हमें  जापानी  सरकार  से  जवाब  नेंहीं  मिला  लेकिन  हमे  जापामे

 सरकार  को  सहायता  देने  के  बारे  में  राजी  करने  का  प्रयास  कर  रहें  लेकिंन  नंये  राष्ट्रीय  राजमा्भे

 के  लिये  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 विश्व  ब्रेंक  के  साथ  वर्ष्ता

 *168.  श्री  रवि  राय  :

 भी  थो०  ओोमियास  प्रसाद  :

 क्या  थित्त  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्होंने  विश्व  बैंक  के  प्रबन्ध  निदेशक  के  साथ  1993  में  वार्तों  की

 यदि  तो  तत्सम्ब्नन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 विश्व  बैंक  के  प्रंवन्ध  निदेशक  द्वारा  बिशीम  सहाग्रता  देने  के  बारे  में  यदि  कोई  वायदे

 दिये  गये  हैं  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  और

 उन  परियोजनाओं  का  अ्पौरः  क्‍या  है  जिनके  लिये  इस  सह्ाम्रता  का  उपयोग  किया

 जाएगा  ?
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 विस  सल्दासत्  में  राज्य  सजी  तथा  सतदीतर  कार्य  सरत्रालय  में  राज्य  सन्नी  अधशर
 :  भी  हाँ  ।  विश्य  बैक  के  प्रबन्ध  निदेशक  श्री  अरनेस्ट  स्टत  के  साथ  मई  दिल्‍ली  में  8

 1993  को  एक  दैडक  हुई  थी  ।

 से  क्री  स्ठ्भ  के  साथ  जो  जर्काएं  वे  वचनबंद्धसाओं  के  ब्रतंश्षन  पोर्टेफोलियों  के

 वचनबद्ध  सहायता  का  सर्वोत्तम  सम्भव  उपयोग  निश्चित  करने  के  लिए  आवश्यक

 भारतीय  अयंब्यवस्था  और  सरकार  की  सुधार  कार्यक्रम  ओर  भविष्य  में  विश्व  बैंक  से

 सह्यद्वय  की  अ्रम्भावित  राशि  से  सम्बन्धित  थीं  ।

 श्री  रथि  राय  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  मन्‍्त्री  मढ्ोदय  से  जानता  चाहता  हूं  कि

 विश्व  बैंक  के  मैनेजिंग  डायरेक्टर  श्री  अरेस्ट  स्टर्न  के साथ  जो  सरकार  की  बातचीत  हुई  उस

 सिलसिले  में  मैं  पूछता  चाहता  हूं  कि  कसा  भविष्य  के  लिये  विश्व  बैंक  से  जो  असिसटेंस  मिलने  वाली

 है  उसके  बरे  में  कोई  कंडीश्नेलिटि  है  तो भारत  सरकार  का  उस  बारें  में  क्या  रिस्पांस  है  ?

 .  ँ

 क्त  मरत्रो  अध्यक्ष  विश्व  बैंक  के  प्रबन्ध  निदेशक  के  आने

 फर  उतसे  ब्रैयक्तिक  पर  चर्चा  नद्दीं  की  जाती  कार्यक्रम  के  बारे  में  आम  चर्चा  होती  है  कि

 भारतीय  अर्धव्यवस्था  कैसी  प्रगति  कर  रही  शर्तों  के  बारे  में  कोई  चर्ना  नहीं  को  गई

 ली  रपि  एरेय  :  मेरा  था  कि  फित-फ्रिंस  चीज  के  बारे  में  बाते  हुई  हैंमें  लगता  है
 ते  इसको  भतभोहेत  सिंह  जी  से  बढ़ी  चतुराई  से  ढाल  में  मन्‍्ज्री  महोदप्त  से  जानता  चाहता  हूं
 पके  क्या  पता  है  अधेस्ट  रुटने  ते  एक  पत्रकार  के  अश्त  के  जबाध  में  कहा  भा  :

 सच  है  कि  यदि  आप  समायोजन  प्रक्रिया  से  जांच  करते  हो  तो  इससे  गरीब
 व्यक्ति  पर  विपरीत  प्रभाव  पड़  सकता  कभी-कभी  समायोजन  से  बेरोजगारी  में  भौ  वृद्धि

 ही  सकती  कर्ीकभी  मुस्यों  में  जाय  की  तुलना  में  तेजी  से  भूद्धि  हो
 सकती  है  ।”

 क्या  विश्व  बैंक  के  मैं  नेजिंग  डा  यरेवटर  की  हस  बात  से  आप  सहमत  हैं  ?

 एू

 जी  स्नभीहत  लिए  :  अध्यक्ष  बह  निश्चय  ही  सच  है  कि  यदिं  पर्याप्त  ध्यान  महीं  दिया

 जाता है  सी  समायोजन  कॉर्यक्रेम  मूल्वी  में  वृद्धि  हो  सकती  इससे  कंची-कंभी  बेरोजगारी  बढ़
 सकती  लेकिंत॑  मैं  संग  कौ  औश्वैसने  दे  सक्रता  हूं  कि  हसतें  बर्याप्त  ध्यास  विया  है और  सच  धह

 है  कि  मुद्रास्फीति  जितनी  दो  वर्ष  पहैले  जी  आज  उससे  बहुत  कभ  यह  इस  बात  का  प्रमाण

 श्री  इनाजीत  गुप्त  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  विश्व  बैंक  अधिकारियों  की  राय

 दरमारी  अथंव्यवस्था  के  कुछ  क्षेत्र  ने  इंतमीं  भ्रगंति  नहीं  की  है  कि  जित॑नीं  उनके  हिंस्‍स  से  होनी
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 मौखिक  उत्तर्र  $  1993
 नली  --

 चाहिये  वे  महसूस  करते  हैं  कि  जहां  तक  समायोजन  और  युधारों  का  संबंध  है  प्रगति  धीमी

 रही  मैं  यह  भी  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  उन्होंने  कतिपय  क्षेत्रों  में  हमारी  सरकार  द्वारा  सुधार
 कार्यक्रम  को  आगे  बढ़ाने  की आवश्यकता  पर  जोर  दिया  है  और  यदि  तो  वे  कौन-से  क्षेत्र

 शी  मनमोहन  सिंह  :  जो  क्षेत्र  पीछे  चल  रहे  हैं  जन  पर  कोई  विशेष  चर्चा  नहीं  हुई

 श्री  निर्मल  कांति  चटजों  :  यद्यपि  इसमें  सच्चाई  है  कि  मुद्रास्फीति  की  दर  कम  हुई  क्या

 यह  सच  है  कि  इस  तथ्य  के  कारण  आयात  के  दबाव  कम  करके  हमने  आयात  को  उदार  बनाया  है
 ओऔर  व्यापार  सन्तुलन  में  काफी  कमी  आई  है  जिसका  अभिप्राय  अर्थव्यवस्था  में  हस्तक्षेप  करता  है  ?

 मैं  यह  भी  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  मूल्य-वृद्धि  को  रोकने  के  लिये  भविष्य  में  निर्यात-आयात  नीति  में

 आयात  आधिक्य  की  पूरी  नीति  की  जांच  की

 श्री  सनमोहन  सिंह  :  आयात  आधिक्य  ही  केवल  घटक  नहीं  अर्थव्यवस्था  एक  जटिल  तत्व

 है  और  ऐसे  कई  घटक  लेकिन  मुख्य  तथ्य  यह  है  कि  मुद्रा  स्फीति  का कम  होता  सरकार  की  माइक्रो

 इकोनोमिक  मैनेजमेंट  को  दर्शाता

 शी  चित्त  बसु  :  मैं  माननीय  मन्‍्त्री  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  विश्व  बैंक  के

 प्रबन्ध  निदेशक  से  वार्ता  के  विश्व  बैंक  के  प्रबन्ध  निदेशक  द्वारा  निर्यात-आयात  नीति  के  प्रश्न

 को  उठाया  गया  था  तथा  क्‍या  सरकार  निर्यात-आयात  नीति  को  बनाने  की  शर्तों  पर  सहमत  हुई  है  ।

 मैं  यह  भी  जानता  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  आयात-निर्यात  नीति  की  विषय-वस्तु  के  बारे  में  बताएगी
 जिस  पर  उनकी  विश्व  बैंक-प्रबन्ध  निदेशक  से  सहमति  हुई  है  ।

 को  ममसोहम  सिंह  :  मैंने  पहले  ही  कर  दिया  है  कि  भायांत-तिर्मात  नीति

 पर  कोई  विशिष्ट  चर्चा  नहीं  हुई  थी  ।  लेकिन  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  इस  तेजी  से  बदलते  विश्व  में  यदि

 तकनीकी  परिवतंन  होते  हैं  तो  हमें  नियोजन  की  आवश्यकता  पड़ेगी  और  हम  पर्माप्त  कदम  उठा

 रहे  हैं  जिससे  कि आरथिक  समायोजन  और  तकनीकी  परिवर्तत  की  कीमतों  का  भार  श्रमिक  वर्ग  पर  न

 पड़े  ।  हम  सभी  न्यायसंगत  हितों  को  सुरक्षित  करने  के  प्रति  वचनबद्ध  हैं  ।

 थी  भोगेगा  झा  :  अध्यक्ष  वित्त  मन्‍्त्री  जी  मुद्रा  स्फीति  के  घटने  का  दावा  करते  वह
 इसको  साफ  करें  कि  इस  साल  संयोगवश  देश  के  पैमाने  पर  मौसम  या  प्रकृति  ने हमारा  साथ  दिया  तो

 उसका  हिस्सा  क्‍या  है  और  इनके  प्रबन्धन  का  हिस्सा  क्‍या  है  ?

 ओऔ  मनसोहन  सिह  :  मैं  पहले  ही  इस  प्रश्न  का  उत्तर  दे  चुका  यह  निश्चय  ही
 सच  है  कि  एक  अच्छा  मानसून  मदद  करता  है  लेकिन  हस  यह  नहीं  कह  सकते  कि  जब  मानसून  खराब

 होता  है  तो  सरकार  को  दोषी  ठहराया  जाता  है  और  जब  मानसून  भच्छा  होता  है  तो  सरकार  को

 इसका  कोई  श्रेय  नहीं  मिलता  ।  मैं  कहूंगा  कि  मानसून  भी  एक  घटक  रहा  लेकिन  नई  फसलों  के

 आने  से  पहले  ही  मुद्रा  स्फीति  की  दर  गिर  जाती  है  1991  में  जो  17  प्रतिशत  थी  बह
 1992  में  8  प्रतिशत  रह  गई  ।

 श्री  भोगेन्र  वह  अच्छी  फसलों  का  पूर्वानुमान
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 14  1914  लिखित  उंसर

 भरी  मुमताज  अंसारी  :  अध्यक्ष  कतिपय  परियोजनाओं  का  विवरण  में  ब्यौरा  दिया

 गया  जिन  परियोजनाओं  को  विश्व  बैंक  द्वारा  स्वीकृति  दी  गई  थी  उन  परियोजनाओं  का  ब्यौरा

 क्या  है  मैं  मन्‍्त्री  जी  से  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  सभी  परियोजनाओं  के  बारे  में  विश्व  बैंक  के  प्रबन्ध

 निदेशक  से  चर्चा  हुई  थी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  प्रथम  प्रश्न  में  ही  इसका  उत्तर  दे  दिया  था  ।

 श्य

 कृषि  श्रमिकों  के  लिए  केश्त्रीय  विधान

 +]69.  श्री  सुत्युंजय  नायकां  :

 श्री  आनन्द  अहिरवार  :

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कृषि  श्रमिकों  के  लिये  केन्द्रीय  विधान  बनाने  के  सम्बन्ध  में  महाराष्ट्र  के  श्रम  मंत्री
 की  अध्यक्षता  में  गठित  समिति  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  समिति  की  मुख्य  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  सरकार  इस  सम्बन्ध
 में  क्या  कदम  उठा  रही

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 रिपोर्ट  कब  तक  प्रस्तुत  कर  दी  जायेगी  ?

 ]
 श्रम  सन्‍्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  पो०  ए०  :  से  13-8-1992  को

 आयोजित  श्रम  मन्‍्त्री  सम्मेलन  में  लिये  गये  निर्णय  के  परिणामस्वरूप  महाराष्ट्र  के  श्रम  मन्त्री

 की  अध्यक्षता  में  13  राज्यों  के  श्रम  मन्त्रियों  की एक  समिति  17-9-1992  को  गठित  की  गई  थी  ।

 समिति  की  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  है  ।

 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 बिहार  को  बिकास  परियोजनायें

 +162,  श्री  चन्रजोत  यादव  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिहार  राज्य  में  वित्तीय  संकट  के  कारण  राज्य  की  विकास  योजनाओं  पर  प्रतिकूल
 प्रभाव  पड़  रहा

 यदि  तो  राज्य  की  बकाया  देय  राशि  की  तुलना  में  केन्द्रीय  सहायता  में  से  राज्य  का

 कितना  हिस्सा  जारी  किया  गया  और

 राज्य  को  वित्तीय  संकट  से  उबारने  के  लिए  केसद्रीय  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही
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 लिखित  उसर  5  1993

 वित्त  मंश्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  धोਂ  चन्रशेचर  :  राज्य  रारकार  के  अनु

 रोध  वर्ष  1992-93  के  लिए  24-6-1992  को  अनुमोवित  2202.73  करोड़  रुपये  के  परिव्यय

 को  हाल  ही  में  संशोंधित  करके  1100  करोड़  रुपए  कर  दिया  गया  है  ।

 770.26  करोड़  रुपए  की  आबंटित  सामान्य  केन्द्रीय  सहायता  के  प्रति  अब  तक  बिहार

 को  650.93  करोड  रुपए  की  राशि  रिलीज  की  जा  चुकी  है  ?  इसके  267.98  करोड़

 रुपए  के  आयोजदा  घाटा  अनुदान  की  राशि  पूरी  की  पूरी  रिलीज  कर  कर  दी  गई  है  ।  वाह्य  सहायता
 सतत  परियोजनाओं  के  लिए  135  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  केन्द्रीय  सहायता  के  प्रति  अब  तक

 राज्य  सरकार  द्वारा  किए  गए  प्रतिपूर्ति  के  दावे  के  आधार  पर  34  करोड़  रुपए  रिलीज  किए  जा

 चुके  हैं  ।

 राज्यों  को  संसाधनों  का  अन्तरण  वित्त  आयोग  और  योजना  आयोग  की  सिफारिशों  पर
 किया  जाता  राज्य  की  हकदारियां  मासिक/तिमाही  आधार  पर  रिलीज  की  जाती  हैं  अथवा

 उनको  प्रतिपूर्ति  राज्य  सरकारों  द्वारा  गए  दावों  के  आधार  पर  की  जाती  है  ।  राज्यों  स  अपेक्षा

 की  जाती  है  कि  उन्हें  अपने  हिस्से  के  संसाधनों  को  वापिक  ग्रोजना  तैयार  करते  समय  की  सहमति  के

 अनुसार  जुटाना  चाहिए  ताकि  वाधिक  योजना  के  कार्यान्वयन  में  रककावट  न  आए  ।  बिहार  के  लिए
 1992-93  के  लिए  राज्य  सरकार  के  574.25  करोड़  रुपए  के  अपने  संसाधनों  के आधार  पर

 2202.73  करोड़  रुपए  का  योजनागत  परिव्यय  अनुमोदित  किया  गया

 आयुध  कारखानीं  को  क्षमता  का  उपयोग

 *|63,  थ्री  प्रफुल  पटेल  :

 श्री  विलास  सुस  मवार  :

 क्या  श्क्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  फि  :

 क्या  सामान्यतः  देश  में  और  विशेष  रूप  से  महाराष्ट्र  में  स्थित  आयुध  कारखाने  अपनी
 क्षमता  से  बहुत  ही  कम  काये  कर  रहे

 यदि  तो  इसके  मुख्य  कारण  क्या

 क्या  सरकार  ने  वर्ष  1992-97  की  अवधि  के  दौरान  आयुध  कारखानों  का

 करण  संयंत्र  और  मशीनरी  को  बदलने  अथवा  उनका  नवीकरण  करने  तथा  प्रौद्योगिकी  को

 उन्‍नत  बनाने  की  कोई  व्यापक  योजना  बनाई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  प्रयोजनार्थ  आयुध  कौरखानां  बोर्ड  द्वारा  राज्यवार  और  एकंक-वार  कितनी

 राशि  भआबेंटिंस  फी  गई  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाजु  से  कुछ  आयुध
 जिमसें  महाराष्ट्र  में  स्थित  कुछ  भायुध  निर्माणियां  शामित्र  की  क्षमता  का  पूरी  तरह  से  उपयोग

 नहीं  किया  जाता  |  इसके  कारण  निम्नलिखित  हैं  :--

 उत्पादीं  की  सांग  में

 धन  की  ओर
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 14  1914  लिखित  उत्तर

 कुछ  अतिरिक्‍त  जिन्हें  आपातकालीन  आवश्यकताओं  को  तत्काप्त  पूरा  करनें  के

 उद्देश्य  से जानवुझकर  स्थापित  किया  गया  है  ।

 आयुध  निर्माणियों  में  संयंत्र  और  मशीनरी  का  प्रतिस्थापन/तवीकरण  और

 प्रौद्योगिकी  को  उन्‍्तत  बनाना  सदा  जारी  रहने  वाली  प्रक्रिया  फिर  आयुध  मिर्माणी  बोर्ड

 द्वारा  1992  से  1997  तक  के  पांच  वर्ष  के  प्रस्तावित  व्यय  के  राज्य-वार  और  इकाई-वार  ब्योरेਂ

 संलग्न  बिक्रण  में  दिए  गए  हैं

 विवरण

 ऋण०  सं०  राज्य  और  निर्माणी  वर्ष  1992-97  के  दौरान
 का  नाम  आधुनिकीकरण  के  लिए

 प्रस्तावित  राशि

 1  2  3

 आन्ध्न  प्रदेश

 1.  आयुध  निर्माणी  मेडक  37.44

 मध्य  प्रदेश

 2.  तोप  गाड़ी  जबलपुर  26.47

 3.  ग्रे  आयरन  जबलपुर  13.00

 4...  आयुध  इटारसी  10.46

 5.  आयुध  कटनी  23.14

 6.  आयुध  खमरिया  75.66

 7.  वाहन  जबलपुर  152.94

 कुमन  :  301.67

 महाराष्ट्र

 8.  गोला  बारूद  खड़की  269.08

 9.  उच्च  विस्फोटक  खड़की  5.10

 10.  मणशीनी  औजार  आदिरखूप  अम्बरनाथ  25.86

 11.  आयुध  अम्बाझरी  17.50

 12.  आयुध  अम्बरनाथ  32.59

 13.  आयुध  भण्डारा  12.85
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 लिथित

 94

 :

 आयुध  भुसावल

 आयुध  चांदा

 प्रायुध॒  देडू  रोड

 आयुध  वरणगांव |  ९  »

 कुल  :

 उड़ोसा

 आसुध  बोलंगीर

 ($)  तम्रिलनाड

 कारडाइट  अरुषतकाडु

 इंजन  आवडी

 भारी  वाहन  आवडी

 आयुध  वस्त्र  आवडी

 हैवी  एलाय  पेनेट्रेटर  तिरुचिरापल्ली

 आयुध  तिरुचिरापल्ली

 कुल  :

 उत्तर  प्रदेश

 फील्ड  तोप  कानपुर

 आप्टो-हलेक्ट्रानिक्स  देहरादून

 आयुध  वस्त्र  शाहजांपुर

 आयुध  उपस्कर  कानपुर

 आयुध  कानपुर

 आयुध  देहरादून

 आयुध  मुरादनगर

 आयुध  उपस्कर  हजरतपुर

 आयुध  पैराशूट  कानपुर

 लघु  शस्त्र  कानपुर

 5  1993
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 ]  2  है

 पश्चिमी  बंगाल

 35.  तोप  गोला  काणीपुर  19.58

 36.  धातु  एवं  इस्पात  ईशापुर  153.74

 37.  आयुध  दमदम  2.50

 328.  राइफल  ईशापुर  80.46

 256.28

 (=)  चंडीगढ़  शासित

 39.  आयूध  केबल  चंडीगढ़  15.00

 कुल  जोड़  :  1709.66

 राष्ट्रीयकृत  बेंकों  के  बोर्डों  के  निदेशकों  में  गर-सरकारी  सदस्यों  का  नामनिर्देशन

 +|  606.  श्री  खेलन  राम  जांगड़े  :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राष्ट्रीयक्रत  बैंकों  के  निदेशक  बोर्डों  में  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  नाम  निर्देशन  की

 नीति  सफन  रही

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 निदेशक  बोर्डों  से  गर-सरकारी  सदस्यों  के  नाम  निर्देशन  के  लिए  क्या  मानकण्ड  निर्धारित

 किए  गये

 वया  इस  सम्बन्ध  में  नीति  का  सख्ती  से  पालन  किया  गया

 (5)  तया  सरकार  का  विचार  बैंकिंग  उद्योग  के  का्यंकरण  को  कुशल  सुव्यस्थित  बनाने  के

 तिए  निदेशक  बोर्डों  का  पुनर्गठन  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संवंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 दिए  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अबरार

 बैंक  और  पकीर्ण  उपबन्ध  )  1970  और  1980  में  निर्धारित  कार्यविधि  और
 दण्डों  के  अनुसार  की  जाती  है  ।  उक्त  योजनाओं  में  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  परामर्श  के  पश्चात  प्रत्येक

 राष्ट्रीयक्ृत  बैक  के  बोर्ड  में  9  गैर-सरकारी  निदेशकों  की  नियुक्ति  का  प्रावधान

 राप्ट्रीयक्रत  बेकों  के  निदेशक  मण्डलों  का  अस्तित्व  निरंतर  बना  रहता  है  और  होने  वाली
 रिकिलियों  को  रमस-्समय  पर  भरा  जाता  20  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  बौर्डों  में
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 ee »+भऊ  कब  च
 सरकारी  निदेशकों  के  88  रिक्त  पद  इसके  विद्यमान  92  गैर-सरकारी  निदेशकों  बता

 कार्यकाल  भी  समाप्त  हो  गया  है  और  उनके  उत्तराधिकारियों  की  नियुक्ति  के  लम्बित  होने  पर  ने

 कार्यरत  सरकार  ने  रिक्तियों  को  भरने  के  वास्ते  पहले  ही  आवश्यक  कार्रवाई  प्रारम्भ  कर  दी

 कारीगरों  के  हितों  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  तथा
 योजनाओं

 में

 निर्धारित  विशेष  ज्ञान  या  राष्ट्रीयक्रृत  बैंकों  के  कार्यच्रालन  सम्बन्धी  व्यावहारिक  अनुभव  रखने  वाले

 व्यक्तियों  को  गैर-सरकारी  निदेशकों  के  रूप  में  नियुक्त  किया  जाता  बोर्ड  की  बैठकों  की

 चर्चाओं  में  इन  निदेशकों  की  भागीदारी  उपयोगी  रही  है  ।

 सीमा  शुल्क  में  राहत

 *167,  श्री  चन्त्रेश  पटेल  :

 झो  विलासराव  नागनाथराबव  गुूंडेवार

 क्या  वित्त  मम्न्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सनकार  ने  यात्री  सामान  सम्बन्धी  नियमों  के  अन्तगंत  आयातित  35  उपभोक्ता
 टिकाऊ  वस्तुओं  पर  सीमा  शुल्क  में  की  कमी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और  इसके  कया  कारण

 सीमा-शुल्क  में  इस  कमी  से  व्यापार  तथा  घरेलू  निर्माता  उद्योगों  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा
 1.

 क्‍या  सरकार  का  विचार  स्वदेशी  निर्माताओं  को  भो  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  प्रतिस्पर्धा
 करने  हेतु  उनकी  सहायता  करने  के  लिए  करों  में  राहत  प्रदान  करने  का

 (&)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 विफ्त  भन्त्रालय  में  राज्य  संत्री  एम०  वो०  चस्रशेखर  :  और  जी
 सरकार  ने  1993-94  के  बजट  में  यात्री  द्वारा  बैगैज  के  रूप  में  आयातित  वस्तुओं  पर  सीमा  शुल्क
 255  रु०  की  पूर्व  दर  से घटाकर  150  रु०  यथामूल्य  कर  दिया  टेलीविजन  सेटों  पर  फिर  भी
 उसी  दर  से  सीमा  शुल्क  लगेगा  जिस  दर  से  स्वदेश  निर्मित  टेलीविजन  सेटों  पर  उत्पाद  शुल्क  लगता

 अधिसूचना  6/93  सीमा  शुल्क  दिनांक  9-2-93)  जिसमें  विवरण  दर्शाया  गया  को

 पहले  ही  सभा  पटल  पर  रख  दिया  सीमा  शुल्क  को  इस  कारण  घटा  दिया  गया  कि  255  रु०  का

 शुल्क  बहुत  अधिक  प्रतीत  हुआ  ।

 क्योंकि  150  प्रतिशत  की  दर  अभी  भी  ज्यादा  है  इससे  स्वदेशी  उद्योग  पर  कोई

 कूल  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ।

 से  1993-94  3-94  के  बजट  में  स्वदेशी  निर्माताओं  को  सरकार  ने  पहले  ही  बहुत
 वित्तीय  छूट  देने  की  भोषणा  की  है  ।
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 कूषि  ऋण

 #170.  भी  शिवराज  लिह  चौहान  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  वाणिज्यिक  बैंकों  के  माध्यम  से  किसानों  को  कितनी

 राशि  के  कृषि-ऋण  दिए
 ह

 क्‍या  सरकार  द्वारा  घोषित  ऋण  माफी  योजना  के  कारण  ऋणों  की  वसूली  पर  प्रतिकूल
 प्रभाव  पड़ा  ह ैओर  कषि-ऋणों  के  वितरण  में  कमी  आई

 क्‍या  सरकार  ने  ऋणों  के  वितरण  में  वृद्धि  करने  के  लिए  कोई  उपाय  किए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अबरार
 :  और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  (1985-1990)  तथा  बाद  के  दो  अर्थात्‌

 1990-91  और  1991-92  के  दौरान  वाणिज्यिक  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  और  सहकारी  बैंकों

 द्वारा  दी  गई  कृषि  ऋणों  की  रकम  तथा  इन  संस्थाओं  द्वारा  वसूल  की  गई  शकमों  को  नीचे  दर्शाया
 गया  है  :--

 रुपए

 बर्ष  कृषि  ऋणों  की  रकम
 .

 भांग  मी  तुलना  में

 वसूली  वसूली  का  प्रतिशत

 1985-86  5-86  7005  6017  $6.39

 1986-87  8016  6765  56.46

 1987-88  8429  7754  56.90

 1988-89  8-89  9084  7685  56.16

 1989-90  9801  6349  45.32

 8846  7576  54.09
 ..._

 7878

 उपयु क्‍त  से  यह  देखा  जा  सकता  है  कि  वर्ष  7576  के  दौरान  ऋणों  की  वसूलों  में  कमी

 हुई  इस  कमी  का  एक  मुख्य  कारण  ग्रामीण  ऋण  राहत  दौरान  की  घोषणा  थी  जिसने

 घारकर्ताओं  में  भविष्य  में  ऋणों  की  वापसी  अवायगी  के  बारे  में  गलत  आशाएं  पैदा  कर  दी  थीं  जिनके

 कारण  बसूली  में  कमी  इसके  कारण  वर्ष  अवायगी के  के  दौरान  संवितरणों  में  भी  कमी  आई

 क्योंकि  काफी  बड़ी  संख्या  में  उधारकर्ता  नए  अग्रिमों  के  लिए  पात्र  नहीं  रहे  ।  अगले  वर्ष
 बंयोंकि  के  लिए  संवितरणों  तथा  वसूली  में  दोनों  में  काफी  सुधार  हुआ  ।
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 और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  दिए  गए  मार्गनिर्देशों  के अनुसार  सरकारी  छोर के
 बैंकों  सहित  सभी  भारतीय  बैंकों  को  अपने  कुल  ऋण  का  18%  कृषि  गतिविधियों

 को  प्रत्यक्ष  वित्त  के  रूप  में  देता  होता  इसके  यह  भी  कहा  गया  है  कि  25,000  रुपए
 तक  के  सन्ची  ऋत्  आवेदमों  को  एक  बखवाड़े  के  अन्दर  और  25,000  से  अधिक  के  ऋण
 आवेदनों  को  8-9  सप्ताह  के  अन्दर  निपटाया  जानता  है  ।

 किसानों  को  और  विशेष  रूप  से  छोटे  और  सीमांतिक  किसानों  कौ  शक्वूण  का  अवाह  बढ़ाने  की

 दृष्टि  से कई  कदम  उठाए  गए  हैं  |  इनमें  से  महत्वपूर्ण  कदम  ये  हैं  :--

 1.  7,500  रुपए  तक  के  ऋणों  पर  ब्याज  की  11.59  वाधिक  की  कम  दर  पर  रखा
 गया  है  ।

 2.  2  लाख  रुपए  तक  के  सावधि  ऋणों  को  रियायत्ी  दर  पर  प्रदान  किया  जाता  है  ।

 3.  छोटे  और  सीमांत  किसानों  द्वारा  प्राप्त  किए  गए  फल  ऋणों  के  मामले  में  ब्याज  में
 की  गई  कटोती  मूलधन  से  अधिक  नहीं  होनी  ऋह्टिए  ।

 4.  फसल  खराब  हो  जाने  पर  देय  राशि  को  3-5  कर्च  की  अवधि  के  लिए  निर्धारित
 किया  ऋना  ऋष्ठिए  औनेर  किसानों  को  सए  ऋण  दिए  कआमे  अआह्लिए  ।

 5.  10,000  रुपए  तक  ऋणों  के  लिए  तीसरी  पार्टी  की  गारंटी  अथवा  संपाश्विक  प्रतिभूति
 अर  हर  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  ।

 है

 6.  कृक्षि  क्षेत्र
 में

 वत॑मान  देय  राशियों  पर  अऋऋतुद्धि  ब्याज  नहीं  लगाया  जाना  चाहिए  ।

 7.  ग्रामीण  शाखा  प्रबंधकों  को  मंजूरो  की  उपयुकत्र  क्क्षितयां  प्रत्यायोजित  करना  ताकि
 अधिकांश  ऋण  आवेदन  शाखा  स्तर  पर  ही  मंजूर  किये  जा  सकें  ।

 कृत  झ्ेत्र
 सहित  प्राथमिकता  क्षेत्र

 को ऋण  सहायता  देने  के  मामले  में  सरकारी  क्षैत्र  के  बैंकों
 के  कार्यनिष्पादत  की  सरकार  तथा  भारत्रीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  आवधिक  रूप  से  समीक्षा  को  जाती
 है  और  ध्यान  में  वाली  कमियों  को  दूर  करने  के  लिए  उपयुक्त  कदम  उठाए  जाते
 कार्यनिष्पदेंभ  की  पिछली  समीक्षा  1992  में  की  गई  थी  और  सरकार  द्वारा  बैंकों  को
 निर्धारित  लक्ष्म  आप्त  करने  के  लिए  अशुक्श्यक  उपाय  करने  को  कश्क्ष  गया  था  |

 |
 औधिक  सहयोग  संगठले

 “171.  भी  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  सरकार  को  6-7  1993  को  कक्‍्येटा  से  हुई

 म

 परिषद्‌  के  मंत्रियों
 को  तीसरी  बैठक  की  जानकारी

 ई  आशिक  सहयोत्र  संगठन

 पदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  मध्य  एशियाई  गणतांत्रिक  देशों  के  देश
 के  व्यापारिक  हितों के  लिए  गया  उपाय  किए  हैं  ?

 के  साथ  देश  के  व्यापारिक  हितों  की  सुरक्षा
 f
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 वाणिम्य  मंत्री  प्रणव  :  से  इन  बैठक  में  एक  29  सूभी  योजना

 मंजूर  की  गई  जिसका  नाम  प्लान  आफ  ऐक्शन  फार  ई०  सी०  ओ०ਂ  इस  योजना  का

 घोषित  उद्देश्य  वर्ष  2000  तक  अपना  उद्देश्य  प्राप्त  करना  इसमें  इस  क्षेत्र  के  प्राकृतिक  और

 मानवीय  संसाधनों  को  इंस  प्रकार  जुटाने  की  महती  आवश्यकता  पर  बल  दिया  गया  है  जो  जहां  तक

 संभव  हो  बाजार-उन्पुक्त  अर्थव्यवस्था  और  सबके  लाभ  पर  आधारित  हो  ।  इस  प्लान  आफ  ऐक्शन
 में  आथिक  क्रियाकलाप  के  आठ  क्षेत्रों  में  सहयोग  के  लिए  मार्गदर्शी  सिद्धांत  दिए  गए  हैं--यह  क्षेत्र

 हैं  परिवहन  और  मानव  संसाधन  विकास  और  साध्यता

 अध्ययन  के  लिए  वित्त  व्यवस्था  करवा  ।  इस  प्लान  आफ  ऐक्शन  में  जिन  मुद्दों  पर  व्यवस्थाएं  हैं  वे

 इस  प्रकार  इस  क्षेत्र  के  भीतर  व्यापार  का  संवर्धन  करना  ;  इस  क्षेत्र  के  भीतर  व्यापार  अवरोधों

 को  शिधिल  और  आसान  हस  क्षेत्र  के  देशों  की  अरथ॑व्यवस्थाओं  के  पूरक  तत्वों  का

 सीमा  शुल्क  क्रियाविधियों  की  समरूप  व्यापार  तथा  कारोबार  के  लिए  वित्त  व्यवस्था  और

 बैंकिंग  सुविधाओं  के  बारे  में  आपसी  तथा  क्षेत्र  के  श्रीतर  व्यापारियों  के  आवागमन  में

 सुविधाएं  प्रदात  करना  ।

 सरकार  ने  मध्य-एशिया  के  गणराज्यों  में  भारत  के  व्यापारी  हितों  की  रक्षा  और  उनके

 संवर्धन  के  लिए  अनेक  कदम  उठाए  हैं  ।  अन्य  बातों  के  जो  उपाय  शामिल  हैं  वे  इसे
 प्रकार  उच्च-स्तर  पर  अधिकारियों  आदि  की  व्यापार  और  भूसतान  के  संबंध  में

 द्विपक्षीय  आथिक  सहयोग  और  बैंकिंग  सुविधाओं  का  थ्यापारी  संग्रुक्त
 परामर्शी  फोरमों  की  ऋण  संयुक्त  उद्यमों  और  प्रति-ब्यापार  का  परिवहन
 और  ट्रांजिट  पथों  का  परामर्शी  सेवाओं  आदि  के  रूप  में  सहयोग  तथा
 व्यापारी  स्तर  पर  सम्पर्को  को  प्रोत्साहन  ।

 गुजरात  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  हारा  विए  गए  ऋण

 172.  श्री  एन०  जे०  राठवा  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 3  1992  की  स्थिति  के  अनुसार  गुजरात  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  की

 कितनी  शाखाएं

 इस  राज्य  में  शुस  बैंकों  में  किगत  सीम  बंतों  के  दौशभ  प्रतिबर्थ  किहनी  राशि  जमा  की

 गई  और  इनके  द्वाय  कितती  खशि  का  ऋण  बांटा

 क्‍या  बांटी  गई  ऋण  की  राशि  लक्ष्य  के  अनुसार

 यंदि  तो  इसके  कैया  कारण  हैं  और  ऋण  की  राशि  बेढ़ोंमे  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  इन  बैंकों  द्वारा  गुजरात  में  कितने  लघु  एंककीं  को  ऋण  दिया
 जया  ?

 घित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  और  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ०अबरार  :

 30  1992  स्थिति  के  अनुसार  गुजरात  राज्य  में

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  की  कुल  2929  शाखराएं  हैं  ।

 39 Lear



 लिखित  उत्तरे  $  1993

 (a)  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  गुजरात  राज्य  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  मे ंजमा  की  गई

 कुल  राशि  और  उनके  द्वारा  संवितरित  ऋणों  की  राशि  निम्नलिखित  है  :

 के  अन्त  में  जमा  राशि  ऋण  राशि

 1989  860809  516812

 1990  1005245  45  614758

 1991  1155665  689857

 और  बैंकों  ने  ऋण  संवितरणों  या  निर्धारित  ऋण  जमा  अनुपात  के  रख-रखाव

 संबंधी  राज्य  बार  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  बैंकों  को  अखिल  भारतीय  आधार

 पर  समग्र  रूप  ग्रामोण  और  अर्ध  शहरी  स्तर  पर  60%  ऋण  जमा  अनुपात  प्राप्त  करना  होता

 गुजरात  राज्य  में  लघु  उद्योग  एककों  को  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  दिए  गए
 ऋणों  की  राशि  को  नीचे  दर्शाया  गया  है  :

 के  अन्त  में  खातों  की  संख्या  बकाया  शेष

 1989  127227  ,  105155

 1990  118773  112246

 1991  114602  132823

 दक्षिण-दूर्व  एशिराई  राष्ट्रों  के  संघ  में  सासिल  होने  का  प्रस्ताव

 +173.  शरीसती  प्रतिभा  देवी  सिह  पाटिल  :  क्‍या  धाजिक्ष्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 जे

 क्या  सरकार  का  विश्व  व्यापार  व्यवस्था  में  विद्यमान  प्रवृत्तियों  को  स्वीकार  करते  हुए
 क्षेत्रीय  व्यापार  समूह  में  शामिल  होने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  व्यापार  के  लिए  वक्षिण-पूर्व  एशियाई  राष्ट्रों  के संघ  में  शामिल

 होने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और



 14  1914  लिखित  उत्तर
 hee

 वालिज्य  मंत्री  प्रणव  से  भारत  के  किसी  क्षेत्रीय  ब्याप  मंच
 में  शामिल  होमे  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 भारत  का  आसियान  की  सदस्यता  की  भांग  हेतु  कोई  प्रस्ताव  नहीं  किन्तु  भारत  और
 दोनों  ने  यह  निर्णय  किया  है  कि  पूंजी  निवेश  तथा  पयंटन  जैसे  क्षेत्रों  में  कोई

 क्षेत्रीय  वार्ता  संबंध  स्थापित  किए  जाएं  ।  इस  प्रक्रिया  का  उद्देश्य  यह  है  कि  गाट  के  अधीन  स्थापित
 बहुपक्षीय  व्यापार  प्रणाली  के  भीतर  दोनों  पक्षों

 के  बीच  व्यापार  और  आधिक  आदान-अदान  बढ़ाए
 जाएं  ।

 भारत  क्षेत्रीय  दृष्टिकोण  की  बजाए  बहुपक्षीय  दृष्टिकोण  को  प्राथमिकता  देता  हमारा
 प्रयास  यह  रहा  है  कि  उरुग्वे  दौर  में  बहुपक्षवाद  को  मजबूत  किया  जाए  क्‍योंकि  ऐसा  विश्वास  है  कि
 भेदभाव  रहित  व्यापार  से  विश्व  व्यापार  के  विस्तार  को  अधिकाधिक  गारण्टी  मिलतीं  है  ।

 भारतोय  बेंकों  का  अन्तर्राष्ट्रीय  कारोबार

 संभावनाओं के  ओ  हरीश  नारायण  प्रभु  झांदये  :  क्या  बित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीयकृत  भारतीय  बैंकों  के  अन्तर्राष्ट्रीय  कारोबार  की  भारी
 संभावनाओं  के  बावजूद  अनेक  मामलों  में  उनका  अन्तर्राष्ट्रीय  कारोबार  बहुत  ही  कम  रहा

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  अन्तर्राष्ट्रीय  कारोबार  में  भारतीय  बैंकों  के
 कार्यनिष्पादन  का  वर्षवार  और  बैंकवार  ब्यौरा  क्या  और

 भारतीय  बैंकों  के  अत्तर्राष्ट्रीय  कारोबार  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए
 गए  हैं  अथवा  उठाये  जाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  सम्त्रालम  में  राज्य  मम्त्री  और  संसदोय  कार्य  सग्जालय  में  राज्य  मन्त्री  अवशर
 :  और  भारतीय  रिजर्य  बँक  ने  सूचित  किया  है  कि  भारतीय  बैंकों  के  विदेशी

 परिचालनों  का  विशेष  जोर  भारतीय  मूल  के  समुदाय  को  ऋण  देने  के  भारत  के  विदेश
 व्यापार  को  समर्थन  प्रदान  करना  और  सेवाएं  प्रदान  करना  भारतीय  बैंकों  की  विदेश  स्थित

 शाखाएं  मुख्य  रूप  से  विदेशों  में  भारतीय  मूल  के  ग्राहकों  से  सम्बन्धित  व्यापार  वित्त  बिलों  के

 परकामण/संग्रहण,  प्रेषणाओं  आदि  जैसे  पारम्परिक  कारोबार  करती  बाद  में  उन्होंने  परियोजना

 वित्त  स्थावर  सम्वदा  वित्त  पोषण  औद्योगिक  ऋण  सिडिकेटिड  एक्सपोजर  में

 राजफीय  ऋणों  आदि  जैसी  नप्री  गतिविश्वियों  को  भी  शुरू  कर  दिया  संसाधनों  की

 कारोबार  का  सीमित  दायरा  और  तकनीक  के  निम्न  स्तर  के  कारण  हमारे  बैंकों  ते  जो

 कारोबार  विदेशों  में  हासिल  किया  वह  सीमित  ही  है  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंक  विदेशी  परिचालनों  वाले  बँक  भी  शामिल  अपने  तुलनपत्र
 तथा  लाभ-हानि  खाते  बैंकिंग  विनियमन  नहीं  की  तीसरी  अनुसूची  में  निर्धारित  फार्मेट

 में  तैयार  करते  बैंक  को  समग्र  लाभ/हानि  सम्बन्धी  स्थिति  इसमें  दर्शायी  जाती  इसलिए

 विदेशी शाखाओं की लाभ/हानि की स्थिति अलग से नहीं दर्शायी जाती । भारतीय बैंकों की विदेशों में स्थित शाखाओं के परिचालनों की सरकार ओर भारतीय



 लिखित  उत्तरਂ  फर्रिचाजनों

 रिजव  बैंक  ढात्ता  लगातार  सम्पेक्षाਂ  की  जाती  विदेशों  में  स्थित  शाखाओं  के  फर्रिचाजनों  की

 रानी  और  उनमें  सुधार  लाने  के  लिए  पिछले  कुछ  वर्षों  में  कई  कदम  उठाए  गए  हैं  जिममें  अम्यों  के

 साथ-साथ  ये  शामिल  थे--कामिक  नीति  को  सुदृढ़  बताना  तथा  ऋण  सीमाओं  तथा  देश-विशेष  के

 परिचालनों  के  रूप  में  विवेक  सम्मत  आंतरिक  और  पर्यवेक्षी  नियन्त्रण  को

 सुदृढ़  भारतीय  बैंकों  क ेबीच  सहयोग  और  समन्वय  को  मजबूत  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रभागों
 का  पोर्टफोलियो  अनर्थक्षम  शाखाओं  को  बन्द  समस्यापरक  ऋऋणों  की  पुनरीक्षा

 विदेशों  में  स्थित  शाखाओं  से  संबद्ध  महत्वपूर्ण  गतिविधियों  के  बारे  में  गवर्नर  भारतीय  रिजर्व

 बैंक  द्वारा  बैंकों  के  मुख्य  कार्यपालकों  के  साथ  कार्य  बैठकों  में  चर्चा  की  जाती  है  ।

 हलिदया  पेट्रो-रसतायन  परिनोजनाਂ

 चित  बसु  :  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भाश्तीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  ने  हल्दिया  पेट्रो-रसायन  परियोजना  हेतु  वित्त

 पोषण  व्यवस्था  के  सम्बन्ध  में  कोर्च  निर्णय  लिया

 यदि  तो  हल्वियाਂ  फरियोजना  को  क्सीय  सहाकता देश  के  लिए  कया  शर्तें  रखी  गई

 कि  दो  सम्बन्ध  में  कब  तक  निर्णय  शखिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 विस  मन्चालय  में  राज्य  सम्त्री  और  संसदीय  कार्य  मन्त्रालय  सें  राज्य  मन्‍्त्री  अबरार
 :  से  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  डी०  बी०  ने  सूचित  किया

 है  कि  मैसस  हल्दिया  पेट्रोकेमिकल्स  लि०  पी०  की  परियोजना  कायें  क्षेत्र  में  संशोधन  के

 26-12-92  को  हुई  विज्लीय  संस्थाओं  की  संयुक्त  बैठक  में  प्रथम  चरण  में  2,00,000  मीट्रिक
 टन  प्रति  वर्ष  की  फ्रैफर  क्षमता  को  दूसरे  चरण  में  बढ़ाकर  3,00,000  मीट्रिक  टन  प्रति  वर्ष  किए
 जाने  वाले  संशोधित  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  गया  इस  बैठक  में  प्रथम  चरण  में  वित्तीय  संस्थाओं

 और  बैंकों  सेਂ  1600  करोड़  रुपए  की  पहले  मंजूर  की  गईं  सहायता  की  निम्नलिखित  शर्तों  क ेसाथ

 पुनर्पुर्टि  करने  का  निर्णय  लिया  गया  :

 ())  प्रबर्तक  सहमत  समय  सीमा  के  भीतर  पूर्णरूपेण  परियोजोजना  को  लागू  करने  की  दृढ़
 प्रतिबद्धता  जाहिर  करेगा  और  संस्थाओं  और  बैंकों  के  परामर्श  से  अन्तिम  रूप  से  तय

 किए  गए  अनुसार  अपेक्षित  निधियों  को  जुटाने  के  लिए  वचन  देगा  ।

 (४)  प्रथम  चरण  से  संस्थाओं  और  बैंकों  से  सहायता  की  राशि  को  विशेष  रूप  से  दूसरे
 चरण  के  कार्यात्वयन  के  लिये  विभिन्‍न  शर्तो  का  सम्मत  ढंग  से  पालन  किए  जाने
 सम्बन्धी  प्रगति  के  साथ  जोड़ा  इस  उद्देश्य  के  लिए  संस्थाएं/बैंक  आवधिक
 अन्वरालों  पर  परियोजना  की  प्रगति  की  पुनरीक्षा  करेंगे  ।

 (iii)  परियोजना  लागत  में  किसी  भी  प्रकार  की  वृद्धि  को  बिना  सस्थाओं/बैंकों  की  सहायता
 के  पूरा  किया  जाना  होगा  ।

 (५)  कम्पनी  राज्य  सरकार  से  आधारभूत  सुविधाओं  के  साथ-साथ  परियोजना  की  अर्थक्षमता
 में  सुधार  के  लिये  दूसरी  राज्य  सरकारों  द्वारा  दी  जाने  वाली  बिक्री  कर/खरीद

 चुंगी  प्रवेश  ओर  विद्युत  पर  राज्य  लेवी  में  छूट
 जैसी  बचत  प्रतिबद्धताएं  प्राप्त

 करेगी  ।
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 न्‍सकमामया#>»>थ+क+ नमक  भवन  नव

 विदेशों  से  ऋण  प्रस्ताव

 *+176,  औमती  जिस  कुमारी  देशी  :  कया  वित्त  सन्त्रौ  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1  1992  से  लेकर  अब  तक  विदेशों  से  कितने  ऋण  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 प्रत्येक  मामले  में  ऋूण  तथा  सहायता  के  रूप  में  फितनी  धनराशि  प्राप्त  होने  की  संभा+

 वता  और

 प्रत्येक  मामले  में  ऋण  सुविधाओं  की  शर्तें  क्या  हैं  ?

 विस  मन्जालव  में  राज्य  काजी  और  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मस्ती  अभ्रार
 :  से

 क्रम  देश  का  करार  की  राशि  बापसी  अदायगी  धयाज  की

 सं०»  नाम  तारीज  सी०  की  अवधि  दर
 ee  ee  eee  बा me  ध७मकाककाक3नआममआक

 परिपकवता  अनुग्रह
 अवधि  अवधि

 1  2  3  4  5  6  है

 1.  जापान  3-12-92  येन  33085  25  7  2.6  प्रतिशत

 2.  जापान  3-12-92  बेन  13224  30  10  2.6  प्रतिशत

 3.  जापान  21-12-92  ग्रेन  17773  30  10  2.6  प्रतिशत

 4.  जापान  21-12-92  येन  3806  30  10  2.6  प्रतिशत

 5.  जापान  21-12-92  येन  19538  30  10  2.61  प्रतिशत

 6.  जापान  21-12-92  येन  24482  30  10  2.6+0.1
 प्रतिशत

 7.  19-2-93  डीएम  29.604  40  10  डीईएम-एल
 ओई

 बीओआर-आई

 एसडीए  दर
 पर  आधारित

 8.  17-12-92  डीएम  25.00  40  10
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 लिखिंत  उत्तर  “$  [994

 1  2  3  हु
 का  मात  5  6  7

 |  9  19-2-93.  होम  55.0...  40  “  eb  ]  पतिशਂ डीएम  55.0.  40”  वचनघद्धता  प्रतिशत

 वचनश्रद्धता

 प्रभार  |

 22-12-92.  एक्कोफ  302.4  30  ,  10...  ,  2  फ्रशिशत

 फ्रांस  एफएफ  302.4  30  4177, श्रो धर्मण्णा सोंडम्या सादुल : क्‍या घाजिज्य मंत्रों यह  2  प्रतिशतਂ

 े  औषधि  लागत  मूल्य  निर्धारण  समिति
 '

 श्रो  धर्मण्णा  सोंडम्या  सादुल  :  क्‍या  घाजिज्य  मंत्रों  यह  अंतने  की  हैपो  करेगे  कि

 क्‍या  मूल्य  वर्धन  सम्बन्धी  वर्तमान  मानदंडों  की  समीक्षा  करने  के  लिए  औषधि

 निर्माह्नाज्ञों  के  प्रस्ताव  प्र  करने  हेतु  कोई  समितक्षि  अनाई  गई

 यदि  तों  तैत्सम्बाधी  ब्यौरा  बयी

 कया  वर्तमान  मानदंड  कठोर  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप  औषधियों  का  निर्यात  करना

 कठिन  हो  गया  और

 यदि  तो  औषधियों  की  स्वदेशी  मांग  का  आकलन  करने  के  पश्चात्‌  निर्यात  बढ़ाने
 के  लिए  क्‍्या-वया  कदत  उठाए  जाने  की  सम्भावना

 जाणिज्य  मन्त्री  प्रणण  :  से  ओषधि  विनिर्माताओं  से  मृह््य-वरद्धंन

 सम्बन्धी  मौजूदा  मानदंडों  की  पुनरीक्षा  के  लिए  जो  प्रस्ताव  मिलते  हैं  उनकी  जान  के  लिए  अलग  से

 कोई  संभाति  नहीं  बनाई  गई  है  लेकिन  विदेश  ब्यॉपॉर  निदेशालय  में  हाल  ही  में  एक  विशेष  अग्रिम

 लॉइसेसिंग  समिति  का  गठन  किमा  गया  जिसे  उद्योग  के  सभी  उप-क्षेत्रों  क ेलिए  मानक  निवेश-सामग्री

 बनाम  उत्पादन  मानदंडों  और  मूल्य-वर्धन  मानदंडों  के  निर्धारण/समीक्षा  का  कौम  दिया  गंया

 उद्योग  के  इन  उप-क्षेत्रों  मे ंऔषधि  उप-क्षेत्र  भी  शामिल  हैं  ।

 जो  मानदंड  पहले  अधिसूलित  किए  जॉ  चुके  हैं  उनके  विरुद्ध  अलंग-अंजग  एककों  ले  प्राष्त

 किसी  अभिवेदन  की  उक्त  समिति  शुणावगुण  के  आधार  पर  जांच  करती  है  और  अ।वश्यक  समझे  जाने

 पर  इन  मानदंडों  की  समीक्षा/संशोधन  किया  जाता

 पिछले  कुछ  वर्षों  के दौरान  औषधियों  और  भेषजों  के  निर्यात  में  वृद्धि  की  प्रवृत्ति  पाई  गई

 थोक  मूल्य

 *178.  श्री  मवल  लाल  खुराता  :  क्या  विक्त  भन्‍्त्रो  यह  अताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हाल  हो  में  उपभोक्ता  वस्तुओं  के  थोक  मूल्यों  में  भारी  गिरावट  आई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 क्या  दुदरा  मूल्यों  में  भी
 थोक  मूल्यों  में  कमी  के  अनुरूप  कोई  कमी  हुई  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या-क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 34
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 वित्त  प्नत्रालय  में  राज्य  मरत्नी  और  संसदीय  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  अब्वरार

 :  3।  आवश्यक  वस्तुओं  में  से  13  वस्तुओं  अर्थात

 मंशफली  का  सरसों  का  लाल  मिर्च  और  आलू
 के  थोक  मुल्य  सूत्रकांक  में  हाल  में  गिरावट  आई  है  ।  थोक  मूल्यों  का  संयुक्त  सूचकांक  1992

 में  235.4  से  गिर  कर  1993  में  230.7  पर  आ

 1992  से  1993  की  अवधि  के  लिए  आवश्यक  वस्तुओं  का  थोक

 मूल्य  सूचकांक  संलग्न  विवरण  ।  में  दिया  गया

 हां  ।  1992  से  1992  की  अवधि  के  लिए  उपभोक्ता  मूल्य
 कांक  द्वारा  प्र्धशशत  14  आवश्यक  वस्तुओं  के  चुद रा  मूल्यों  में  भी  गिरावट  आई  जैसा  कि  संलग्न

 धिब्रशण  2  में  दर्शाया  ग्मा  उपभोकता  मुल्यों  का  संयुक्त  सूचकांक  1992  में  240.3  से

 गिर  कर  1992  में  236.7  रह  गया  ।

 कुल  आवश्यक  वस्तुओं  के  थोक  और  खूदरा  मूल्यों  में  हाल  के  महीनों  में  या

 तो  गिरावट  आई  है  या  स्थिर  रहे  सरकार  ने  सभी  वरघुओं  सामान्य  और  विशेषकर  आवश्यक

 वस्तुओं  के  मूल्यों  को  सियस्त्रित  करने  के  लिये  अनेक  कदम  उठाए  इनमें  राजकोषीब्र  घाट़े  पर

 कठोर  सख्त  मौद्धिक  समय  आयातों  के  माध्यम  से  खाद्य  आपूर्ति  को  सार्वजनिक

 घिज्षरण  प्रणाली  को  सुदृढ़  बनाबा  और  आग्रात  संकुचन  उपायों  में  छूट  देना  शामिल

 आवश्यक  वस्तुओं  का  मासिक  थोक  मूल्य  सूचकांक

 आधार  :  1981-82  100

 1992
 क्रम  वस्तुएं  भार  फयायाएण  या  या  ये

 सं०  अगस्त  सितम्बर  अक्तूबर  नवंबर  दिसंबर  जमचरी

 1 2  3  4  5  6  7  8  9

 1.  चावल  3.69  252.2  251.1  248.9  251.7  249.0  248.2

 2.  गेहूं  2.25  234.7  228.0  221.4  223.4  227.0  233.2

 3.  बेहूं का  0.76  260.4  255.6  253.5  254.0  263.3  267.7

 4.  ज्वार  0.42  287.4  265.4  256.0  236.6  233.9  218.6

 5.  बाजरा  0.18  261.0  224.6  1972  193.6  193.3  1822

 6.  मूंग  0.20  298.2  274.2  247.1  235.2  235.4  250.3

 7.  चना  0.41  209.1  212.0  211.3  210.9  222.8  230.2



 लिखित  उत्तर  ु

 5
 1993

 1  2  3  4  5  6  7  8  9

 8.  मसूर  0.05  241.7  240.7  232.1  220.3  216.5  215.5

 9.  अरहर  0.27  309.8  312.4  305.1  287.6  278.7  288.0

 10.  उड़द  0.15  323.1  321.8  305.2  282.4  270.9  269.5

 11.  नारियल  का  तेल  0.17  337.4  337.3  344.4  344.4  344.9  348.7

 12.  मूंगफली  का  तेल  0.53  251.5  244.1  246.3  229.9  222.8  206.6

 13.  सरसों  का  तेल  0.28  230.8  226.6  222.5  219.3  213.7  207.

 14.  वनास्पति  0.52  2749  272.8  273.9  267.3  264.1  257.4

 15.  बकरी  का  मांस  0.52  272.4  276.3  277.0  277.0  281.5  283.1

 16.  ताज़ा  मछली  0.51  266.5  273.0  279.0  297.3  307.0  313.9

 17.  दूध  1.96  255.9  267.7  272.8  274.4  274.9  274.6

 18.  नमक  0.04  213.6  211.0  213.5  214.4  214.1  213.6

 19.  मिर्च  0.32  402.7  397.3  379.7  324.4  302.5  297.9

 20.  प्याज  0.16  1689  1476  159.8  167.1  191.9  209.3

 21.  आलू  0.47  294.5  292.3  302.0  308.1  237.6  191.7

 22.  चीनी  2.01  176.5  177.0  177.0  176.3  173.9  175.7

 23.  गुड़  1.75  196.3  1946  206.9  190.6  195.9  192.6

 24.  चाय  पत्ती  0.56  281.8  263.7  279.7  283.7  284.0  297.3 3

 25.  कच्चा  कोयला  0.35  320.0  320.0  3200  320.0  320.0  320.0

 26.  सिद्टी  का तेत  0.87  146.7  146.7  146.7  146.7  146.7  146.7

 27.  माचिस  0.23  144.6  144.6  144.6  1446  144.3  144.5

 28.  कपड़े  धोने का  0.59  193.3  194.7  196.0  196.0  196.0  196.0

 साबुन

 29...  लखट्ठा  और  चबूदरें  036  170.8  170.8  170.8  170.8  169.2  169.2

 30.  साड़ियां  1.19  190.0  192.6  193.3  193.3  198.5  198.5

 और  बायल

 31.  साड़ियां*

 मूल्य  सूचकांक  21.77  235.4  233.8  234.0  231.9  231.0  230.7

 *सद  संख्या  30  में  शामिल  है  ।
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 आवश्यक  बस्सुओं  का  उपभोक्ता  मूल्य  सुचकांक

 आधार  :  1982-100
 oe  I  बन

 े
 वस्तुएं  भार  -_-........

 अगस्त  सितंबर  अक्तूबर  नवम्बर

 2  3  4  5  6  7

 चावल  1.75  236.6  238.5  211.3  207.5

 गेहूं  4.43.  232.5.  225.4  316.4  307.2

 गेहूं  का  आटा  0.16  277.7  247.4  198.6  207.5

 ज्यार  0.46.  337.9  335.4  101.3  288.3

 बाजरा  0.08  2777  247.4  265.1  266.3

 मूंग
 0.53  273.2  335.4  268.8  265.6

 चना  0.08  265.3  307.3  301.3  266.3

 मसूर
 0.35  270.5  273.5.  2653  265.6

 अरहर
 0.09  308.3  318.4  324.5  328.3

 उड़द  0.35  263.3  261.5  265.3  258.8

 नारियल  का  तेल  0.09  235.2  234.9  324.5  328.3

 मूंगफली  का  तेल  227.  263.3  257.8  260.4  248.0

 सरसों  का  तेल  2.12  235.2  294.9  230.6  225.7

 बनास्पति  0.78  264.9  257.8  255.2  265.0

 बकरी  का  सांस  5.52  238.5  266.9  265.8  240.6

 ताजा  मछली  0.15  264.9  297.6  265.0  296.8

 दूध
 5.52  238.5  405.3  240.4  240.6

 नमक  0.67  296.3  297.6  208.7  296.8

 मिर्च  0.63  444.8  405.3  390.0  243.9

 प्याज  0.67  224.8  189.2  184.8  189.3

 आलू
 0.47...  257.4  253.7  2866  243.9

 चीनी 2.24 गुड़ 0.47. 283.3 286.6 282.9



 अ्किक्त  उत्तर

 1  2  3  है  5  6  7

 24.  चाय  पत्ती  0.82  269.1  270.7  270.8  271.0

 25.  कच्चा  कोयला  0.80  289.7  293.1  294.8  295.8

 26.  मिट्टी  का  तेल  1.82  147.0  147.6  147.0  147.0

 27.  माचिस  0.23  179.9  167.1  168.2  169.1

 28.  कपड़े  धोने  का  साबुन  1.33  204.0  205.0  206.3  206.9

 29.  लट्ठा  और  चादरें  0.20  222.1  225.0  226.9  231.7

 30.  सपड़ियां  और  0.35  179.0  181.3  183.9  187.2

 वायल

 31.  साड़ियां  2.05  177.5  178.4  181.4  184.4

 संयुक्त  सूचकांक  48.83  240.3  239.3  238.1  236.7

 दोहरा  कशाधान  रोकना

 + 179,  श्री  शरव  विधे  :

 करे  रामकृष्ण  कुसमरिया  :

 क्या  विश्ष  क्षत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  से  हाल  ही  में  कुछ  देशों  के  साथ  दोहरे  फराधान  को  रोकने  और  आय

 ढश्ना  पूंजी  पर  करों  संबंधी  अपब्रेच्रत  को  रोकने  क्रे  लिए  सम्रश्नौत्रों  पर  हस्ताक्षर  किये

 प्रद्धि  तो  देशवार  तत्संबंधी  ब्यौद्या  क्या  और

 इन  क्षमझोतों  से  फ्रप्स  होने  वाली  उपलब्धियों  का  ब्यौरा  क्‍या  हे  ?

 वित्त  मंजाल्यय  में  राध्य  मंत्री  बी०  चन्द्रशेखर  :  हां  ।

 दिलांक  |  1993  से  शरकार  के  स्तर  पर  दोहरे  कशज्ञान  से  बचने  के  बारे  में

 किए  गए  करारों  का  ब्योरातिम्व  अकार

 —

 करण०्सं०  देश  का  नाम  हस्ताक्षर  की  तारीख

 1.  युनाइटेड  किगडम  आफ  ग्रेट  ब्रिटेन  25-1-199  3

 एण्ड  नादेज  भागरलेण्ड

 2,  किगडम  आफ  स्पेन  8-2-199  3

 3.  इटली  गणतंत्र  19-2-1993  9  3
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 दोहरे  कराधान  से  बचने  के  आरे  में  किए  भए  इन  करारों  से  अन्य  बातों  के  साथ-साथ

 निम्नलिखित  की  व्यवस्था  करके  प्रोद्योगिकी  के  आधुनिकीकरण  में  तथा  भारतीय  निवेश  एबं
 अन्य  गतिविधियीं  के  विकास  में  सहायता  मिलेगी  :

 ()  आय  के  दोहरे  कराधान  से

 (४)  निबेश  तथा  तकनालाजी  के  प्रवाह  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए
 रायल्टी  तथा  तकनीकी  सेवाओं  के  लिए  फीस  के  संबंध  में  स्रोत  देश  में  घरेलू  कानूनों
 की  अपेक्षा  कराधान  की  न्यून

 (iii)  स्रोत  देश  में  छिट-पुट  कारोबार  एवं  व्यावसाशिक  मतिविधियों  को  कराधान  से

 (५)  धोखाधड़ी  तथा  करों  के  अपवंच्षन  की  रोकथाम  के  प्रयोजनाथं  म्ूचना  का
 प्रदान  ।

 विदेशी  पोतों/नौकाओं  द्वारा  भारतोय  क्षेत्र  में  की  गई  घुसपेठ  के  मामले

 * 180.  श्री  जगत  थीर  सिंह  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बर्ष  1992  के  दोदान  तट  रक्षकों  ने  विदेशी  पोतों/नौकाओं  द्वारा  भारतीय  क्षेत्र  में

 घुसपैठ  करने  के  कितने  मामलों  का  पता

 उक्त  वं  के  दोरान  तट  रक्षकों  ने  स्वापकफ  औषधियों  सहित  तस्करी  का  कितना  माल

 और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  तट  रक्षक  अधिकारियों  को  कुल  कितनी  धनराशि  पुरस्कार  के

 रूप  में  दी  गई  और  अन्य  क्‍या  प्रोत्साहन  दिये  गये  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  शज्य  मंत्रों  सल्लिकाज  :  और  वर्ष  1992  के

 तटरक्षक  ने  47  विदेशी  पोत/नावें  जिनमें  अनुमानित  रूप  से  21.84  करोड़  रुपये  की  859

 चांदी  फी  छड़ें  जब्त  की  गई  वर्ष  1992  के  दौरान  कोई  स्वापक  पदार्थ  नहीं  पकड़े  गए  ।

 वर्ष  1992  के  दौरान  उक्त  पोतों/नावों  और  सामान  को  जब्त  करने  के  एवज  में  तटरक्षक

 कामिकों  को  अभी  तक  कोई  पुरस्कार  नहीं  दिया  गया  ।  इस  वर्ष  के  दौरान  अन्य  प्रोत्साहनों  के  रूप  में

 छह  तटरक्षक  कार्मिकों  को  अनुशंसा/प्रमाण-पत्र/तटरक्षक  मेडल  प्रदान  किए

 कृषि  एवं  संसाधित  खाद्य  पदार्थ  निर्यात  प्रभाग  प्राधिकरण  द्वारा  भांडागारों  को  स्थापना

 1640.  श्री  केशरी  लाल  :  क्या  वाणिज्य  मंजी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कृषि  एवं  संसाधित  खाद्य  पदार्थ  निर्यात  प्रश्नाग  प्राधिकरण  का  विचार  यूरोप  में  कोई

 भांडायार  स्थापित  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संवधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  ओर  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा
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 बॉजिल्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  काजुद्दीत  :  और  गैर  सरकारी  उद्यमों  का

 एक  संघ  रोटारडम  में  भण्डारागार  सुविधा  सहित  एक  विपणन-सह-वितरण  केन्द्र  की  स्थापना  और

 प्रबंध  करने  पर  विचार  कर  रहा  कृषि  और  संसाधित  खाद्य  उत्पादन  निर्यात  बिकास  प्राधिकरण

 इस  कार्य  के  लिए  नोडल  एजेन्सी  के  रूप  में  कायं  कर  रहा

 भारत-इजराइल  के  बीच  भ्यापार  समझौता

 1641.  श्री  प्रकाश  बी०  पांटील  :

 भी  सुधास  चला  गायक  :

 क्या  बाजिज्य  मंत्री  यह  बताने  कीं  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  इजराइल  के  साथ  कोई  व्यापार  समझोते  अथवा  किसी  समझौता  भापन

 पर  हस्ताक्षर  किए

 (er)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 इन  दो  देशों  के  बीच  किन  मदों  का  आयात-निर्यात  किया  जा  रहा  है  और  इस  प्रायोजनार्थ

 क्या  मानदंड  निर्धारित  किए  गए  हैं  ?

 लागरिक  उपभोक्ता  मासले  ओर  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  भन्‍्त्री  तथा
 जाणिण्य  भस्त्रालय  सें  राज्य  मन्त्री  कसालुह्दीन  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं

 1992  के  दौरान  भारत  से  इजरायल  को  निर्यात  की  गई  प्रमुख  मदों  में
 रत्न  और  सूती  याने/फेब्रिक्स/मेड-अप्स,  मानव  निर्मित  यार्न  फेब्रिक/मेड-अप्स

 प्राकृतिक  रेशम  याने/फेजिक्स/मेड-अप्स,  हस्त  कार्बनिक/अकाब॑लिक/कृषि  आयल

 धातु  से  बनी  औजार  आदि  शामिल  उसी  अवधि  के  दौरान

 हजरायल  से  आयात  की  गई  प्रमुख  मदों  में  शामिल  मूल्यवान/अर्द्ध  मूल्यवान
 उर्वरक  विनिरभित  अन्य  अपरिष्कृत  अकाबंनिक  इलेक्ट्रिकल  मशीनरी
 आदि  |

 इजरायल  के  साथ  हमारे  व्यापार  के  लिए  निर्यात  और  आयात  नीति  (1992-97)  में  कोई
 विशेष  मातदंड  ओर  कसोटी  निर्धारित  नहीं  की  गई

 ]

 लजमड़ा  उत्पादों  का  निर्यात

 1642.  भरी  भगजात  शंकर  राजत  :  क्या  बानिज्य  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  बर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  की  तुलना  में  चालू  वर्ष  के  पहले  दस  भाह  के
 दौरान  निर्यात  किए  गए  अद्धं-तैयार  और  चमड़ा  उत्पादों  का  राज्य-बार  ब्यौरा
 क्‍्य्रा
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 क्‍या  तश्कार  लेथार  जम  उत्पादों  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  संबंधी  किसी  योजना  पर
 विचार  कर  रही  और

 वदि  तो  तल्य॑बंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मन्‍्त्री  प्रणण  :  अपरिप्कृत  खालों  तथा  चमड़ियों  के  निर्यात  पर
 वर्ष  1973  से  और  बद्धं-परिष्कृत  चमड़े  के  सिर्यात  पर  दिनांक  1-4-1990  से  प्रतिबंध  वर्ष
 198  9-90  से  अन्य  चमडा  तथा  चमड़ा  उत्पादकों  के  निर्यात  आंकड़े  इस  प्रकार  हैं  :

 मद  1989-90  1990-91  1991-92  1992-93

 199 2-
 1993)

 1.  अद्धें-परिष्कृत  चमड़ा  21.07  12.36  न  नल

 2.  तैयार  जमड़ा  693.53  789.94  726,21  564.02

 3.  चमड़ा  फूटवियर  171.43  280.47  430.81  347.28

 4.  फूटवियर  संघटक  518.25  573.01  663.35  523.60

 5.  चमड़ा  परिधान  332.88  554.81  736.87  684.57

 6.  चमड़ा  माला  292.87  343.26  518.99  829.35

 योग  2030.03  2553.85  3076.23  2648.82
 rn क्ी+

 :  चर्म  निर्यात

 राधज्य-्वार  निर्यात  आंकड़े  नहीं  रखे

 और  सरकार  ते  जमड़ा  तथा  लमडा  उत्पादों  के  निर्यात  संबधन  के  लिए  अनेक

 कदम  उठाए  हैं  जिनमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  मिम्नलिखित  शामिश्र

 (1)  चमड़े  की  घरेलू  उपलब्धता  को  पूरा  करने  के  लिए  अर्द-मरिष्कृत  रूप  में

 चमड़े  का  शुल्क  मुक्त

 (2)  रियायती  शुल्कों  पर  अन्य  कच्चे  उपभोक्‍ता  सहायक  रसायनों

 और  पूंजीगत  माल  का

 (3)  डिजायन  तथा  विकास  कायंक्रमों  को  सुदृढ़

 (4)  देश  तथा  विदेशों  दोनों  में  मानव-शक्ति  का  प्रशिक्षण

 (5)  औद्योगिक  एस्टेट  और  सामान्य  सुविधा  केन्द्रों  की
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 (6)  भारतीय  उत्पादों  को  क्वालिटी  में  सुधार  कश्ना  और  उन्हें  विश्व  बाजार  में  अपेक्षतया

 और  अधिक  प्रतियोगी  और

 (7)  इस  उद्योग  के  एकीकृत  विकास  के  वास्ते  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  एन०
 डी०  की  सहायता  से  एक  राष्ट्रीय  चमड़ा  विकास  कार्यक्रम

 भी  आरंभ  किया  गया  इस  कार्यक्रम  का  उद्देश्य  यह  है  कि  इस  उधोग  में  नाजुक
 अन्तराल  समाप्त  हो  जाए  और  उसे  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजारों  में  चुनौतियों  का  सामना

 करने  के  लिए  सुदृढ़  किया

 भारत-कजाकिस्तान  के  बीच  संयुक्त  उपकम

 1643.  डा०  कृपा  सिन्धथु  भोई  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यो  सरकार  के  पास  कजाकिस्तान  के  साथ  कुछ  संयुक्त  उपक्रम  स्थापित  करने  हेतु  कोई
 प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  परियोजनाओं  को  कब  तक  कार्यान्वित  किया  जागए  ?

 वाणिज्य  मंत्रो  प्रणण  इस  समय  सरकार  के  पांस  एक  मात्र  प्रस्ताव  जो
 कजाकिस्तान  के  साथ  एक  संयुक्त  उद्यम  लगाएं  जाने  के  बारे  में  है  वह  एक  संयुक्त  उद्यम  बैंक  के
 लिए  है  ।

 कजाकिस्तान के  बाणिज्य  उप  मंत्री  की  नवम्बर  1  से  4,  1992  तक  की

 भारत  यात्रा  के  दौराना  दोनों  पक्षों  क ेबीच  एक  समझौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  हुए  थे  जिसमें  थे  अन्य

 बातों  के  साथ-साथ  इस  पर  सहमत  हुए  थे  कि  कजाकिझृतान  में  एक  ऐसे  भारत-कल्नाक  संयुक्त
 उद्यम  बैंक  की  स्थापना  पर  बिखर  किया  जाएगा  जिसमें  भारत  के  साथ  दीर्घावधि  व्यापार  से

 हितबद्ध  कुछ  उद्यमी  और  एक  कजाक  बैंक  और  भारत  की-ओर  से  स्टेट  बैंक  तथा  एक्सिम
 बैंक  आफ  इण्डिया  संवर्धक  इस  संयुक्त  उद्यम  बैंक  के  लिए  यह  परिकल्पना  है  कि  वह

 अन्तर्राष्ट्रीय  बैंकिंग  लेन-देनों  सहित  पूरी  बैंकिंग  सेंवाएं  प्रदान  भारतीय  स्टेट  बैंक  को  उक्त

 संयूकत  उद्यम  बैंक  के  प्रबंधन  के  लिएं  उत्तरदायी  बनाते  ओर  उसके  कामिक़ों  को  प्रशिक्षण  वेने  के लिए
 अभिज्ञात  किया  गया  अंतिमें  पूंजी  मात्रा और  साश्षेवारों  केबाद़े  में  एक  विस्तृत  अध्ययन
 के  बाद  परस्पर  सहमति  होग़ी  ।

 उपरोक्त  अभिज्ञात  भारतीय  साक्षेदारों  ने  इस  परियोजना  के  लिए  आगे  कारंवाई  और
 परामश  आरम्भ  कर  दिए  कोई  निश्चित  समय  निर्धारित  नहीं  किया  गया  यह  प्रस्ताव

 व्यवहायेता  के  अनुरूप  यथा  शीघ्र  लागू  हो  जाएगा  ।

 एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट  बेंक  आफ  यू  ० एस०  ए०  से  रियायती  ऋण  1

 1644.  श्री  आर०  सुरेस्त्र  रेड्डी  :
 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  चालू  वर्ष  में  बैंक  आफ  यू०  एस०  ए०ਂ  ने  भारतीय  उद्योग  को
 1.7  बिलियन  डालर  का  रियायती  ऋण  देने  की  पेशकेश  को
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 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  निर्णय  लिये  गए  और

 राशि  को  किन-किन  परियोजनाओं  पर  खर्च  किया  जाएगा  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  ओर  संसदोय  काये  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अब

 :  से  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  नीचे  दिये  गये  ब्यौरों  के  अनुसार
 इम्पोर्ट  बंक  आफ  यू०  एस०  ए०  ने  कुल  770.19  मिलियन  मूल्य  के  अमेरिकी  डालर  के  सहायता
 प्राप्त  क्तिपोषण  प्रबन्धों  पर  हस्ताक्षर  किये  इन  ऋणों  को  पिछले  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान

 इस  विभाग  द्वारा  अनुमोदित  किया  गया
 |

 क्रम  संख्या  कम्पनी/बैंक  अथवा  वित्तीय  करार  के  दर्ज  होने  राशि  मिल्नियन
 ८  संस्थातत  का  नाम  की  तारीख

 1.  एस०  बी०  आई०  कैपिटल  मा्किट  22-04-92  10.00

 2.  एम०  आर०  पी०  एल०  25-09-92  3.65

 3.  -  ग्रालिम  इंडस्ट्रीज  लि०  27-11-92  6.50

 4...  एयर  इंडिया  5-02-93  600.04

 5.  आई०  एफ०  सी०  आई०  18-02-93  50.00

 6.  आई०डी०बी०आई०  1802-93".  ....50.00
 7.  आई०  सी०  आई०  सी०  आई०  24-02-93  50.00

 जोड़  770.19

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  नीचे  दिये  गये  व्योरे  के अनुसार  1993  तक  कुंल
 45.80  मिलियन  मूल्य  के  अमरीकी  डालर  के  मबीन  अनुमोदन  दिये  गये  इन  ऋणों  के  लिए
 ऋण  करारों  अन्तिम  रूप  दिया  ज़ा  रहा  है  और  शीघ्र  ही  इन  पर  हस्ताक्षर  होने  की  संभावना

 कम्पंती  का  अनुमोवन  जारी  शशि

 करने  की  तारीख  अमरीकी

 1. _  तेल  और  फ्राकृतिक  भेस  जायोस  6-05-92  «  30.42

 2.  प्रल०.एप्डटी०  .  ....  _ 19-08-92  5.06
 *  3,  नेशनल  एरेमिटिका  30-11-92  10.32

 जोड़  45.80

 48: है  +  ७०४  कर  ल्नजल

 ह
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 सौवहन  उद्योग  द्वारा  अजित  विवैशी  मुव्रा

 1645.  श्री  कोडोकुन्नील  सुरेश  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  विगत  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  नौवहन  उद्योग  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  की  आय  में
 नीय  वृद्धि  हुई  और

 यदि  तो  विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहम  सन्त्रालय  के  राज्य  सम्त्री  जनवीक्ष  :  बिदेसी  मुद्रा
 आय/बचत  में  वर्ष  दर  बर्थ  उत्तरोत्तर  वद्धि  हुई  है  ।

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  नीवहन  उद्योग  में  हुई  विदेशी  मुद्रा  की आय/बचत  के  ब्यौरे

 निम्नलिखित  तालिका  में  दर्शाएं  गए  हैं  :

 हक  ।  सकल  विदेशी  मुद्रा  विदेशी  निकल  धिंदेशी  मुंद्रा

 आय/कक्‍्क्‍स  व्यय  आय/क्चत

 1989-90  1943  828  1115

 1990-91  2179  1016  1163

 1991-92  2428  1070  1358

 बिश्ञत  निनरमों  को  ऋण

 1646.  श्री  गौबिबराब  निकाम  :  क्‍या  वित्त  मन्त्रौ  यह  बंतानैं  की  कृपा  कर्रंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  रिजर्ज  बैंक  मे  विभिन्‍न  बैंकों  को  बह  सुझाव  दिया  है  कि  वे  घड़े  में  छल

 रहे  बिद्यात  निगमों  कौ  ऋण  उपलब्ध  न

 यदि  तो  इसका  क्या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  विद्युत  निगमों  को  कितनी  सहायता  देने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  और  संसदोय  कार्य  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अथरार

 और  भारतीय  रिजत्रे  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  उन्होंने  हासि  उठाने  वाले :

 विद्य  त  बोर्डों  को  ऋण  न  देने  के  लिए  बैंकों  को  परामर्ण  नहीं  दिया  बैंकों  द्वारा  काबंशील

 पंजी  बिजली  उत्पादन  और  वितरण  के  लिए  निर्धारित  सूची  और  प्राप्ति  सम्बन्धी  मानदन्‍न्डों  के

 अनुसार  दिया  जाता

 44
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 बर्ष  1992-93  में  विद्युत  उत्पादन  एवं  पारेषण  में  कार्यरत  सरकारी  क्षेत्र  के  विभिन्‍न

 सपक्रमों  को  सहायता  उपलब्ध  कराने  के लिए  3,070.00  करोड़  रुपए  का  कुल  बजट  प्रावधान  किया

 गया  है॥

 सेनिकों  को  विधवाओं  का  पुनर्वास

 1647.  श्री  रास  झहल  चौधरी  :  क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  सैनिकों  की  विधवाओं  के  लिए  पुनर्वास  केन्द्र  राज्य-वार  कहां-कहां  स्थित

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सैनिकों  की  विधवाओं  के  पुनर्वास  हेतु  राज्य-वार

 कितनी  राशि  का  नियतन  किया  गया

 क्‍या  सरकार  को  इन  केन्द्रों  बिहार  व्याप्त  कंदाचार  के  संम्बन्ध  में  कोई

 शिकायत/अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 उन  पर  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  शक्ष्य  मनन्‍्त्री  :  दिवंगत  सैनिकों  की  पस्नियों/आश्रितों

 को  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  व्यॉक्सायिक  प्रशिक्षण  केन्द्र  स्थापित  किए  गए  हैं  ताकि  उनका  पुनर्वास  हो
 सके  ।  ऐसे  केन्द्रों  की  राज्य-वार  स्थिति  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 व्यावसायिक  प्रशिक्षण  केन्द्रों  क ेलिए  कोई  अलग  वित्तीय  आबंटन  नहीं  किया  जाता  है  ।

 ऐसे  केन्द्रों  की  स्थापना  का  व्यय  केन्द्रीय  सैनिक  बोड  और  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  द्वारा  अपनी

 कल्याण  निधियों  में  से  समान  अंश  में  वहन  किया  जाता  वर्ष  1991-92  के  दौरान  केन्द्रीय

 सैनिक  बोर्ड  ने  चार  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  केन्द्रों  की  स्थापना  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  हिस्से  के

 रूप  में  बिहार  राज्य  के  सैमिक  कल्याण  निदेशालय  को  2.02  लाख  ३०  अब  किए

 पिछले  तीन  वर्षो  के  ऐसे  केन्द्र  को  ख्थापनाः  के  लिए  सहामता  देने  के  लिए  किसी  अन्य

 राज्य/संघ  शासित  राज्य  से  कोई  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 नहीं  ।

 और  प्रश्म  नहीं  उठते  ।

 विय्श्ण

 विवंगत  रक्षा  कामिकों  और  भूतपूर्व  संनिकों  की  पत्नियों  के  लिए  पुमर्वास/व्यावसाधिक
 ऋ्शियाज  एजं  उत्पादन  केमा

 0७0...  ee ee  ७००-+०-००-७७- ०-७०  बनन  नाना  me  2 अििनयनन->-+  ज्ीजत  जन  5

 ऋल  स०  राज्य  केन्द्र  का  स्थान

 1  2  3
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 लैंसडाउन

 रानीखेत
 हु

 पौड़ी  गढ़वाल

 2.  उत्तर  प्रदेश

 4.  बिहार  पटना

 आरा

 रांची
 चैबासा

 4,  राजस्थान  खरिजा  खास
 तेना

 इंडरोका

 सिधासन

 झुनझुनूं

 5.  हरियाणा  पंचकुला
 रेवाड़ी
 छपरौली

 दादरी

 झज्जर

 हिसार

 रोहतक

 6.  महाराष्ट्र  सतारा TQ!

 प्रमुख  विदेशी  सुद्राओं  में  रुपएं  का  विनिमय  मूल्य

 1648.  भरी  स्वामी  सुरेशानन्द  :  क्‍या  वित्त  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1965  और  1  1993  को  मूल्य  के  रूप  में  रुपये  की  क्रय  शक्ति  में  कितने

 प्रतिशत  की  कमी  और
 '

 विदेशी  मुद्रा  की  तुलना  में  1993  में  रुपए  की  क्रय  शक्ति  और  मूल्य  में  गिरावट  आने  के

 क्या  कारभ

 जिस  सन्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  और  संसवीय  कार्य  सम्भालय  में  राज्य  सस्त्रो  अबरा
 :  ओद्योगिक  श्रमिकों  के  लिए  अखिल  भारतीय  उपभोक्ता  मूल्य  आधार

 1965  (1  रुपया  -  100  के  व्युत्कम  में  मापित  रुपए  का  मूल्य  1992  में  वैसे

 रुपए  की  क्रय  शक्ति  में  गिरावट  आने  का  मुख्य  कारण  वस्तुओं  और  सेवाओं  के  मूल्यों
 में  सामाल्य  वृद्धि  होना  और  अंशतः  विदेशी  मुद्राओं  के  मुकाबले  रुपए  के  मूल्य  में  गिरावट  आना  रहा  है
 जो  कि  हमारे  भुगतान  संतुलन  पर  पड़ने  वाले  लगातार  दबावों  के  कारण

 डे
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 शाष्ट्रीयक्ृत  बेंकों  द्वारा  ऋणों  का  वितरण

 1649.  श्री  रामलखन  सिंह  यादव  :

 डा०  लाल  बाबू  राय  :

 क्या  बिल  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  न ेबिहार  के  किसानों  को  पाइप  लाइन  और  बिजली  के  मोटर

 लबाने  के  लिए  पास  हजार  रुपये  स ेतीन  लाख  रुपए  तक  की  राशि  के  ऋण  प्रदान  किए

 क्‍या  सरकार  का  विधार  इन  किसानों  के  ऋण  को  माफ  करने  अथवा  पाइप  लाइन  कौ
 खरींद  के  लिए  पन्मास  प्रतिशत  राज-सहायता  देने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 विश  मस्ज्ालय  में  राज्य  मस्त्री  और  संसदीय  कार्य  मस्ज्रालय  में  राज्य  मस्ती  अधशर
 :  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  में  पूछे  गए  ढंग  से  सूचना  एकत्र  नहीं  की  जाती

 1990-91  के  अन्त  की  स्थिति  के  लघु  सिंचाई  योजना  के  लिए
 बिहार  में  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  दिए  गए  अग्रिमों  की  बकाया  राशि  लगभग  3  लाख  खातों

 में  151  करोड़  रुपए  थी  ।  _

 सरकार  और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ऋणों  को  सपाट  रूप  से  बट्टे  खाते  डालने  के

 हक  में  नहीं  भारत  सरकार  और  राज्य  सरकारों  ने  किन्हीं  वर्गों  के  पात्र  उधारकर्ताओं
 को  10,000  रुपए  प्रतिਂ  उधारकर्ता  ऋण  राहत  प्रदान  करने  के लिए  1990  में  एक  योजना
 तैयार  की  थी  ।  यह  योजना  पहले  ही  3  1991  को  समाप्त  हो  गई  है  ।

 और  उपर्युक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  पैदा  ही  नहीं

 कषि  सजबूरों  के  लिए  न्यूनतम  सजदूरी

 |  ++#59.  झी  भोगेन्ा  क्‍या  अ्रस  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  राज्य  में  कृषि  मजदूरों  के  लिए  निर्धारित  न्यूनतम  मजदूरी  क्या

 गत  प्रत्येक  तीन  वर्षों  में  प्रति  वर्ष  मुक्त  कराए  गए  बंधुआ  मजदूरों  का  राज्य-वार  तथा
 संघ  राज्य  क्षेत्र-वार  ब्यौरा  क्या  और

 '  |

 (a)  मजदूरों  को  न्यूनतम  मजदूरी  का  भुगतान  सुनिश्चित  करने  तथा  बंधुआ  मजदूर  प्रथा  को
 समाप्त  करने  के  लिएं  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  या  उठाने  का  विचार

 श्रम  सन्‍्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  पीਂ  ए०  :  सरकार  द्वारा  अब  तक  प्राप्त
 रिपोर्टों  क ेआधार  पर  संकलित  आंकड़ों  के  अनुसार  कृषि  मजदूरों  की  अकुशल  श्रेणी  के  लिए  मजदूरी
 की  राज्य-वार  न्यूनतम  दरों  को  दर्शाने  वाला  संलग्न

 1  वर्ष  1989-90,  1990-91  ओर  1991-92  के  दौरान  विभिल्न  राज्यों  में  मुक्त  कराए
 गए  बंधुआ  धजदूरों के  ब्यौरे  दशावे  वाला  संलग्न

 न्यूनतम  मंजदूरी  अधिनियम  के  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  सरकारें/संच  राज्य

 47

 ।
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 आ३आ  ््ऊ्ऊफऊ्ऊ्फऊ्ऊउऊउऊ्उ्ञ्ञ्उ््॒॒  अके्ेंेुं्ुं्रं्नज--++
 क्षेत्र  प्रशासन  दोनों  ही  अपने-झरने  क्षेक्ष  के  अम्सर्गत  अनुकूलित  मियोजनों  के  लिए  मजदूरी  की  न्यूततम
 दरों  के  निर्धारण/संशोधन  के  लिये  समुचित  सरकारें  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  के  विभिन्‍न

 उपबन्धों  तथा  उसके  अधीन  बनाए  गए  नियमों  को  कार्यान्वित  करने  तथा  लागू  करने  के  लिए  समुचित
 सरकार  द्वारा  प्रवर्तन  तन्त्र  का  गठन  किया  जाना  अपेक्षित  प्रवतेन  तन्त्र  को  जब  कभी  भी

 नियम  के  किसी  उल्लंघन  का  पता  चलता  है  तो  वह  समुचित  कारंबाई  करता

 बंधित  श्रम  पद्धति  1976  के  अष्तगंत  25  1975  से  पूरे
 देश  में  बंधक  श्रम  पद्धति  समाप्त  कर  दी  गईं  इस  अधिनियम  में  सभी  बंधुआ  मजदूरों  को  बॉंधित

 श्रम  पद्धति  से  मुकठ  कराने  ओर  खाथ-साथ  उम्के  ऋणशों  को  समाप्य  कर  देने  की  परिकल्पना  की  गई

 है  ।  इस  अधिनियम  के  कार्यान्वयन  का  उत्तरदायित्व  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  पर  है|  बंशुआ  श्रमिकों
 का  पता  लगाने  और  उनके  पुनर्वास  के  का  को  तेज  करने  के  लिये  जिला/सब-डिविजनल  स्तर  पर

 सतकंता  समितियां  गठित  की  गई  हैं  ।

 क्रम  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  कृषि  कमंकारों  के  लिए  न्यूनतम

 मजदूरी

 1  2  3

 1.  आंध्र  प्रदेश  16,80  रुपये  से  23.40  रुपये  प्रतिदिन
 के

 (  8-4-9  1)  )
 2.  अश्णाचल  प्रदेश  18.00  रुषथे  से  21.00  .00  रप्ये  प्रतिदिन

 है  री  /
 (1-11-90)

 3,  असम  978.00  रुपये  प्रतिमाह  या

 828.00  रुपये  प्रतिमाह  जभा

 आश्रय  और  वस्त्र

 (1-2-91)

 4.  बिहार  16.50  रूपये  प्रतिदिन

 (16-10-90)  0-90)

 5.  गोवा  22.00  रुपए  से  27.50  रुपए  प्रतिदिन

 (5-2-92)

 6.  गुजराल  15.00  रुपये  प्रतिदिन

 (1-8-90)

 7.  हरियाना  31.75  एपए  भोजन  सहिल  अथवा
 35.75  रुपए  बिना  भोजन  के

 (1-1-92)
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 11.

 12.

 13.

 4  है
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 मध्य  .

 राष्ट्र

 मेघालय

 मिजोरम

 नागालैंड

 उच्लीखा

 पंजाब

 3

 22.00  रुप  प्रतिदिन

 (26-1-90)

 15.00  शंवए  प्रतिदिन

 (24-3-89)

 30.00  रुपए  प्रतिदिन  से  40.20  रुपए
 प्रतिदिन

 (31-3-92)

 20.27  रुपए  प्रतिदिन

 (1-10-91)

 12.00  रुपए  से  20,00  रुपए  प्रतिदिन

 के

 (1-5-88)  8)

 26.70  रुपए  प्रतिद्दित  पहाड़ी  क्षेत्रों  क ेलिए
 और  23.70  रुपए  प्रतिदिन  पहाड़ी  क्षेत्रों
 के  अतिरिकक्‍त  क्षेत्रों  के  लिये

 (1-12-88)

 25.00  रुपए  प्रतिदिन

 (1-6-90)

 28.00  रुपए  प्रतिदिन

 (1-11-87)

 25.00  रुपए  प्रतिदिन

 (6-7-92)

 25.00  रुपए  प्रतिदिन

 (1-7-90)

 40.23  रुपए  भोजन  बिना  अथवा
 36.23  हपए  भोजन  सहित

 (1-3-92)

 22.00  ईपए  प्रतिदिन

 (2-7-90)
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 1  2  3

 21.  सिक्किम  17.00  रुपए  प्रतिदिन

 (1-1-91)

 22.  तमिलनाडु  14.00  रुपए  प्रतिदिन

 (3-4-89)

 23.  त्रिपुरा  17.80  रुपए  प्रतिदिन

 (1-10-90)

 24.  उत्तर  प्रदेश  23.00  रुपए  प्रतिदिन  से  25.00  रुपए
 प्रतिदिन

 (7-1-92)

 25.  पश्चिमी  बंगाल  26.95  रुपए  प्रतिदिन

 23.75  रुपए  जमा  दो  मुख्य  भोजन

 (1-10-91)

 26.  अण्डमान  और  निकोबार  27.00  रुपए  प्रतिदिन

 द्वीप  समूह  28  00  रुपए  प्रतिदिन

 (13-8-92)

 27.  चंडीगढ़  36.23  रुपए  प्रतिदिन  भोजन  सहित  अथवा
 40.23  रुपए  प्रतिदिन

 भोजन  बिना

 28.  दादरा  और  नगर  हवेली  14.00  रुपए  प्रतिदिन

 (5-10-89)

 29.  दिल्ली  41.45  रुपए  प्रतिदिन

 (1-2-93)

 30  दमण  व  दीव  18.40  रु०  प्रतिदिन  से  22.00  रुपए
 प्रतिदिन

 (7-2-91)

 31.  लक्षद्वीप  18.00  रुपए  प्रतिदिन

 (1-9-88)

 32.  पांडिचेरी

 ()  पांडिचेरी  क्षेत्र  14.00  रुपए  प्रतिदिन

 (15-12-89)

 (ii)  भहे  क्षेत्र  12.00  रुपए  प्रतिदिन

 (12-2-87)

 5Q
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 (iii)  यनम  क्षेत्र  11.00  रुपए  प्रतिदिन

 (15-3-88)  8)

 (९)  14.00  रुपए  वयस्कों  के  लिये

 (31-1-90)
 nn  व  िनन्‍व  व  औ+ेे+>ेऔऔऔऔऔेतन  मनन  मल  ८3.५» मआभआ

 टिप्पणी  :  कोष्ठक  में  दी  गई  तिथि  बह  तिथि  है  जिससे  न्यूनतम  मजदूरी  लागू  हुई  है  ।

 हि  5-3 1993  के  अतारांकित  प्रश्न  संछ्या  1550  के  भाग  के  उत्तर  में  बिनिदिष्ट
 |

 विवरण  ।

 न  राज्यों  के  नाम  पता  लगाए  गए  तथा  मुक्त  किए  या
 बंधित  श्रमिकों  को  सख्या

 कप  ss

 es ee  ee  ee  -..

 आंध्र  प्रदेश  गे  1989-90  1990-91 19  91-92

 2.  बिहार  oe  33  ज+

 3.  कर्नाटक  249  5938  न+

 4.  मध्य  प्रदेश  249  5938  80

 5.  महाराष्ट्र  1323  317  न

 6.  उड़ीसा  10  41  55

 4.  राजस्थान  47  108  56

 8.  तमिलनाडु  47
 323  456

 9.  उत्तर  प्रदेश

 ु

 323  न

 9.  गुजरात
 न

 1230
 न

 10.  हरियाणा  67  नन+  --

 11.  केरल  न+
 न  जज



 --...  सन  5  का

 लिखित उत्तर $ 4998 शेयर दलालों को न्यूनतम पूंजी आवश्यकता सम्बन्धी सानक नियम श्री क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : कया भारतीय प्रतिभूतिਂ तथा विनिमय बोर्ड वे शेयर दलक्लों की स्यूनतम पूंजी कता के सम्बन्ध में मानक नियमों का प्रारूप मुम्बई स्टाक एक्सचेंज तथा अन्य स्टाक एक्सचेंजों के अधिकारियों के पास भेजा यदि तो तत्सम्बन्धी मुंख्य विशेषताएं क्या और इसे कब तक स्वीकृत कर दिया जाएगा ? बित्त स्त्राजय सें राज्य सम्त्री और संसदोय कार्य सन्जालय में राज्य मत्त्री अबरार : और भारतीय एवं विनिमय बोर्ड ने स्टाक एक्सचेंजों को की थी जिसमें स्टाक दलालों के लिए पूंजी पर्याप्तता के दंडों का उल्लेख किया गया था और एक्सकेंजों से कहा गया था कि इन मानवंडों को अधिमानतः के अन्त तक लागू ये बानदंड अन्य बातों के साथ-साथ बम्बई और कलकत्ता ौर्थित्त स्टाकः एक्सचेंजों के प्रत्येक सदस्मः के 5 लस्‍ख बिल्ली और अहमदाबाद के लिये 3.5 लाख रुपए औरः अन्य एक्सचेंजों के लिये 2 लाख रुपए की कुक्तियाकी तम व्यवसाय के आकार से सम्बद्ध पूजीःओर उस फार्म जिसमें इन दो किस्मों की.पूंकी को रखा जाना से सम्बद्ध ने सूचित किया है कि किसी भी सस्‍्टाक एक्सचेंज ने अभी तक इन मानदंडों का कार्यानवसनਂ सहीं किया है औश उनमें से कुछ ही एक्सचेंजों ने अपने सुझाबਂ इस सम्बन्ध में फेक को भेजे हैं | सेबीਂ ने सूचित क्रिया है कि एक्सचेंजों से विस्तृत होने.के बाद वह विभिन्‍न पहलुओं पर विचार पूंजी पर्याप्तता के मानदंड के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण का दायित्व का है क्योंकि यह सांविधिक निकाय है । अंड्लान-कलकत्ता सेवा ओह हाराधन क्याਂ जल-भूतल परिवहन मस्जो यह बत्ताने की कृफ करेंगे क्‍या भारतीय नौवहन निगम ने अंडमान-कलकत्ता सेवा को हस्तांतरित करने का निर्णय किया और यदि तो इसके क्या कारण हैं ? जल-भूतल परिथहम सरजालय के राज्य मस्त्री जगदीश :- कलकत्ता सेवा को अंडमान और निकोबार प्रशासन को हस्तांतरित करने के बारे में भारक्रीय नोवहन निगम अथवा अंडमान ओर निकोबार प्रशासन ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है । प्रश्न नहीं उठता । 2
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 योजनाबद्ध  ऋण  सोेजनः  के  अस्त्मंत  सहायता

 से  ललित  उरांव  :  क्‍या  छिश  मंत्रों  यह  बताते  की  कृपा  करेंये  कि  :

 गत  दो  वर्षो  में  प्रत्येक  वर्ष  और  वर्ष  1992-93  के  दौरान  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण

 विकास  बैंक  द्वारा  विभिन्‍न  वाणिण्यिक  और  सहकारी  बैंकों  तथा  विभिन्‍न  राज्यों  के  क्षेत्रीय  ग्रामीण

 बैंकों  को  योजनाबद्ध  ऋण  के  अधीन  प्रदान  की  गई  पुनवित्तरोपण  सहायता  का  बैंक-वार  ब्यौरा  क्‍या

 और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  बिहार  के  जनजाति  बहुल  कन-क्षेत्रों  नागपुर-संथाल
 में  उपरोक्त  योजना  के  अन्तर्गत  आबंटित  और  वितरित  निष्चियों  का  ब्यौरा  क्‍या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  अवर्तर

 :  गत  दो  वर्षों  अर्थात  1990-91  और  1991-92  के  दौराभ

 योजनाबद्ध  ऋण  के  अन्तर्गत  राष्ट्रीय  करषि  और  ग्रामीण  विकास  ब्रैंक  द्वारा  उपलब्ध  कराई

 गई  बार  पुनवित्त  सहायता  को  नीचे  दर्शाया  गया  है  :

 एजेंसी  1990-91  1991-92

 राज्य  चिकास  बैंक  565  658.

 वाणिज्यिक  बंक  934  952

 राज्य  सहकारी  बैंक  114  149

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  289  295

 योग  1,902  2,054

 (a)  नाबार्ड  की  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  से  पूछे  गये  अनुसार  सूचना  प्राप्त  नहीं  होती  है
 तथा  नाबाड़ड  ने  छोटा  नागपुर  संथाल  परगना  के  आविवासी  क्षेत्र  सह्तित  बिहार  में  1990-91  और

 1991-92  के  दौरान  8,108  लाख  और  8,947  लाख  रुपए  की  पुनवित्त  सहायता  उपलब्ध

 कराई  है  ।

 बट्टें-खते  में  डाले  गए  ऋण

 1654.  मेजर  जतरल  चन्द्र  खंडूरो  :  क्या  बित्त  मंत्रो  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  गढ़वाल  डिवीजन  में  गत  तीन  बर्षों  के  दौरान  राष्ट्रीयकृत  बैकों  द्वारा  कितनी

 राशि  के  क्रण  बटटे  खाते  में  डाले

 $3
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 क्‍या  इससे  राज्य  की  अर्थव्यवस्था  प्रभावित  हुई  और

 सरकार  द्वारा  राज्य  की  अर्थव्यवस्था  मजबूत  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 घिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  संसदोय  कार्प  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अबरार  :

 और  बैंक  ऋण  पात्र  उधारकर्ताओं  को  उनकी  वापसी  की  क्षमता  से  संतुष्ट  होने  पर

 अर्थक्षम  आ्थिक  कार्यकलाप  करने  के  लिए  ऋण  उपलब्ध  कराते  फिर  बैंकिंग  परिचालनों  में

 विभिन्न  कारणों  के  कुछ  ऋणों  के  अशोध्य  हो  जाने  की  सम्भावना  रहती  है  ।  वापसी  के  सभी  उपाय

 समाप्त  होने  के
 अपने  हितों  की  रक्षा  के  बैंक  मुकदमा  दायर  बैंकों

 के  पास  गिरवी
 रखी  प्रतिभूतियों  का  आदि  जैसे  कदम  उठाते  ऋणों  को  बट्टे-खाते  डालने  पर  बैंकों  द्वारा

 उनके  गुण-दोषों  पर  प्रत्येक  मामले  के  आधार  पर  विचार  किया  जाता  है  और  यह  उनके  सामान्य

 बैंकिंग  कार्यकलाप  का  एक  भाग  अधिकृत  सूचणा  प्रणाली  से  विभिन्‍न  बैंकों  द्वारा  ऋण  को

 खाते  डालने  को  राशि  के  बारे  में  क्षेत्र-वार  सूचना  प्राप्त  नहीं  होती  कृषि  और

 ग्रामीण  ऋण  राहत  ए०  आर०  डी०  आर०  उपलब्ध नहीं  के  अन्त्गंत  जो  Ho  ग्रोजना  को

 पहले  ही  बन्द  हो  चुकी  में  उत्तर  प्रदेश  में  प्रभाव  करोड़  रुपए  की  राशि  बद्टे-खाते  डाली

 गई  |  गढ़वाल  मण्डल  के  लिए  ऐसी  ही  सूचना  उपलब्ध  नहीं  ए०  आर०  डी०  आर  ग्रोजना  ने

 उत्तर  प्रदेश  राज्य  में  कृषि  अपग्रिमों  की  वसूली  पर  प्रभाव  डाला  राज्य  में  प्रत्यक्ष  कृषि  अग्रिमों  की

 वापसी  की  प्रतिशतता  बैंकों  के  57.9%,  की  तुलना  से  वर्ष  और  के  अन्त  में

 47.9%  अनुवर्ती  वर्ष  कम  में  स्थिति  में  सुधार  हुआ  और  वसूली  60.9  प्रतिशत

 हो

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  को  भारतीय  रिजवं  बैक  द्वारा  अपने  ग्रामीण  और  अद्ध
 शाखाओं  के  सम्बन्ध  में  अलग-अलग  कम  से  कम  60%  का  ऋण  जमा  अनुपात  प्राप्त  करने  का

 परामश  दिया  गया  भारतीय  रिजवं  बैक  द्वारा  बैंकों  को  यह  भी  सुनिश्चित  करने  का  परामर्श

 दिया  गया  है  कि  ऋण  संवितरण  में  विभिन्‍न  राज्यों  के  बीच  अत्याधिक  क्षेत्रीय  असमानताओं  से  बचा

 जाए  और  विभिन्‍न  क्षेत्रों  मे ंसभी  उत्पादक  और  पहचान  किए  गए  अभंक्षम  प्रस्तावों  क ेलिए  ऋण

 प्रवाह  को  बढ़ाने  के  लिए  प्रभावी  कदम  उठाये  मामले  की  राज्य  स्तरीय  बेंक्सं  समिति

 एल०  बी०  राज्य  सरकारों  और  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  नियमित  आधार  पर  समीक्षा

 की  जाती  है  ।

 भूतपूर्व  सेनिकों  को  परतो  भूसि  का  आवंटन

 डो०  अमृतलाल  कालिदास  पटेल  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  कैरेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  की  विशेष  योजना  के  अन्तगंत  भूतपूर्व  रक्षा  सेवा  कर्मियों  को  अपने  राज्यों
 में  कृषि  हेतु  परती  भूमि  आबंटित  करने  के  मानदंड  क्या

 कया  आबंटन  के  उपर्युक्त  मानदंडों  का  सभी  राज्यों  द्वारा  पालन  किया  जा  रहा

 यदि

 तो इसके क्या कारण हैं और वास्तव में किन मानदंडों का पालन किया जा और
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 वर्ष  1991-92  और  1992-93  के  दौरान  अभी  तक  इस  योजना  के  अन्तर्गत  कुल
 किलने  आबंटन  किये  गये  और  कुल  कितना  क्षेत्र  आबंटित  किया  गया  है  ?  -

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  भूतपूर्व  रक्षा  कामिकों  को  परती  भूमि
 के  आबंटन  के  लिए  रक्षा  मंत्रालय  के  पास  कोई  विशेष  योजना  नहीं  है  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 देशों  के  साथ  व्यापार

 1656.  श्री  संयद  शाहायुद्दीग  :  क्या  वाणिज्य  संत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1991-92  के  दोरान  देशों  के  बीच  एस०  डी०  आर०  और  अमरीकी

 डालर  में  कितने  मूल्य  का  व्यापार

 -.  इन  देशों  के  बीच  आदान-प्रदान  की  गई  प्रमुख  मदों  के  नाम  क्‍या  हैं  और  सदवार  प्रभुख
 निर्यावकों  के  नाम  क्या

 क्‍या  वर्ष  1991-92  के  दौरान  साक॑  व्यापार  में  वृद्धि  होने  की  संभावना  और

 अन्य  सार्क  देशों  के  साथ  व्यापार  को  बढ़ाने  हेतु  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  गए

 वाणिज्य  मंत्री  प्रणव  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  हैं  ।

 सार्क  ग्रुप  के
 सदस्य  राष्ट्र  सदस्य  देशों

 के
 बीच  अधिमानी  व्यापार  प्रबन्ध  आदि  सहित

 विभिन्‍न  उपायों  के  जरिये  व्यापार  बढ़ाने  की  संभावनाओं  का  पता  लगा  रहे  हैं  ।

 सोबहन  उच्योग  का  राष्ट्रीयकरण

 1657.  डा०  असीम  बाला  :  क्‍या  जल-मूतल  परिथहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  सरकार  ने  याचिका  समिति  द्वारा  नौवहन  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  और  विकास
 बथा  इसके  श्रमिकों  और  कर्मचारियों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  बारे  में  3।  1989  को  लोक  *

 सभा  में  प्रस्तुत  की  गई  प्रतिवेदन  की  सिफारिशों  को  स्वीकार  करके  उन्हें  कार्यान्वित  कर  दिया
 है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  जगदीश
 :  से  सरकार

 ने  याचिका  समिति  की  31  1989  को  लोक  सभा में  प्रस्तुत  की  गई  ग्यारहवीं  रिपोर्ट  की  दो
 सिफारिशों  को  छोड़कर  सभी  सिफारिशें  स्वीकार  कर  ली  समिति  की  सिफारिशों  और  उनके
 कार्यान्वयन  से  सम्बन्धित  स्थिति  निम्न  प्रकार

 33



 शिफारिफों

 यह  आरोप  लगाया  गया  था  कि  भारतीय

 व्यापारिक  बेड़े  में  कमी  से  कुल  राष्ट्रीय
 व्यापार  में  भारतीय  नौवहन  कम्पनियों

 के  शेयर  मे  कमी  यह  सुझाव  दिया

 गया  था  कि  लौकहन  उद्योथ  के  विकास

 एवं  विस्तार  के  लिए  आवश्यक  विध्वयी

 एवं  प्रशासनिक  उपाय  किये  जाएं  जिससे

 नाविकों  के  लिए  रोजगार  के  अवसरों

 में

 -  सलिति  को  क्या  चंलर  है  कि  आारतीय

 नौजहथ  पलशणियों  की  संख्या  जो  कि

 1985  थे  72  फकटकर

 1986  में  35  हो  गई  ।  यह  भी  नोट  किया

 गया  था  कि  नाविकों  के  लिए  उपलब्ध

 नाविक  रोजगार  कार्यालय  में

 पंजीकृत  नाविकों  की  संख्या  के  मुकाबले
 कम  है  ।

 .  समिति  ने  यह  पाया  कि  नौवहन  उद्योग

 में जो संकट  1973  में  शुरू  हुआ  था  वह

 पिछले  14  या  15  वर्षों  तक  बना  रहा

 यह  भी  सुझाव  दिया  गया  था  कि

 किवति

 ee

 सरकार  ने  मौवहन  उद्योग  का  विकास

 करने  के  लिए  शमयन्समयथ  बर  अनेक

 कदम  उठाए  इनमें  लाइसेंस  देने  की

 प्रक्रि|  को  सुप्रवाही  बनाना  तथा  अब

 निम्न  खिखिल  के  सिए  दिगे  आने  वाले

 मनुभोदत  शामिल  आफ

 शोर  सप्लाई  वेसल्स  और  क्र  टेंकरों

 को  छोड़कर  बैसल्स  का  अधिग्रहण  ।

 वैसल्स  की  वित्री/अप्य  जपायों  में
 वैसल्स  को  चार्टर  आऑऊट  करे  की

 चुकता  पूंजी  निधि

 से  ली  गई  पूंजी  की  राशि  को

 के  दो  गुणे  तेक  को  सील  तक  झाय  कर

 अधिनियम  की  घारा  ग  कें

 अन्तगंत  विशेष  आरक्षित  निधि  तैयार
 करना  जिस  पर  आय  कर  सै  छूट
 शाप्रिल  इस  तरह  सुमित  निधियां

 कैक्‍्स  जहाज  खरीदने  सिश  उपयोध

 की  जाएंगी  ।  चुनिदा  लाइनर  मार्गों
 पर  प्रचालन  की  छूट  आदि  अन्य  उपाय

 जिन्‍्हें  भोषहन  उच्योग के  जबिकास  के

 लिए  किया  गया  है  ।

 ज्ण  1987  के  समापन  समय  से  विश्व

 मीवहन  सें  सदी  से  शुधार  के  खाथ-साथ

 भारतीय  नौच्हन  की  स्थिति  भी  सुधरी
 महानिदेशक  नौवहन  ने  नाविकों  के

 लिए  रोजगार  अवसरों  में  सुधार  लाने  की

 दृष्टि  से  नांविकों  की  विनिदिष्ट  श्रेणियों  के

 खिए  अशिक्षण  पाठ्यक्रमों  का आयोजन

 किया

 लाइनर  कांफ्रस  के  लिए  आचरण  संहिता
 पर  यू  एन  अभिसमय  के  उपबंधों  को

 कार्यान्वित  करने  का  प्रस्ताव  सरकार  के

 विचाराधीन
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 लक  नमक  जनम  कक  ५

 यू०  एन०  लाइंनर  कोड  को  प्रभावशाली

 बनासे  के  लिए  कानून  लागू  करने  की
 आवश्यकता  इसी  प्रकार  का  एक  उपाय

 है  ।

 .  समिति  का  यह  भी  विचार  था  कि  देश  के

 विदेशी  व्यापार  में  शुल्क  बल्क  कार्गो  के

 50%  को  राष्ट्रीय  नौवहन  हेतु  आरक्षित

 करने  के  लिए  जल्दी  ही  कानून  लागू  किया

 5.  5.  समिति  ते  यह  महसूस  किया  कि  भारतीय

 बेडे  का  विकास  तभ्ा  शभी  मूलधूत

 सुविधाओं  जैसे  कि  गौदियों  तथा

 जहाज  निर्माण  याडों  का  आधुनिकीकरण

 एक  ऐसा  दूसरा  क्षेत्र  हे  जिस  पर  बिस्लत
 छ्यान  दिये  जाने  की  आवश्यकता

 समिति  लाहेसी  छारतीय  नौवहवन  उद्योग

 को  विदेशी  नौबहुन  कम्परत्ियों  से  कडी

 योगिता  का  मुकाबला  करने  के  लिए

 बद्ध  कार्यक्रम  शुरू  किये  जाएं  तथा  आठवीं

 योजना  में  पर्याप्त  धन  उपलब्ध  कराया |

 .  समिति  ने  यह  महसूस  किया  कि  एक  और

 क्षेत्र  जि  पर  फल  ध्यान  देने  की

 श्यकता  है  यह  है  मरम्मत  खुविधरणों  भें  वद्धि
 करना  ।  समिति  ने  ओर  दिया  कि  मश्म्भत

 सुव्रिधाओं
 के  लिए  1,600  ड्राई  डाक  दिनों

 के  इस  बेड़े  अन्तर  की  जल्द  से  जल्द  समाप्त

 किया

 सिफारिश  को  स्वीकार  नहीं  क्रिया

 बढ़े  हुए  भारतीय  बेड़े  को  भारी  वित्तीय  तथा

 कार्गो  सहायता  देने  की  सरकारी  नीति  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  समझती  है  कि

 भारतीय  नौवहन  के  लिए  शुष्क/बिल्क  कार्गों

 का  50%  आरक्षित  करने  की  कोई
 आवश्यकता  नहीं  है  ।

 समिति  को  सिफारिण  को  सरकार  द्वारा

 नोट  करलजिधा  गया  ह8बीं  योजता

 कार्यक्रम  को  कॉर्मॉस्थित  करने  के  लिए

 नौवहन  तथर  जहाज  बिर्माण  क्षेत्र

 में  बिम्न  प्रकार  परिव्यय  की  व्यवस्था  की

 गई  है  :

 क्षेत्र  योजना

 परिग्यय

 ₹०)
 पतन  तथा  दीपघर  3278

 नौवहन  3400

 जहाज  निर्माण  152

 यह  मख्जालय  इस  बांत  से  पूर्णतः  सहमत  है
 कि  मश्म्मत  सुविधाओं  के  लिए  पर्याप्त

 और  खुरन्त  बढ़ि  की  आवश्यकता  है  ।

 एणियाई  जिकास  बंक  द्वारा  अपने  तकनीकी

 सहायता  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  एक  अध्ययन

 किया  गया  एशियाई  विकास  बैंक  से

 रिपौर्ट  प्राप्त  ही  गई  है  ओरं  सरकार  ह्वाश

 फार्मक्ढ़ी  की  जा  रही  है  ।  इस  बीच  मद्रास
 फ्सन  में  दो  क्लरेटिय  डाकस  का  एक  जहाज
 मरम्मत  परिसर  स्थापित  करके  जहाज
 मरम्मत  क्षमता  में  वृद्धि  की  गई

 हे

 ।



 लिखित  उत्तर

 7.  समिति  ने  नोट  किया  कि  कुल  टत  भार  का

 लगभग  55%  तो  पहले  से  ही  सरकार  के

 नियन्त्रणाधीन  समिति  का  विचार  था

 कि  राष्ट्रीयकरण  के  इस  मामले  को  खुला
 रखना  चाहिए  तथा  इसकी  उपयुक्त  समय  पर

 समीक्षा  की  जाए  ।

 ,  समिति  ने  यह  सिफारिश  भी  की  थी  कि

 कार्गो  पूलिंग  प्रणाली  जिसे  1983  में  बन्द

 कर  दिया  गया  को  पुनः  लागू  करने  का

 सुझाव  विचार  करने  योग्य  है  ।  इसकी  जांच

 करके  निर्णय  किया  समिति  ने  यह
 सिफारिश  भी  की  थी  कि  सरकार  यह

 सुनिश्चित  करे  कि  नौवहन  उद्योग  का

 5  1993

 2

 सरकार  की  वर्तमान  नीति  नौवहन  उद्योग

 के  राष्ट्रीयकरण  के  विरुद्ध

 सरकार  ने  समिति  की  सिफारिश  पर

 विचार  किया  और  विभिन्न  कारणों  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  यह  समझा  कि  पूलिंग
 प्रणाली  को  पुनः  लागू  करना  व्यवहाय॑
 नहीं  होगा  ।  समिति  का  यह  सुझाव  कि

 नौवहन  उद्योग  को  नियोजित  ढंग  से
 सित  किया  को  नौवहन  उद्योग  के

 विकास  से  सम्बन्धित  नीतियां  तैयार  करते
 समय  ध्यान  में  रखा  जाता  ह  |

 नियोजित  ढंग  से  विकास  किया  जाए  ताकि

 नाविकों  के  लिये  रोजगार  के  अवसरों  में

 वृद्धि  हो

 यह  ध्यान  दिया  जाये  कि  याचिका  समिति  द्वारा  जहाज  निर्माण  और  पतन  क्षेत्र  के

 लिए  की  गई  अधिकांश  सिफारिशें  या  तो  टिप्पणियों  के  रूप  में  हैं  अथवा  सामान्य  प्रकार  की  इन्हें

 उपर्युक्त  क्षेत्रों  क ेलिये  योजना  और  नीतियां  तैयार  करते  समय  ध्यान  में  रखा  गया  है  ।

 ]

 सोना  और  चांदी  जब्त  करना

 1650.  डा०  लाल  बहादुर  राबल  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  छः  महीनों  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  के  सीमा  शुल्क  विभाग  और  अन्य  विभागों
 द्वारा  कुल  कितनी  मात्रा  और  मूल्य  का  सोना  और  चांदी  जब्त  किया  गया  तथा  उन  दस  मामलों  का
 ब्यौरा  कया  है  जो  तत्संबंधी  मूल्य  के आधार  पर  सूची  में  शीर्ष  पर  और

 इस  प्रकार  की  जब्ती  के  लिये  सूचना  देने  वालों  और  मदद  करने  वाले  अधिकारियों  को

 पुरस्कार  देने  के  लिए  क्या  मानदंड  रखे  गए  हैं  ?

 वित्त  मश्वात््य  सें  राज्य  मन्‍त्री  एम०  बी०  चसाशेखर  :  1992  से
 1993  को  कछः  महीने  की  अवधि  के  दौरान  सीमा  शुल्क  1962  के  उपबन्धों  के

 अन्तगेत  विभिन्‍न  विभागों  द्वारा  पकड़े  गये  सोने  एवं  चांदी  की  मात्रा  और  मूल्य  का  ब्यौरा  नीचे  दिया
 गया  है  :
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 लिखित  उत्तर

 मात्रा  ग्रा०  मूल्य  रुपयों

 सोना  995.726  41.19

 चांदी  79950  54.48

 मूल्य  के  आधार  पर  सूची  में  सबसे  ऊपर  आने  वाले  अभिग्रहण  के  दस  मामलों  के  ब्यौरे  एकत्र
 किये  जा  रहे  हैं  और  उन्हें  सभापटल  पर  रख  दिया  जायेगा  ।

 मुखबिरों  और  सरकारी  कर्मचारियों  को  अलग-अलग  अभिग्रहण  के  मामले  में  पकड़े  गए
 10  ग्राम  सोने  के  लिए  अधिकतम  500  रु०  तक  और  पकड़ी  गई  प्रति  किलोग्राम  चांदी  के  लिए
 1000  रु०  तक  की  राशि  पुरस्कार  के  रूप  में  दी  जा  सकती  पुरस्कार  की  वास्तविक  रूप

 से  दी  जाने  वाली  राशि  बहुत  से  कारकों  पर  निर्भर  करती  है  जिनमें  दो  गई  सुचना  की  विशिष्टता  और

 उठाया  गया  जोथिम  और  मुखबिर  द्वारा  दी गई  सहायता  की  सीमा  और  उसका

 स्वरूप  क्‍या  सूचना  में  तस्करी  में  शामिल  व्यक्तियों  अथवा  उनके  सहयोगियों  आदि  के  बारे  में  कोई

 सुराग  दिया  गया  मामले  को  सुलझाने  में  सरकारी  कमंचारी  द्वारा  उठाया  गया  सूचना
 प्राप्त  करने  में  उठाई  गई  किये  गए  प्रयास  और  प्रदर्शित  की  गई  प्रवीणता  आदि  शामिल  हैं  ।

 राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों  की  शाखाओं  का  बिस्तार

 1659.  भरी  काशीराल  राजा  :  कया  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  और  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  की

 शाखाओं  के  विस्तार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  गुजरात  के  लिए  कया  लक्ष्य  रखे  गए

 इस  अवधि  के  दोरान  इन  बैंकों  की  शाखाएं  खोलने  के  लिए  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा

 कितने  लाइसेंस  जारी  किए  गए  और

 प्रति  व्यक्तित  निवेश  के  राष्ट्रीय  औसत  की  तुलना  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त

 तक  गुजरास  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  किस  सीमा  तक  प्रति  व्यक्ति  निवेश  किया  गया  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  साथ-साथ  समाप्त  होने  वाली  शाखा  लाइसेंसिंग

 1985-90  5-90  के  दोरान  गुजरात  में  बैंक  शाखाएं  खोलने  के  लिए  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  कोई  लक्ष्य

 निर्धारित  नहीं  किया  पहचान  किए  गए  केन्द्रों  की  सूची  के  आधार  भारतीय  रिजर्व

 बैंक  ने  गुजरात  में  बैंक  शाखाएं  खोलने  के  लिए  क्षेत्रीय  प्रामीण  बैंकों  को  151  केन्द्र  तथा  सरकारी
 क्षेत्र  के  बैंकों  को  102  केन्द्र  आवंटित  किए

 वर्ष  1990  के  लिए  गुजरात  में  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  का  प्रति  व्यक्ति  निवेश  तथा

 राष्ट्रीय  औसत  निवेश  क्रमशः  327  रुपए  तथा  249  रुपए

 ]

 अल्प  राशि  जमाकर्ताओं  को  प्रोत्ताहम

 1660.  भी  अरबिस्द  तुलसी  काम्जले  :  क्या  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पां  करेंगे  कि  :
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 लिखित  उत्तर  $  1993.

 सरकार  द्वारा  देश  में  अल्प  राशि  जमाकर्ताओं  को  दिये  गए  प्रोत्साहनों  का  ब्यौरा  क्या

 गत  तीन  वर्षों  के  दौंरान  शुरू  की  गई  नई  योजनाओं  का  संक्षिष्त  ब्यौरा  क्‍या

 हु  इन  योजनाओं  को  अधिक  आकर्षक  बनाने  हेतु  कौन  से  प्रस्ताव  विचाराधीन  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  और  संसवीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अबरार
 :  सरकार  द्वारा  देश  में  अल्प  राशि  जमाकर्ताओं  को  प्रदान  किए  गए  प्रोत्साहनों  में

 निम्नलिखित  प्रोत्साहन  शामिल  हैं  :

 (7)  जमाकर्ता  डाकधर  आवर्ती  जमा  खाते  में  पांच  रुपए  के  गुणजों  में  मासिक  रूप  से  जमा

 कर  सकता  बशतें  कि  यह  राशि  कम  से  कम  दस  रुपए  हो  ।  10  रुपए  मूल्य  वर्ग  के  खाते

 पांच  वर्ष  बाद  परिपक्‍वता  मूल्य  856,40  रुपए  इस  खाते  को  पांच  वर्ष  की  परिपक्वता  के

 बाद  भी  जारी  रखा  जा  सकता  किसी  खाते  के  चालू  रहुने  के  दौरान  जमाकर्ता  की  मृत्यु  हो
 जाने  पर  कानुनी  अथवा  कतिपय  शर्तों  के  तहत  नामजद  व्यक्ति  को  पूर्ण  परिषक्वता

 मूल्य  की  की  जाती  निकासी  और  नामांकन  की  सुविधाएं  उपलब्ध

 (7)  डाकघर  मासिक  आय  खाते  में  जमा  पर  ब्याज  की  दर  14  प्रतिणत  प्रतिवर्ष  मासिक  रूप

 से  देय  जमा  की  परिपक्‍्व॒ता--पूर्व  बिना  किसी  ब्याज  की  हानि  तीन  वर्ष  बाद

 अनुमत्य  छः  वर्ष  कीਂ  परिपक्थता  के  लिए  जमा  के  10  ऋतिशत  के  बराक्र  कॉनस  देय,,होता
 परिपक्वता  से  पूर्व  जमाकर्ता  की  मृत्यु  हो  जाने  के  मामले  में  खाता  बंद  किया  जा  सकता  है  और  जमा

 राशि  वापसी  के  महीने  से  पूर्व  तक  ब्याज  के  साथ  वापिस  कर  दी  जाती

 (४४)  इन्दिरा  विकास  पत्र  और  किसान  विकास  पत्र  में  निवेश  पांच  वर्ष  में  दुगना  हो  जाता  है  ।

 ये  पत्र  कम  मूल्य  वर्गों  में  भी  उपलब्ध  इन्दिरा  विकास  पत्र  की  खरींद  के  लिए  किसी  आवेदन-पत्र
 की  आवश्यकता  नहीं  किसान  विकास  पत्र  के  मामलों  में  ढाई  वर्ष  के  बाद  परिंषक्व॒ता-यूर्वे  भुनाना

 अनुमत्य  है  ।

 सरकारी  क्षेत्र  की  कंपतियों  के  सेवानियुल  होने  वाले  क्ंचाररियों  के  लिए  जमा  कोजना

 1-1-91  से  शुरू  की  गई  थी  ।  यह  योजना  बैंकों'के  माध्यन  से  चलाई  जाती  इस  योजना  के  अन्तर्गत

 खोले  गए  खाते  में  निवेशित  सेबा-निवुत्ति  लाभ  पर
 9  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  की  दर  से  ब्याज  मिलता  है

 और  यह  छमाही  आध्वर  पर  देय  होता  है  |  ब्याज  आय  को  आयकर  से  छूट  प्राप्त  है  ।

 राष्ट्रीय  बचत  1992,  1-10-92  से  शुरू  की  गई  नई  योजना  के  अच्तर्गत  कोई

 भी  स्टाता  एक  सौ  रुपए  से  कम  जमा  से  नहीं  खोला  जाएगा  और  सभी  जमा  सो  क्पए  के  काग्रजों  में

 की  जाएंगी  ।  इस  योजना  के  अन्तर्गत  जमा  पर  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  की  दर  से  ब्यज  अनुमह्य  होगा  ।.

 खाते  को  खाता  खोलने  के  बर्ष  के  अन्त  से  चार  वर्ष  की  समाप्ति  पर  बंद  किया  जा  सकता  आयकर

 अधिनियम  की  धारा  88  और  805  के  अस्तगंत  कर  स्थियतें  उपलब्ध  हैं  ।

 अल्प  बचत  योजनाओं  पर  तदनुरूपी  परिपक्वता  की  बैंक  जमा  पर  प्रतिलाभ

 की  तुलना  में  अब  काफी  अधिक  है  जिसका  कारण  बैंक  जमा  पर  देय  ब्याज  की  दर  का  कम  होना  हैं  ।

 देकर  की  नई  सांसरकं  सोजपेा

 1661.  लऔ्ली  छेदी  फासबान  :  क्‍या  किल  संजी  म्ह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :
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 सन  ककਂ  ete neteennyeensyeenenen eens eres  न  आम ष  करती

 क्या  सरकार  बैंकों  की  नई  शाबाएं  खोलने  हेतु  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  करती

 यदि  ती  इसके  क्‍या  कारण  और

 राष्ट्रीयकृत  बैंक  की  नई  शाखा  खोलने  के  लिए  सरकार  क्या  मानदण्ड  अपना  रही  है  ?  -'

 जिस  मंत्रालय  में  रात्य  मंत्री  और  संसदोय  कार्य  संजालय  में  र्त्य  मंत्री  (ato  अबरिर
 :  से  यालू  णाखा  लाइसेंसिंग  नीति  के  लिए  बैंकों  को  नई  शाखाएं  खोलमे  के  लिए

 भारतीय  रिजव  बैंक  ने  कर्ष-बार  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  ऐसा  सम्भव  नहीं  है  क्योंकि  मई
 शाकाओं  का  खोला  जाना  आधारभूत  सुविधाओं  की  उपलब्धता  के  साय-साथ  केल्र  की  व्यापार

 संभाव्यता  जैसे  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  निर्भर  करता  भारतीय  रिजर्ग  बेंक  की  लाइसॉसग

 नीति  के  अन्तर्गत  ऐसे  बैंक  जो  संशोधित  पूंजी  पर्याप्तता  मानदण्ड  और  विवेकपूर्ण  लेखा  मानक  प्राप्त

 कर  लेते  भारतीयਂ  रिजवं  बैंक  की  पूर्व  अनुमति  के  बिना  शाखा  कार्यालय  स्थापित  करने  के  लिए
 स्वतंत्र  बैंकों  को  व्यापार  सेवा  क्षेत्र  योजना  और  प्रस्तावित  शाखाओं  की  कुल
 अधेक्षभता  जैसे  पैरामीटरों  को  ध्यात  में  रखना  चाहिए  ।

 हल्दो  ओर  अन्य  मसालों  का  निर्यात

 1662.  श्री  शोभनाद्रीश्वर  राव  बाड़डे  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रति  वर्ष  मदवार  कितनी  मात्रा  में  हल्दी  और  अन्य

 मसालों  का  निर्यात  किया  गया  और  कह  किंतने  मूल्य  की  और

 (ar)
 इत  फसलों  का  उत्पादन  करने  हेतु  किसानों  को  प्रोत्साहित  करने  तथा  इन  मंसालों  का

 अधिक  निर्कात  करमे  हेतु  कया  कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 सागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  विसरण  सम्त्रालय  सें  राज्य  मंस्त्री  तंथा

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मस्ती  कमलुहीन  अहलय  )  कर्ष  1990-91,  1991-92  और

 1992-93  1993  के  दौरान  लाल  हल्दी  और  अन्य  मसालों  के  निर्यात

 मात्रा  और  मूल्य  निम्नानुसार  हैं

 :  मीटरी

 :  करोंड़
 ्

 1990-91  1991-92 2  1992-93
 गण  एए

 मात्रा  मूल्य  मात्र  मूल्य  मुल्य

 1.  लाल  मिर्च  24534  27.56  33398  97.91  11550 -  -  49.31

 2.  हल्दी  13624  15.48  16569  31.58  12530  36.56  :

 3.  अस्ये  71478  199.10  80604  232.55  60040  183.26

 जोड़  109636  242.14  130567  362.04  84040.  263.13

 स्रोत  :  मसाला  बोर्ड

 61°



 लिखित  उ्हेंरं  ठ  1993

 मसालों  के  उत्पादन  और  उत्पादकता  में  वृद्धि  करने  के  लिये  मसालों  के  विकास  के

 लिए  एक  समेकित  केल्‍्द्रीय  क्षेत्र  कार्यक्रम  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  विभिन्‍न  उपायों  में  य ेशामिल

 लाल  मिर्च  और  अन्य  गौण  मसालों  की  रोपण  सामग्री/आधार  बीज  का

 (2)  पौध  संरक्षण  स्प्रेय्से  की  (3)  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  में  मसालों  के  लिए  प्रदर्शन-सह-प्रोगेनी
 बासइतों  की  (4)  मसालों  के  फार्मों  में  प्रसंस्कण  के  संबंध  में  किसानों  को  प्रशिक्षण

 केर्द्र  में  फ्ृषि  मन्त्रालय  के  पास  आठवीं  योजना  के  दोरान  मसालों  के  समेकित  विकास  के  लिए
 150.00  करोड़  रु०  के  परिव्यय  का  प्रावधान  स्पाइसेज  बोर्ड  ने  भी ओर  अधिक  विदेशी  मुद्रा
 अर्जित  करने  के  उद्देश्य  से लाल  मिर्च  और  अन्य  मसालों  का  निर्यात  अधिक  मात्रा  में  करने  हेतु  विभिन्न

 उपाय  किये  इनमें  ये  शामिल  हैं  :

 (1)  अन्तर्राष्ट्रीय  गुणवत्ता  के मानकों  को  पूरा  करने  के  लिये  गुणवत्ता  मूल्यांकन  तथा  उन्‍न
 यन  पर  प्रशिक्षण  प्रदान  करना  ।

 (2)  लाल  मिर्च  सहित  मसालों  के  मूल्य  उत्पादों  विशेष  रूप  से  मसाला  तेलों  का
 निर्यात  बढ़ाना  ।

 (3)  मौजूदा  बाजारों  में  बाजार  आधार  को  सुदुढ़  करना  और  नए  बाजारों  का  पता
 लगाना  ।

 राष्ट्रीय  जल  मार्ग  का  विकास

 1663.  भरी  ए०  चाल्स  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  में  कोट्टापुरम  से  क्विलोन  तक  राष्ट्रीय  जल  मार्ग  का  विकास  कार्य  आरम्भ
 कर  दिया  गया

 यदि  तो  परियोजना  की  वर्तमान  स्थिति  क्‍या  और

 उक्त  जल  मार्ग  के  विबलोत-त्रिवेन्द्रम  अनुभाग  को  राष्ट्रीय  जल  मार्ग  घोषित  करने  के

 लिये  सरकार  ने  क्‍या  उपाय  किये  हैं  ?

 परियहन  मन्च्रालय  के  राज्य  मनन्‍्त्रो  जगदोश  :  और
 वैस्ट  कोस्ट  कनाल  के  कोल्लाम-कोट्टापुरम  खंड  को  दिनांक  1-2-1993  से  एक  राष्ट्रीय  जलमागग

 घोषित  कर  दिया  गया  इस  जलमार्ग  का  विकास  एक  चरणबद्ध  रूप  में  किया  एक
 सहायक  निदेशक  की  अध्यक्षता  में  फिलहाल  कोचीन  में  एक  फील्ड  आफिस  खोल  दिया  गया  है  और
 तात्कालिक  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  के  लिये  19  पदों  को  संस्वीकृति  दे  दी  गई  प्रथम  चरण  के

 रूप  चम्पाकारा  और  उद्योग  मंडल  नहरों  के  सुधार  की  एक  जिसमें  किनारे  के  बचाव  के

 लिये  निकर्षण  नौबहन  उपकरण  और  1.76  करोड़  की  अनुमानित  लागत  से  कोची-कोलाम  रूट  पर

 जोखिम  भरे  शोतज  को  हटाने  सम्बन्धी  एक  स्मीम  भी  आई०  डब्ल्यू०  ए०  आई०  ने  तैयार  की

 आई०  डब्स्यू०  ए०  आई०  ने  जलमार्ग  के  सुधार  कार्य  के  प्रथम  चरण  के  रूप  में  पहले  ही  व्यापक

 स्तर  पर  जलराशिक  सर्वेक्षण  शुरू  कर  दिया  है  ।

 भारतीय  अस्तर्देशीय  जलमार्ग  प्राधिकरण  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वह  इस  बारे  में  नए
 सिरे  से  व्यवहायंता  अध्ययन  करे  ।

 62.
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 3 ना>क- जन  सपना  थक  CEC  कक  33“  CC  नस  LO
 अमम  में  ग्रामीण  उद्योगों  की  स्थापना

 1664.  श्री  प्रधीण  डेंका  :  क्या  जित्त  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बैंक  ने  असम  में  ग्रामीण  उद्योगों  की  स्थापना  के

 लिये  कोई  परियोजना  तैयार  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 राज्य  के  लिये  भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बैंक  की  भावी  योजनाएं  क्या

 बिस  समन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  ओर  संसदोय  कार्य  मन्जालय  में  राज्य  मस्ती  अथरार
 :  से  भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बैंक  ने  सुचित  किया  है  कि  वह  किसी

 राज्य  विशेष  से  सम्बन्धित  वित्तीय  सहायता  की  योजनाएं  नहीं  बनाता  वह  अपनी

 वित्त  योजनाओं  के  अन्तगंत  अत्यन्त  लघु  तथा  लथु  उद्योग  क्षेत्रों  राज्य  वित्तीय  निग्रमों/राज्य

 औद्योगिक  विकास  निगमी  एवं  बैंकों  के माध्यम  ये असम  सहित  सभी  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को

 सहायता  उपलब्ध  कराता  रहा  है  ।

 सिडबी  ने  पूर्वोत्तर  अंचल  में  रोजगारों  का  सृजन  करने  के  लिये  संवर्धन  एवं  विकास  के

 कलापों  के  लिये  भी  कारंवाई  प्रारम्भ  कर  दी  पोषणीय  ग्रामीण  रोजगार  का  सृजन  करने  के
 सिडबी  ने  असम  में  नलवारी  जिले  के  तामुलपुर  ब्लाक  को  अपनाया  सिडबी  ने  उद्यमी  बिकास
 कार्ंक्रमों  ((०  डी०  को  भी  चलाना  शुरू  किया  है  और  साथ  ही  कुककुट  पालन  और  सूअर  पालन

 पर  एक-एक  प्रदर्शन  एवं  उत्पादन  केन्द्र  स्थापित  किये  हैं  जिनकी  कुल  लागत  3.64  लाख  रुपये  है  ।

 इसके  कताई  और  बुनाई  के  लिये  प्रशिक्षण  और  उत्पादन  केन्द्रों  की  स्थापना  के  लिये  सिडबी
 ने  3  स्वैच्छिक  अभिकरणों  को  32.03  लाख  रुपये  भी  संवितरित  किये

 श्ट्रीय  राजमार्ग  संच्या  31  को  चोड़ा  करता

 1665.  श्री  उद्धव  बर्मम  :  कया  जल-भूसल  परिवहन  भम्तजी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  राष्ट्रीय  राज  मार्ग  संख्या  31  को  उत्तरी  ससमभारा  से
 तीइ  चौक  तक  चौड़ा  करने  की  कोई  योजना

 यदि  तो  इसके  लिये  कितनी  धनराशि  स्वीकृत  की  गई  और

 इस  पर  कार्य  कब  तक  शुरू  हो  जायेगा  ?

 जल-भूतल  परिवहन  सम्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  जी  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 दसवां  भारतीय  हस्जोनियरिंग  व्यापार  मेला

 1666,  श्री  सुबास  चस्र  नायक  :

 श्री  सी०  पो०  मदाल  गिरियप्पा  :

 शोसतो  दिल  कुमारी  भंडारी  :

 क्या  बालिज्य  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :



 लिखित  उत्तार  5  1993

 उन  देशों  के  नाम  क्‍या  हैं  लिम्हींते  श्रगति  मैदान  नई  दिएली  में  आयोजित  दसवें  भारतीय

 इन्जीनियरिंग  व्यापार  मेले  में  भाग

 भारतीय  और  जमंनी  की  कम्पनियों  के  ताम  क्या  हैं  जिन्होंने  उक्त  मेले  में  भाग  लिया

 क्‍या  जमंनो  ने  इस  मेले  में  सहभागी  के  रूप  में  भाग  लिया

 इस  सेले  से  व्यापार  और  निर्यात  को  बढ़ाने  हेतु  कितनी  सहायद्वा  मिली  है  और  मेले  के

 दौरान  कितमे  संयुक्त  उद्यम  समझौता/संयुक्त  उद्यम  सम्बन्धी  समझौता  शापन  पर  हस्ताक्षर  किये

 जौर

 (a).  इस  मेले  में  कुल  कितने  मूल्य  का  व्यापार  हुआ  ?
 :

 मागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वशतिक  वितरण  सन्वात्तत  में  राज्य  अनन्‍्ती  तथा

 ऋिका  अन्‍्कासय  में  शज्य  मन्त्रो  कमतलुद्वीम  :  जिन  22  देशीं  ने  दसवें  भारतीय

 इन्जीनियरी  व्यापार  मेले  में  भाग  वे  थे  :  किक

 यूरोप्रीय  संघीय  जमन

 रूसी  स्‍लोब्राक  दक्षिण

 संयुक्त  राज्य  अमेरिका  ।

 आई०  ई०  टी०  एफ०  में  करीब  1000  भारतीय  कम्पनियों  तथा  बड़ी  संख्या में
 जमंब  कम्पनियों  भाय  प्रमुख  भारतीय  और  जर्मन  प्रदर्शन  कम्पतियों  के  मास  संलग्न

 विवरण  में  द्विये  गगे  हैं  ।

 जी  हां  ।

 सूचना  तथा  व्यापार-विनिमय  का  आदान-प्रदान  करने  के  उद्देश्य  से  भारतीय  और

 विदेशी  कम्पनियों  शथा  प्रदर्शक्ों  को  प्रोशोगिकी  में  श्शततम  विकालों  के  बारे  में  प्रदर्शश  करने  तथा

 ु  सीखने  का  अवसर  प्रदान  करने  के  लिये  प्रत्येक  एक  वर्ष  के  अन्तराल  पर  आई०  ई०  ट्री०  एफ़०
 करने  का  उद्देश्य

 और  इस  मेले  से  देश  के  व्याप्रार  तथा  निर्मातों  का  संवर्धत  करने  में  सहाग्रता  मिली

 बड़ी  संख्या  में  विदेशी  तथा  भारतीय  कम्पर्नियों  के  भाग  लेने  से  विदेशी  और  भारतीय  व्यापारियों

 एवं  आगंतुकों  से  काफी  सकारात्मक  प्रतिक्रिया  मिली  कुंख  मिलाकर  दसवें  आई०  ई०  टी०  एफ०
 में  करीब  एफ  लमस्ख  लोग  आए  ।  देश  में  पर्यटन  के  लिये  भी  यह  प्रदर्शनी  एक  बड़  बढावा  था  ।  इस

 मेले  का  व्यापार  बुक  किये  गये  आदेशों  के  रूप  में  4.39  करोड़  तथा  पैदा  की  गई  व्यापार  सूचना
 के  रूप  में  3035  करोड़  रु०  इस  मेले  के  दौरान  कई  समझौता  ज्ञापनों  पर  हस्ताक्षर  किये

 जिनमें  से  मुख्य  थे  :

 --  त्रिवेणी  इन्जीनियरिंग  वक्‍से  लि०  का  जी०  ई०  सी०  अल्सधन  के  सब  समझौता

 शापन  ।

 --  खाद  प्रसंस्करण के  क्षेत्र  में  ब्रिटेन  क ेसाथ  2300  करोड़  रु०  के  व्यापार  के  लिये
 झौता  ज्ञापन  ।
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 --  तमिलनाडु  में  1.4  ब्रिलियन  ड्यूस  मार्क  का  निवेश  करने  का  जमेन  संघ

 का  निर्णय  ।

 -+
 घरेलू  उपकरणों  के  विनिर्माण  के  लिये  गोदरेज  जी०  ई०  टाई-अप  ।

 —  जम॑नी  के  सी०  आई०  आई  तथा  बी०  डी०  आई०  एवं  कनाड़ा  के  सी०  आई०  आई०

 सी०  एम०  ए०  के  ब्रीच  समझौता  ज्ञापन  ।

 विवरण

 प्रमुख  भारतोय  प्रदर्शक  :

 1.  भारत  हैवी  इलवट्रीकल्स  लिमिटेड

 2.  स्टील  अथारिटी  आफ  इण्डिया

 3.  नेशनल  थर्मल  पावर  कारपोरेशन

 4.  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स

 5.  डिफीस  रिसर्च  एंड  डेवलपर्मैंट  कारपोरेशन

 6.  महानगर  टेलीफोन  निगम  लि०

 7.  इण्डियन  स्पेस  रिसर्च  ओरगनाइजेशन

 8.  किरलोस्कर  आयल  इन्जिन  लिमि०

 9.  श्री  रामकृष्णा  स्टील्स  इण्डस्ट्रीज  लिमि०

 0.  टाटा  इन्जीनियरिंग  एण्ड  लोकोमोटिव  कम्पनी  लिमि०

 11.  टाटा  आयरन  एंड  स्टील  कम्पनी  लिमि०

 12.  बजाज  आटो  लिमि०

 13.  हिन्दुस्तान  मोटर  लिमि०

 14.  सीट  लिमि०

 15.  गोदरेज  जी०ई०  एप्लाइन्सिस  लिमि०

 16.  ग्रीवस  कोटन  एंड  कं०  लिसि०

 17.  ईचर  ट्रैक्टर  लिमि०

 18.  डी०  सी०  एम०  टोयटा  लिसि०

 19.  हीरो  हौण्डा  मोटर  लिमि०

 20.  वेस्ट  बंगाल  इलैक््ट्रोनिक्स  दण्डस्ट्री  डेंबलपमैंट  कारपोरेशन  लि०

 21.  ट्यूब  इन्बेस्टरमैंट  आफ  इण्डिया  लि०
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 एएएा०४७०१ि)ि  इझखिखडझझखझखथओओओ

 23.  नेशनल  कंमिकल  ल॑बोरेटरीज

 24.  नेशनल  इस्फारमेटिक्स  सेंटर

 प्रमुख  जर्मन  प्रदर्शक

 1.  एशिया  बआउन  बोवेरी  लिमि०

 2.  बाल्क-डर  कावेरी  प्रा०  लि०

 3.  सिमेन्स  लिसि०

 4...  लुफ्थांसा  जमंन  एयरलाइन्स

 5.  नोविया  इण्टरनेशनल  जी०एम०बी०एच०

 6.  लिपजिगर  मेंस  जी०एम०बी०एसच ०.

 7.  फार्मोॉप्लान  जी  ०हम  ०बी  ०  एच  ०

 8.  फेस्‍्टों  के०जी०

 9.  फ्रीड  क्रप  ए०्जी०

 12.  कज़िश्चियन  गेयर  जी०एम०बी०एच०

 13.  बाल्फ  जी०एम०बी०एच०  एंड  कं»

 लिन  इलैक्यो  थम  जी०एम०बी०एच०

 रोड  एंड  स्वार्ज

 स्टील  पलेंजों  के  निर्यातकों  के  विरद्ध  कार्यकाही

 1667.  श्री  लोकमाथ  चोधरी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यहू  बताने  की  कृपा  करेंग्रे

 क्‍या  अमरीकी  प्रशासन  ने  स्टील  फ्लेंजों  को  निर्यात  करने  वाले  बीस  भारतीय  निर्यातकों

 द्वारा  स्टील  फ्लेंजों  को  अमरीका  में  सस्ती  दरों  पर  बेचे  जाने  के  विरुद्ध  जांच  करने  का  निर्णय  किया
 और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  गया  प्रतिक्रिता है  ?

 मंत्री  प्रणल  :  संयुक्त  राज्य  प्रशक्‍सक्त  ने  धारत  से  स्टील  फ्लेंजों

 के  आयात  के  लिए  एक  एंटी-डविंग  यात्रिका  के  उत्तर  में  एंदी  डॉविंग  जांच  शुरू  करने  का  निर्णय  लिया

 यात्रिका  में  स्टील  फ्लेंजों  के  ।4  भारतीय  निर्यातकों  के  नाम  दिये  गये  यू०  एस०
 नल  ट्रेड  कमीशन  ने  9  1993  के  मामले  में  प्राथमिक  स्‍्कीकारात्यक  है  ।  इसी
 प्रकार  का  निश्वय  उन्होंने  काईवान  से  आयातित  स्टील  फ्लेंजों  के  बारे  में  किया  इस  समय  कोई
 भी  एंटी-डपिग  शुल्क  नहीं  लगाये  गये  इण्टरनेशनल  ट्रेंड  कमीशन  के  निश्चय  के  परिणामस्वरूप

 यू०  एस०  का  वाणिज्य  विभाग  इस  मामले  में  एंटी  डरफ्बि  जांच  करता  रहेगा  +
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 यू०  एंसे०  ए०  में  एक  सामान्य  सुश्ला  श्रवक्ति  देखी  गई  है  और  हैसा  एंटी-डपिंग  और

 काउण्टर-वेलिंग  ड्यूटी  कार्यों  पर  दिये  गये  अधिक  विश्वास  द्वारा  परिलक्षित  होता  है  ।

 गदह्ससी  फरिजहुम  निमभ  की  सेचएःएं

 1668.  ओ  रामाअय  प्रसाद  सिंह
 भ्री  गोविस्त  बसा  पुंडा  :

 श्री  सूर्य  नारायण  यादव  :

 भरी  विलासराब  सागनाथराव  गूंडेबार  :

 श्री  केशरी  लाल  :

 शी  जीबन  शर्मा  :

 शओोमती  शरेला  भोसभ  :

 की  सजेश  कुकर  :

 आऔीलतो  जाजना  जिसर्मलथा  :

 को  सुरेखपाल  पाठक  :

 क्या  जल  भूसल  परिजेंहम  मंत्री  थह  भताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालूँ  वित्त  वे्षे  के  दौंरानें  दिल्ली  परिवहन  निभम  सेवा  के  अभ्तर्गंत  कितने  एस०टी०ए०

 भारी  करमे  का  अ्रस्ताष

 इस  चंधे  किंतनी  डी०टी
 बसें  शुरू  करने

 का  प्रस्ताव

 क्या  सरकार  को  एस०टी०ए०  परमिटों  के  अन्तगंत  चलने  वाली  बसों  से  कोई  आय  होती

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 (६)  संरकॉर  इन  दंसों के
 सैंचर्लिन

 को
 किस  प्रकार  नियंचित  करती

 क्यय  सरकार  का  विचार  इन  बसों  में  विश्वार्थी  पासों  को  अनुभति  देने  का  और

 बदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 करिबहुम  संजालय  के  राज्य  मंत्रों  जगदीश  चालू  वर्ष  के

 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  अधीन  निजी  वाहनों  के  प्रचालनों
 के  लिए  कोई  रा०प०प्रा०

 परमिट  जारी  करने  का  भ्रस्ताथ  नहीं  है  ।

 द्वि०प७०नि०  द्वारा  रिप्लेसमैंट  बाते
 के  तहत  312  बसों  की  खरीद  के

 लिए  अनुमोदन  प्रदान  कर  दिया  है  ।

 और  राज्य  परिवहन  प्राधिकरण  को  केवल  परमिट  शुल्क  के  लिए  200  ₹०  प्रति

 बस  प्राप्त  होते  हैं  ।

 मोटर  यान  अधिनियम  तथौ  उसके  तहँते  बने  नियमों  के  प्रावधानों  के  अनुसार  राज्य

 परिवहन  प्राधिकरण  दिल्‍ली  में  परमिट  में  थह  शर्ते  निर्धारित  की  है  कि  परबिट  धारक  बसें

 हे
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 अनुमोदित  समय-सूची  और  निर्धारित  मार्ग  पर  चलाएगा  तथा  यह  सुनिश्चित  करेगा  कि  लगाई  गई
 प्रत्येक  ट्रिप  के लिए  नियत  समय  के  भीतर  हो  ।

 और  सरकार  के  समक्ष  रा०प०प्रा०  परमिटों  के  तहत  प्रचालनरत  रेड  लाइन  और

 व्हाइट  लाइन  बसों  में  रियायती  छात्र  पासों  की  अनुमति  देने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  रियायती

 छात्र  पास  दि०प०नि०  की  सभी  साधारण  बसों  तया  दि०प०नि०  के  अधीन  प्रचालित  निजी  बसों  में

 मान्य  हैं  ।
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 अनिधासी  भारतोयों  हारा  निवेश

 1669.  श्री  आनन्द  रत्न  मोर्य  :  क्या  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  अनिवासी  भारतीयों  को  व्यापार  करने  तथा  भारतीय  उत्पादों  के  निर्यात

 और  विशेषज्ञों  की  सेवाएं  उपलब्ध  कराने  की  अनुमति  देने  सम्बन्धी  सुविधा  प्रदान  करने  के  लिए  कदम

 उठाए

 यदि  तो  इस  सम्धन्ध  में  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्या  और

 भारतीय  अधंव्यवस्था  पर  ऐसे  उदार  उपायों  का  क्या  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 विस  सनन्‍्त्रालय  सें  राज्य  मसत्री  और  संसदोय  कार्य  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  अवशार

 अहमद  :  ओर  अतनिबासी  भारतीयों  को  एक  100  प्रतिशत  निर्यातोन्‍्मुखी  यूनिट  या  किसी

 निर्यात  शोधन  क्षेत्र  में  यूनिट  की  स्थापना  के  लिए  प्रत्यावतंन  के  आधार  पर  100  प्रतिशत  तक
 '
 इक्विंटी  निवेश  की  अंनुमति  है  ।  उन्हें  निर्यात  स्टार  व्यापार  घरानों  के  रूप  में  मान्य

 पारिक  कंपनियों  में  पूरी  तरह  प्रत्यावतंन  क ेआधार  पर  100  प्रतिशत  तक  इक्विटी  निवेश  भी

 अनुमति  है  ।

 सरकार  द्वारा  अनिवासी  भारतीय  नियेशों  बढ़ावा  देने  के  किए  गए  विभिन्‍न

 उपायों  के  सम्भन्ध  में  प्रतिक्रिया  अच्छी  रही  1990-92  की  अवधि  के  दोरान  अनिवासी  भारतीयों

 से  प्राप्त  एवं  स्वीकृत  निवेश  प्रस्तावों  की  कुल  धनराशि  में  महत्वपूर्ण  वृद्धि  दिखाई  देती  है  जैसा  कि

 मीचे  दर्शाया  गया  है  :
 तन न

 लत ममक वर्ष रुपयों जज .524.00 ] बिमानों की लरीद भ्रौ अस्नो जोशी : क्‍यों जाणिज्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :



 14  1914  लिखित  उत्तेरं
 दि

 वर्ष  1991  और  1992  के  विमान  को  खरीदने  के  लिए  कितने  आवेदन  प्राप्त
 '

 हुए

 इनमें  से  कितने  मंजूर  किए  गए  तथा  कितने  विचाराधीन  और

 विचाराधीन  आवेदनों  को  कब  तक  मंजूर  किया  जायेगा  ?

 वाणिज्य  मंत्रों  प्रणव  :  और

 वर्ष  प्राप्त  आवेदन  स्वीकृत  आवेदन  पत्रों  लम्बित
 की  संध्या  की  संख्या

 1991 1 1  0

 1992  12  2  10

 लम्बित  आवेदन  पत्रों  की  जांच  की  गई  है  और  उन  पर  अगले  वित्तीय  वर्ष  में  विचार
 ।

 आध्िक  स्थिरता  तथा  भुगतान-संतुलन  की  समस्याएं

 1671.  श्रीमती  दिल  कुमारी  भण्डारी  :  क्‍या  वित्त  सन्‍्त्री  यह,बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  खाद्य  तथा  कृषि  संगठन  ने  चेतावनी  दी  है  कि  आथिक  स्थिरता  तथा

 संतुलन  की  समस्याओं  को  सुलझाने  के  लिए  निदिष्ट  ढांचागत  समायोजनों  का  निर्धन  लोगों  के

 संबंधी  कल्याण  काय॑  पर  प्रतिकूल  प्रभाव

 (a)  यदि  तो  क्या  सरकार  ने  ऐसी  नीतियां  अपनाई  हैं  जिससे  आथिक  समायोजन  किया

 जाएगा  तथा  कमजोर  वर्गों  को  संरक्षण  दिया

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  अन्त्रालय  सें  राज्य  मस्त्रो  तया  संसदीय  कार्य  सम्जालय  में  राज्य  सम्त्रो  अवशर
 :  1992  में  आयोजित  पोषाहार  पर  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन  के  लिए  खाद्य  और  कृषि

 संगठन  द्वारा  तैयार  किए  गए  दस्तावेजों  में  से एक  में  यह  उल्लेख  किया  गया  है  कि  जनसंख्या  के

 विभिन्‍न  समूहों  की  पौषणिक  स्थिति  बृहृत  आर्थिक  नीति  सम्बन्धी  निर्णयों  द्वारा  प्रभावित  होती  है  ।
 :  ऐसी  नीतियां  पोषाहार  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  डाल  सकती  हैं  यदि  वे  खाद्य  और  कृषि  क्षेत्र  तथा  ग्रामीण

 क्षेत्रों  ब गरीबों  तथा  कमजोर  वर्गों  के  प्रति  भेदभाव  करती  हैं  अथवा  लक्षित  खाद्य

 आर्थिक  सहायताओं  आदि  जैसी  सामाजिक  सेवाओं  में  कटौती  करती  संरचनात्मक

 समायोजन  कार्यक्रम  को  इस  प्रकार  तैयार  फिया  जाए  ओर  ऐसे  क्रम  में  रखा  जाए  तथा/या
 तंत्रਂ  कार्यक्रम  के  साथ  चलाया  जाए  ताकि  आर्थिक  वृद्धि  और  बृहद-आरथिक  संतुलन  प्राप्त  करते  समय

 नीतिगत  कारंवाई  गरीबों  और  कमजोर  बर्गों  के  हितों  की  रक्षा  करे  ।

 से  सुविधा  बंचित  लोगों  के  लिए  सुविधा  पैदा  करना  और  विशेष  कठिनाइयों  को

 दूर  करते  हुए  उनकी  विपदाओं  की  रोकथास  करना  ही  सरकार  की  नीति  के  महत्वपूर्ण  पहलू  रहे
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 केस्‍्द्र  त्रकार  के  1993-94  के  अंजट  में  इन  उहेश्यों  को  पूराकरने  के  लिए  अनेक  प्रस्ताव  किए  गए

 राष्ट्रीय  नवीकरण  निधि  के  अन्तर्गत  प्रौद्योगिकी  औद्योगिक  उपक्रमों  की

 पुनसंरचना  ओर  पुनरूद्धार  से  प्रभावित  कमंचारियों  को  सहायता  प्रदान  किए  जाने  और  स्वरैच्छिक

 सेवा-निवृत्ति  योजना  के  अन्तर्गत  भुगतानों  सहित  औद्योगिक  उपक्रमों  में  योक्तिकीकरण  द्वारा  प्रभावित

 कमंचारियों  को  मुआवजे  का  भुगतान  करने  के  लिए  प्रस्ताव  किए  गए  1992-93  के  दौरान

 राष्ट्रीय  नवीकरण  निधि  के  लिए  200  करोड़  रुपए  के  बजटीय  प्रावधान  को  संशोधित  अनुमानों  में

 बढ़ाकर  829.66  करोड़  रुपए  करने  का  प्रस्ताव  1993-94  के  बजट  अनुमानों  में  राष्ट्रीय
 नवीकरण  निधि  के  लिए  700  करोड़  रुपए  की  राशि  प्रदान  किए  जाने  का  प्रस्ताव  इसके

 पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  1992-94  के  दौरान  ग्रामीण  विकास  विभाग  के  परिव्यय  में  62  प्रतिशत

 की  भारी  वृद्धि  करे  5010  करोड़  रुपए  किए  जाते  का  प्रस्ताव  1993-94  के  दोरान  शिक्षा

 और  स्वास्थ्य  के  परिव्यय  में  भी  37.6  प्रतिशत  की  पर्याप्त  वृद्धि  करके  1310  करोड़  रुपए
 और  60  प्रतिशत  की  वृद्धि  द्वारा  483  करोड़  रुपए  किए  जाने  का  प्रस्ताव  इसी  कल्याण

 मंकचेलय  के  परिव्यय  को  भी  1992-93  भें  530  करोड़  रुपए  से  बढ़ाकर  1993-94  3-94  में  630  करोड़

 रुपए  और  एकीकत  बाल  विकास  सेवाओं  के  परिव्यय  को  60  करोड़  रुपए  से  बढ़ाकर  474  करोड़

 रुपए  किए  जाने  का  प्रस्ताव  नेहरू  रोजगार  योजना  के  लिए  1993-94  के  दौरान  शहरी  क्षेत्रों  में

 रोजगार  सुजन  के  लिए  74.77  करोड़  रुपए  का  कैन्द्रीय  आयोजना  परिव्यय  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 किया  चैयों  है  ।

 का  निर्यात

 1672.  श्री  पी०  पी०  कालियापेझू  क्या  अआणिज्य  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तमिलनाडु  में  प्रति  पेड़  काजू  की  औसत  उंप॑ज  बहुत  कैम

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  सरकार  का  विचार  अधिक  उपज  देने  वाले  किस्म  कै  पेड़ों  कौ  पौध  संगाकर  काजू
 की  उपज  अढ़ामे  अथवा  छसमें  सुधार  करमे  का  जोर

 (६)  यदि  तो  तैत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 लातेर्कि  उपभोक्ता  भासले  और  सार्वजनिक  वितरण  जंजालय  में  रौज्य  मंत्री  सभा

 ऋलििज्य  मंत्रालिय  में  राज्य  मंतजो  कमार्लहीम  काजू  की  गिरी  के  निर्वात  में

 शष्ट्रीध  बोजार  में  भारत  की  स्थिति  अच्छी  बनी  हुई  है  ।

 और  अन्य  राज्यों  में  कोजू  की  उपज  कौ  तुलता  में  तमिलनाई  में  काजू  की  औसंत

 उपज  कम  कम  उपण  के  भं्हत्वपूर्ण  कांरेण  मिंम्नलिखित  अधिकांश  बॉगौन  पुराने  हैं  ।

 (2)  कौहों  और  रोगों  से  सुरक्षा  के  लिए  धोच-संरक्षण  उपा्थों
 को

 विधिवत  नहीं  अपनाया  गया

 (3)  भोतिक  और  रसायनिक  पौध  संरक्षण  उपायों  कौ  कभी  आदि  ।

 और  काजू  की  गिरी  का  उत्पादन  और  उत्पादकता  बेढ़ाने  के  लिए  कृषि  मंत्रालय

 हारा  भारत  में  काजू  गिरी  के  एकीकृत  विकास  के  लिए  एक  केस्द्रीये  सेक्टर  कांयेक्रम  कार्यास्वित  किया

 काजू  के  निर्यात  में  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  भारत  का  फोत-सा  स्थान
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 जा  रहा  इस  कार्यक्रम  के  क्लोनल  रोपण  सामग्री  सहित  क्षेत्र  का  उदिभज्ज
 ४  प्रजनन  द्वारा  काजू  में  सुधार  ओर  कलम  बैंकों  कया  व्यापक  कीट-मिपत्क्रण  उपाय  जैसे  रुप

 अपनाये  जाते  इसके  अतिरिक्त  उद्भिज्ज  कृषि  की  लोकप्रियता  के  लिए  और

 काजू  सेव  से  उत्पाद  तैयार  करना  ।  कृषि  मंत्रालय  ने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  काजू  गिरी

 का  एकीकत  विकास  के  लिए  30  करोड़  रुपये  की  राशि  आबंटित  की

 निर्यात  प्रस्तावों  को  मंज्री

 1673.  ओऔ  कोी०  बेंकलेबबर रथ  :

 वी  बिलाल  जुल  भवार  :

 क्या  बालिण्य  संत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 कया  अश्वाल-निर्सात  नीति  को  उक्र  बताने  के  बावजूद  निर्याक्षकों  को  अपने  प्रस्ताढों  के

 लिए  मंजूरी  प्राप्त  करने  में  विलम्ब  हो  रहा

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्‍या  कारण

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  निर्यातकों  ने  सदकप्रद  को  अभ्यावेदन  विया  और

 यदि  तो  मंजू री  देभे  में  विजम्य  से  बचने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए

 गए  हैं  ?

 वाजिज्य  मंत्री  प्रणण  से  यह  प्रश्न  सम्भवतः  मूल्य  आधारित  अग्रिम

 लाइसेंसों  के  जारी  होने  में  कभी-कभी  विलम्ब  हो  जाने  से  सम्बन्धित

 इस  तरह  के  अग्रिम  लाइसेंसों  की  स्वीकृति  के  लिए  आवेदन  पत्रों  का  जहां  मानक्रीकृत
 आउटकुटਂ  मानदंडों  को  प्रकाशित  किया  जा  चुका  है  बिना  किसी  विजम्ब  के  निपटान  कर  दिया  जाता

 जहाँ  इव  मानदंडों  को  अधिसूचित  नहीं  किया  गया  है  वहां  मानदंडों  के  निर्धारण  लाइसेंस

 स्वीकत  करने  के  प्रस्तावों  का  मूल्यांकन  तकनीकी  प्राधिकारियों  द्वारा  खपत  आवेदकों  द्वारा

 प्रस्तुत  इनपुट-आउटपुट  लागत  तथा  पहले  से  ही  उपलब्ध  पिछले  आंकड़ों  के  आधार  पर  किया  जाता

 है  ।  कभी-कभी  अपरिहाये  रूप  से  एक  देर  लगाने  वाली  प्रक्रिया  बन  जाती  निर्यातकों  से  कुछ
 अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  लेकिन  उन्हें  मात्रा  पर  आधारित  अग्रिम  लाइसेंस  प्राप्त  करले  के  लिए

 उत्साहित  किया  जगता

 यथासंभव  अधिक  से  अधिक  मदों  के  लिए  मानदंड  अधिसूचित  करने  और  उनका  क्रन्‍कीकरण
 करने  के  लिए  सतत  और  गहन  प्रयास  किये  जा  रहे  अभी  हाल  में  केवल  इनपुट-ब्राउटपुट  और

 मूल्यवद्धेन  क ेमावकीकरण  में  णीघ्रता  लाने  के  उद्देश्य  एक  विशेष  अग्रिम  लाइसेंसिंग  समिति  गठित  की

 गई  है  ।

 इलेक्ट्रानिक  वस्तुओं  का  निर्यात

 1674.  श्री  हरिम  पाठक  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 0] क्‍या  सरकार  इलेक्ट्रालिक  उद्योग  हेतु  निर्यात  नीति  और  भ्रक्रियाओं  पर  पुत्रैक्थार  कर
 रही

 4 ्
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 यदि  तो  सरकार  ने  माल  देने  सम्बन्धी  बचनों  को  पूरा  करने  के  लिए  बेहतर  प्रक्रिया

 ह

 अपनाने  और  सामान-सेवाओं  आदि  को  सहायता  देने  के  लिए  क्या  कदभ  उठाए  और

 ———

 प्रत्येक  तीन  वर्षों  क ेदोरान  किन-किन  देशों  ने  भारतीय  इलेक्ट्रानिक  वस्तुओं  का  आयात
 किया  है  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  प्रणव  :  और  इलेक्ट्रानिक्स  सहिस  सभी  सेक्टरों  के  लिए
 निर्यात  नीति  और  क्रियाविधियों  की  सतत  समीक्षा  की  जा  रही  है  और  समय-समय  पर  उसमें  सुधार
 किए  जाते  सरकार  ने  सुपुदंगी  सम्बन्धी  बचनबद्धता  को  पूरा  करने  के  लिए  बेहतर  क्रियाविधि

 और  तकंसंगत  सहायता  के  लिए  कई  उपाय  किये  जैसे  इलेक्ट्रानिक  उद्योगों  के लिए  मूल्य  आधारित

 अग्रिम  लाइसेंसों  की  शुरुआत  ।  इलेक्ट्रानिक  हार्डवेअर  टेक्नालोजी  पाक  कुछ  थोड़ी-सी  मदों

 के  अलावा  सभी  इलेक्ट्रानिक  मदों  के  स्वतन्त्र  रूप  से  आयात  को  मात्रा  पर  आधारित  अग्रिम

 लाइसेंसों  में  कम्प्यूटर  हार्डवेअर  उद्योग  के  लिए  मूल्यवर्धन  अपेक्षाओं  में  कमी  आदि  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के दौरान  भारतीय  इलेक्ट्रानिक  वस्तुओं  के  आयात  का

 देशवार  ब्योरा  संलग्भ  विवरण  में  दिया  हुआ  है  ।

 विधरण

 इलेबट्रानिक  सामान  के  निर्यात  का  देशवार  ब्यौर

 वर्ष  1989-90

 देश  निर्यात  मूल्य

 2

 रु०

 अफगानिस्तान  5.71

 अल्जीरिया
 गा

 अर्जेन्टी  ता
 पा

 आस्ट्रेलिया  211.61

 आस्ट्रीया  241.24

 बहरीन  द्वीप  72.85

 बंगलादेश  470.97

 बेल्जियम
 4.23

 लेनिन  0.23

 ब्रिटेन
 णण

 बोत्सवाना
 1.83

 कनाडा  88.54
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 हैँ  तत्त्त्त्वच्तक्त्त्त्ताश्क्ा

 हफी

 रा  ्ु
 0.54

 6.05

 ,  च्ीडी  ताइपेई  के

 चीन  लोक०  गण०
 न  व  0.91

 साइप्रस  12141

 ।  625.96

 हर

 ;  जिब्ूती  पा

 .  मिस्र
 का  अरब  गणराज्य

 168.2  1
 49.25
 '

 28.99

 .  फ्रांस
 556.36

 ज़मंन्‌  संघीय  गणराज्य  $56.36

 ,  .
 108.77

 ग्रूनान  08.77

 हांगकांग  120.55

 हूंगरी  137.57
 :

 इंडोनेशिया  णण

 ईरान  ..  388.97

 ईराक
 388.97

 आयरलैंड
 2.70

 ,  अजराइल  3.53

 इटली
 5.52

 आईबड़ी  कोस्ट  5.52

 10.13

 /  जोरडन  105.62

 :  कैत्तिया  :

 कोरिया  डी०पी०  गण०  हैं  10.42

 करेरिया  आर०पी ०  0.42
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 1.  2

 41.30

 साइबेरिया  0.60

 लीबिया  3.07

 मलागासी  भार०  पौ०  लि

 मलाबी  —

 मलेशिया  139.89

 भालदीब  13.86

 माली  9.05

 मालीया  .0.68

 मारीशस  1.43

 म्यानमार
 णा

 मैक्सिको  0.22

 मोरोक्को  13.79

 नेपाल  121.04

 नोदर  लैण्ड  582.59

 .  न्यू  हेग्रीदीस  णण

 न्यूजीलैंड  6.26

 निकारागुआ
 णण

 नाइजीरिया  228.22

 नावें  (5.88

 ओमान  145.76

 पाकिस्तान  21.50

 फिलीपीन्स  1.60

 पोलैण्ड  573.00

 पुतंगाल  0.30

 कतर  27.88

 रियूनियन  0.58

 रोमानिया
 णा

 सऊदी  अश्य  22.61
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 1  2

 सिगापुर  5970.95

 सोलेगम  हीप  समूह  _

 स्पेन  70.57

 श्रीलंका  61.24

 सूडान  79.19

 स्वीडम  81.83

 स्विटजरलेण्ड  108.69

 सीरिया  5.71

 तंजानिया  गणराज्य  9.07

 थाईलैण्ड  49.68

 टोगो
 0.03

 दयूमिसिया  2.37.

 तुर्की
 3.18

 युगान्डा
 -3.92-

 संयुक्त  अरब  अमौरात  555.12

 यू०  के०  393.30

 यू०  एस०  ए०  2157.50

 यू०  एस०  एस०  आर०  33811.91

 विग्तताम  गण ०  127.05

 मन  गणराज्य  37.65

 भूपोस्लाबिया
 174.49

 जांम्विया  196.94

 जिम्बावने
 37.43

 बच  1990-91

 अफगानिस्तान
 0.54

 अल्जीरिया  0.01

 अर्जेस्टीनो  0.50

 आस्ट्रेलिया
 139.02

 आस्ट्रीपा
 85.04
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 इठली  2

 ओश्करी  कोस्ट  4.66:

 जापाम  ,  4.66

 जोर्डन  123-67

 केन्दो  3.96:

 डी०पौ०  आर०पी०  को  रिया  171.89

 कौरिया  मंभे ०  84.92

 कुंलेत  50.03.

 लाइईबेरियां  $0.03.

 1.95

 मखानासी  गण०  1.99

 मलाबी  3.2%

 मस्तहिवा  229.84:

 मालदीप  229.94:

 ,  माली  87.1$

 माहलिणा  ३.19

 कारिशस
 6.32

 मवामार
 483:63.  मवांमार  है

 दोरकड़ो  10.21

 बेझ़ल  .  काडाफिधए  +.+  03139

 श्रीदरलैंड  ।  1566.65

 तू  हैवरेइिड्स  करीशक  ४.  «6.20

 ्यूलीलेंडा  !  -  :  अश्का

 मिकारागुआ
 7:  १7:  फ्रीक

 माइजीरिया  449:$3

 क्थे  :;..  CHE

 बोमानत  147.45

 पाकिस्तान
 58.78.

 फिलिपिन्स  90.15

 हु
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 पौलैंड  154.08

 पुतंंगाल  6.95

 कतार  50.10

 रियूनियन  0.31

 रोमानिया  0.03

 साऊदी  अरब  44.93

 सिंगापुर  6513.71

 सोलोमन  दीप  3.85

 स्पेन  159.29

 श्रीलंका  58.24

 सूडान  0.24

 स्वीडन  169.31

 स्विटजरलैंड  73.66

 सीरिया  13.68

 तंम्जानिया  गण०  35.22

 थाइलैंड  89.98

 टोगो  "8.79

 ट्यूनिशिया  2.74

 टर्की  511.66

 उगान्डा  41.34

 संयुक्त  अरब  अभीरात  431.30

 प्रिटैस  1715.44

 संयुक्त  राज्य  अमेरिका  2460.64

 सोबियते  संघ  21111.76

 बिजतनाम  सो०  गण०  17.90

 अमन  नण ०  4.32

 यूनोस्लाविया  100.29

 जाम्बिया  175.13

 जिम्मास्ने  107.44
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 डे

 बर्ष  :

 अफगानिस्तान

 अल्जीरिया  5.81

 अर्जेन्टीना  0.01

 आस्ट्रे  लिया  230.75

 आस्ट्रिया  230.75

 बहरीन  दीप  समूह  79.95

 बंगलादेश  79.95

 बेल्जियम  651.11

 बेनिंग  0.99

 बोत्सवाना  0.99

 ब्राजील  2,66

 श्र्नी  3.30

 कैमझन  3.30

 कनाडा  14.32

 केनरी  द्वीप  समूह  174.55

 कैफरी  आर०  ह०  पी०  9.30

 चैनल  द्वीप  समूह  4.58

 चिली  352.87

 चाइनिज  थाईपे  352.87

 चीन  गणराज्य  पी०  आर०  पी०|  214.44

 कोलम्बिया  0.35

 कांगो  पी०  आर०  पी०  0.35

 साइप्रस  282.78

 चेकोसलोवाकिया  5.33

 डेनमार्क  64.42

 जिबूती
 64.42
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 न  >  2

 मिस्र  का  अरब  गणराज्य  ८५३)  ;  276.48

 69.27

 फिनलैंड  _  10.76

 फ्रांस  “331.01

 जमंन  फ्रंड  गणराज्य  1188.03

 124.22

 ५  42.55

 गिरी  हा  9.99

 .  होग्झफ्स  4.26

 :  हींग्रकांग  2144,45

 हूंगरी  5.47

 आइसलैंड  0.16

 इस्डोनेशिया  300.41 tat
 ईरान  47.93

 ॥॒  9.77

 हजराइल  9.66

 इटली  277.60

 आइबरी  कोस्ट  12.41

 जापान  145.34

 जोडन  63.87

 कंबोडिया  लो०  गण०  0.99

 केनिया  180.09

 कोरिया  डी०  पी०  आर०  0.01

 |
 कोरिया  आर०  पी०  .  16.42

 53.28

 लेबनान  $56.39
 मलेशिया  गणराज्य  0.76

 मालवी  0.141

 .  भलेशिया  1248.11
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 शालदीव  १.87

 ant  37.85

 करटमनिक  2.61

 मारीक्षस  281.33

 मैरिहेकी  2.00

 मोरककी  11.96

 मौजाम्बिक  17.92

 मेम्थिश  2.43

 शैपाल  -  328.23

 मीदरैंड  381.06

 स्पूजीसैंड  11.62

 साइजर  1.74

 नाइजीरिया  693.43

 नाषें  38.88

 ओमान  487.35

 पॉकफ्स्ता्  50.57

 फिलीपीन्सਂ  15.29

 फोर्संड  6.64

 पूर्तेगाल  46.83

 कढ़ाइ  ,  30.81

 रिबूनिम्रन  0.97

 झमानिया  0.05

 रूआन्डा  0.42

 सऊदी  अरब  241.37

 सेनेगल  0.40

 सिलेखस  42.40
 --  -

 हु  4593.81

 स्पेन  412.12
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 श्रीलंका  153.15

 सूडाम  7:78

 सूरीनाम  0.99

 स्वाजीलैंड  0.23  :

 स्वी  डन  25558

 स्विट्जरलैंड  27437

 सीरिया  11.87

 तंजानिया  गण०  47.95

 याइलैंड  144.47,  37.

 ढोगो  8.33

 टोंगा  0.05

 जिलतिडाड  1.26

 र्टर्की  80.68

 यूगांडा  22.18

 स०  अरब  अमीरात  .

 ब्रिटेन  003

 स०  रा०  अमरीका  4793.64

 उरुग्वे  294.94

 सोषियत  संघ  51.07

 वियतनाम  सोमा०  रिप०  294.94

 यमन  रिप०  10.31

 यूगोसलाबिया  392:05

 जायरे  गणराज्य  32.11

 जाम्बिया  392.05

 जिम्बाब्वे
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 गोआ  को  मुक्त  व्यापार  क्षेत्र  धोषित  करना

 1675.  ओऔ  राम  कापसे  :  क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गोआ  सरकार  मे  रोनक  सिंह  समिति  द्वारा  200  वर्ग  कि०  मी०  के  बारे  में  दिए

 गए  सुझाव  के  स्थान  पर  सम्पूण  गोआ  को  मुक्त  व्यापार  क्षेत्र  धोषित  करने  का  अनुरोध  किया

 और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्‍या  है  ?

 जाणिज्य  मंत्री  प्रथय  :  हां  ।

 रोनक  सिंह  समिति  ने  भी  सुझाव  दिया  है  कि  पूरे  गोवा  को  मुक्त  बन्दरगाह  होना
 उसके  लिए  कितनी  भूमि  की  जरूरत  है  और  उसकी  उपलब्धता  ही  केवल  ऐसे  कारण  हैं

 जिन  पर  विचार  किया  जाना  मुक्त  बन्दरगाह  से  सम्बन्धित  अन्य  वित्तीय
 तथा  नीतिगत  के  मुद्दों  पर  भी  ध्यान  दिया  जाना  है  ।

 ]

 मध्य  प्रदेश  में  मौद्योगिक  इकाइयों  को  अंद  करता

 1676.  भरी  रामेशथर  पाटीबा[र  :  क्या  अस  मंज्ञी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  में  कितनी  औद्योगिक  इकाइयां  बन्द  पड़ी  हैं  ओर  वे  कहां-कहां  स्थित

 ये  इकाइयां  कब  से  बन्द  पड़ी

 इत  इकाइयों  के  बन्द  होने  के
 कारण  कितने  कमंचारी  और  श्रमिक  बेरोजगार  हो

 और
 ह  '  है

 Oh  '#।
 हने  इकाइयों  को  पुनः  चालू  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये

 गए  हैं/डठाए  जाने  का

 प्रस्ताव  है  ?
 रु

 अम  मंत्रालय  के  रोज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही

 है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी
 *

 ह

 कागज  मिलों  को  उत्पाद  शुल्क  में  रिथायत

 1677.  भी  चिस्मघानन्द  स्थासी  :

 डा०  गुजबंत  राम  भाऊ  सरोदे  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  से  प्रत्येक  राज्य  में  कागज  मिलों  को  उत्पाद  शुल्क  में  रियायत  देने  के  लिए

 कतिपय  शर्तें  रखी  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  शाज्य  मंत्री  एम०  थी०  :  और  कागज  पर
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 उत्पाद  शुल्क  की  रियाययी  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  तथा  नमक  1944  की  धारा

 (1)  के  अंतर्गत  जारी  सामान्य  अधिसूचनाओं  द्वारा  निर्धारित  की  जाती  हैं  ।  ये  रियायतें  समग्र

 देश  में  समान  रूम  से  लागू
 हैं  और  उस  राज्य  पर  निर्भर  नहीं  करती  हैं  जिसमें  कागज  की  मिलें  स्थित

 अपवादात्मक  स्वरूप  की  परिस्थ्रितियों  प्रत्येक  मासले  में  धारा  (2)  के  अंतर्गत

 छूट  प्रदायी  आदेश  जारी  किए  जा  रहे  हैं  ।  ऐसे  छूट  प्रदाथी  आदेश  केवल  बिनिर्दिष्ट  विनिर्माताओं  पर

 लागू  हांते  हैं  ।

 |

 इंटिग्रेटिड  गाइडिड  मिसाइल  डवेलपर्मेट  कार्यक्रम

 1678.  श्री  श्रौयल्लभ  पाणिपग्रहो  :

 प्रो०  के०  वी०  थामस  :

 श्री  राजेन्द्र  अग्निहोत्नी  :

 श्री  महेश  कनोडिया  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इंटिग्रेटिड  गाइडिड  मिसाइल  डवलपमेंट  कार्थ  क्रम  कब  शुरू  किया  गया

 इस  कार्यक्रम  के  अष्तग्गंत  विकसित  किए  गए  मिसाइल  पत्रों  का  ब्योरा  क्या  है  और

 प्रत्येक  मिसाइल  तंत्र  की  मारक  क्षमता  किवनी

 प्रत्येक  मिसाइल  तंत्र  के  अंतर्गत  मिसाइल  छोड़ने  के  सम्बन्ध  में  अभी  तक  के  सफल  और

 असफल  प्रयासों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 प्रत्येक  मिसाइल  तंत्र  की  सशस्त्र  बलों  में  कब  तक  शामिल  किया  जाएगा  ?

 रक्षा  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  :  एछीऊकृत  निर्देशित  प्रक्षेपास्  विकास

 1983  में  स्वीकृत  किया  गया

 निम्नलिखित  प्रक्षेपास्त्र  प्रणालियों  का  विकान्न  एकीकृत  निद्वेशित  प्रक्षेपास्त्र  विकास

 कार्यक्रम  के  अंतगंत  किया  जा  रहा  है  :

 पृथ्वी  सतह  से  सतह  पर  150  कि०  मी०  की  दूरी  तक  मार  करने  वाला  प्रक्षेपास्त्र

 जिसकी  मारक  दूरी  की  कुछ  तरह  के  युद्ध  शीर्षों  के  मामलों  में  250  कि०  मी०

 तक  बढ़ाया  जा  सकता  है  ।

 त्रियूल  सतह  से  आकाश  में  9  कि०  मी०  की  दूरी  तक  मार  करने  वाला  छोटी  दूरी  का

 प्रक्षेपास्त्र

 आकाश  सतह  से  जाकाश  में  25  कि०  सी०  की  दूर  तक  झाश  करने  जाला  मध्यम  दूरी

 का  प्रक्षेपास्त्र  है  ।

 नाग  यह  4  किल्‍्मी०  की  दूरी  तक  मार  करने  बाला  ती्री  पीढ़ी  का  टैंक  भेदी  प्रक्षेपास्त्र
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 इस  कार्यक्रम  में  क्रा  विकास  भी  शामिल  जो  कि  एक  पुनः  प्रवेश

 प्रौद्योगिकी  प्रदर्शक  परियोजना  है  ।

 विकास  परीक्षणों  के  भाग  के  रूप  में  विभिन्‍न  प्रक्षेपास्त्र  प्रणालियों  के  कई  बार  उड़ान
 परीक्षण  किए  जिनमें  भिन्‍त-भिरन  रूप  में  सफलता  जो  इस  प्रकार  है  :

 पृथ्वी  उड़ानें

 त्रिशूल  --20  उड़ानें

 4  उड़ाने

 नाग  11  उड़ाने

 कुछ  उड्ानों  में  नई  उप-प्रशालियां  भी  शामिल  यदि  प्रक्षेपास्त्रों  की  उद्यम  में  कुछ
 विचलन  पाया  जाता  है  तो  अगली  श्रेणी  की  उड़ानों  में  सुधार  कर  लिया  जाता  है  ।

 बार-बार  के  प्रदर्शनों  के  उत्तम  आंकड़ों  को  देखते  हुए  आशा  है  कि  भौर

 प्रक्षेयास्त्र  प्रणालियों  को  1993-94  में  सशस्त्र  सेनाओं  में  णामिल  कर  लिया

 और  के  विकास  का  काये  1995  झक  पूरा  हो  जाने  की  आशा  है  ओर  उसके

 बाद  ही  उत  दोनों  प्रक्षेपास्त्रों  को  सेनाओं  में  उपयोग  के  लिए  शामिल  किए  जाने  की  संभावना  है  ।

 मादक  पदार्थों  की  तस्करी

 1679  श्री  राम  लिह  कह्वां  :  क्या  जिल  चअन्‍्त्रो  यह  बताने  की  क्षा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  स्वापक  औषध  नियन्त्रण  ब्यूरों  ने  पाकिस्तान  सीमा  पार  से  मादक  पदार्थों  की vy
 तस्करी  रोकने  के  लिये  एक  बड़ा  अभियान  चलाया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  ॥

 1992  तथा  1993  में  अब  तक  जब्त  किये  गये  विभिन्‍न  प्रकार  के  मादक  पदार्थों  का

 मूल्य  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वी०  चरशेखर  :  हां  ।

 बासूबना  एकत्र  करने  तथा  विभिन्‍न  एजेंसियों  के बीच  आसूचमा  के  आदान-प्रदान  करने

 थे  व्यवस्था  को  कारगर  बनाया  गया  विभिन्‍न  एजेंसियों  के  प्रवर्तन  अधिकाशियों  के  प्रभाव  को

 बढाने  के  लिए  उन्हें  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  क्कुछ  प्रवर्तन  एजेंसियों  को  उपकरण  श्वी  दिये  गये

 ताकि  सीमा  क्षेत्रों  पर  गतिशीलता  तथा  संचार  सुविधाओं  को  बढ़ाया  जा सके  ।  21-22

 1992  को  सभी  कानून  प्रवतंन  जिनका  क्षेत्राधिक्षार  भारत-पाफ  सीमा  पर  की  एक

 अन्तर  एजेंसी  बैठक  स्वायक  नियन्त्रण  ब्यूरो  द्वारा  दिल्‍ली  में  आधोजित  की  गई  जहां  क्यनून  प्रवतेन

 एजेंसियों  के बीच  आसूचना  के  आदान-प्रदान  पर  जोर  दिया  गया  तथा  रूपात्मकता  तैयार  की  गई  ।

 स्वापक  ओऔपध  जो  प्रायः  अनिर्धारित  रसाग्न  मात्रा  तथा  मिश्रण  के  होते  हैं  तथा  जिन्हें
 नष्ट  किया  जाना  होता  का  सही  मूल्यांकन  सम्भव  नहीं  है  ।

 सई  नियुक्तियों  पर  प्रतिबन्ध

 1680.  श्री  सी०  श्रोनिवासन  :  क्‍या  विस  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  का  सभी  स्तरों  पर  विभिन्‍न  विभागों  में  नई  नियुक्तितयों/बहालियों  पर  रोक

 लगाने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  सरकारी  व्यय  को  कम  करने  के  लिये  अन्य  क्या  कदम  उठाये  गये

 उठाये  जाने  का  विचार  टै  ?

 बिस  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  एस०  बो०  अस्ं्रशेखर  :  और  सरकारी

 नौकरियों  में  भर्ती  पर  पूर्ण  प्रतिबन्ध  लगाने  सम्बन्धी  किसी  तरह  के  सामान्य  आदेश  जारी  करने  का

 सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 सरकारी  ख्े  को  नियन्त्रित  करना  एक  सतत  प्रक्रिया  खर्चे  में किफायत  बरतने

 अथवा  फिजुल  के  खर्च  से  बचने  हेतु  विशिष्ट  उपाय  किये  जाने  के  बारे  में  समय-समय  पर  अनुदेश  जारी

 किये  जाते  सरकार  द्वारा  पहले  से  ही  किये  गये  उपायों  में  ये  उपाय  शामिल  हैं--प्रथम्न  श्रेणी  की

 हवाई  यात्रा  करने  पर  दोरे  पर  होने  के  दौरान  होटल  के  कमरों  के  सेट  में  ठहरने  पर

 प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  में  भाग  लेने  के  लिये  जाने  में  हवाई  यात्रा  तथा  ए०  सी०  सी०  प्रथम  श्रेणी  से  बात्रा

 करने  पर  भरेलू  और  अन्तर्राष्ट्रीय--दोनों  तरह  की  यात्राओं  पर  20%  की  समग्र

 पेट्रोल/डीजल  की  खपत/व्यय  में  समयोपरि  भत्त  के  व्यय  पर  प्रतिबन्ध  तथा  10%  टेलीफोन

 लाइनें  वापस  सम्मेलनों/सेमितारों/कायंशालाओं,  मनोरंजनों  मध्याह्लु/रात्रि  भोज  शामिल

 वाहनों  की  सजावटी  रोशनियों  पर  अतिबन्ध  तथा  बिजली  की  खपत  आदि  के  व्यय  में

 कटौती  करना  |

 गेर  सरकारी  भविष्य  सेवानिवृत्त  और  उपदात  निधियों  में  संशोधन

 1681.  ओऔमसती  भावना  चिललिया  :

 डा०  रमेश  चस्र  तोमर  :

 और  रति  लाल  बर्भा  :

 क्या  बित्त  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  विभिसन  गेर  सनकारी  भविष्य  सेवानिवृत्त  और  उपदान  निधियों
 की  निवेश  पद्धति  में  संशोधन  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ध्यौरा  क्या  और

 इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 बिस  मरजालय  में  राज्य  सरत्री  और  संसवीय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  भन्‍त्री  अबरार
 :

 भविष्य  अधिव्धिता  और  उपदान  निधियों  के  लिये  निवेश  पद्धति  |
 1993  से  संशोधित  की  गई  भारत  सरकार  की  विशेष  जमा  योजना  में  अब  किये  जाने  वाले  निवेश

 85  प्रतिशत  से  कम  करके  70  प्रतिशत  कर  विया  गया  इस  कटौती  के  परिण।मस्वरूप  15
 शत  प्राप्त  उपलब्धि  को  बैंकों  सहित  सरकारी  क्षेत्र  की  वित्तीय  संस्थाओं  के  बाण्डों/प्रतिभृतियों  में  निवेश
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 किया  जा  सकता  है  ।  राज्य  सरकार  की  प्रतिभूतियों  केन्द्रीय  सरकार  अथवा  किसी  राज्य  सरकार  हारा
 गारंटीशुदा  प्रतिश्ूतियों  में  निवेश  15  प्रतिशत  ही  रहेगा  ।

 संशोधित  पद्धति  से  निधिय्रों  को  अपनी  आय  बढ़ाने  में  सहायता  मिलेगी  ताकि  1-4-93
 से  अंशदाताओं  को  वर्ष  के  आरम्भ  में  अन्य  शेषों  के  स्थान  जैसा  कि  वतंमान  में  मासिक  चालू
 शेषों  क ेआधार  पर  ब्याज  अदा  किया  जा  सके  ।

 केरल  में  बैंकों  का ऋण-जमा  अनुपात

 1682.  श्रीसती  सुशीला  गोपालन  :  क्‍या  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  में  बैंकों
 मे ंऋण-जमा  अनुपात  सभी  अन्य  दक्षिण  भारतीय  राज्यों  की  तुलना

 में  बहुत  कम

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  इस  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिये  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किये  गये  हैं

 अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 जिस  मस्त्ालय  में  राज्य  समत्री  और  संसदोय  कार्य  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  अथरार
 :  1992  के  अन्तिम  शुक्रवार  की  स्थिति  के  अ  नुसार

 केरल  ओर  सभी  अन्य  दक्षिण  भारतीय  राज्यों  में  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  का  ऋण-जमा
 पात  नीचे  दिया  गया  है  :

 राज्य  रा  ऋण  जमा  अनुपात  ९...

 का

 केरल  49.5  ध्

 आंध्र  प्रदेश  78.9

 कनाटिक  80.6

 तमिलनादु  ह  88.7

 लक्षद्वीप  7.7

 पाण्डिचेरी  43.7

 अखिल  भारत  58.6

 और  किसी  क्षेत्र  विशेष  में  ऋण  संवितरण  आधथिक  उद्यमव  कच्चे
 माल  की  उपलब्धता  और  अन्य  आधारभूत  निवेश  के  अवसर

 और  उस  क्षेत्र  मे ंकानून  और
 व्यवस्था  की  स्थिति  जैसे  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  निर्भर  करता  बैंकों  को  भारतीय  रिजर्व॑
 बैंक  द्वारा  यह  सुनिश्चित  करने  का  परामर्श  दिया  गया  है  कि  ऋण  संवित्रण  में  विभिन्‍न  राज्यों  के
 बीच  अत्यधिक  क्षेत्रीय  असमानताओं  को  कम  किया  जाये  और  विभिन्‍न  क्षेत्रों  मे ंसभी  उत्पादक  और
 पहचान  किये  गये  अर्थक्षम  प्रस्तावों  के  लिये  ऋण  प्रवाह  को  बढ़ाने  के  लिये  कदम  उठाये  जाएं  ।
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 भारतीय  सेना  के  अस्पतालों  में  विदेशी  सैनिकों  तथा  सेन्‍्य  अधिकारियों  का  उपचार

 1683.  भी  राज॑गाथ  सोनकर  शास्त्रौं  :  क्या  रक्षा  मेंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  देश-बार  कितने  विदेशी  सैनिक  तथा  सैत्य

 री  सेना  के  अस्पतालों  में  उपचार  के  लिये  भारत  आये  और

 उन  वर्ष-यार  कितनी  धन-राशि  खर्च  की  गई  ?
 '

 रक्षा  सम्त्रालय  में  राज्य  ससत्रो  :  और  अपेक्षित  सूचना  हस  प्रकार

 वर्ष  अधिकारियों  की  संध्या  खर्च  की  यई  राशि

 1991  46  33,587

 1992  39  30,107

 बिंदेशों  में  रोभभार  के  अक्सर

 1684.  भी  रास  प्रसाद  सिंह  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  हृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  बेरोजगार  व्यक्तियों  को  सहायतार्थ  विकसित  देशों  में  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय

 संस्थाओं  में  रोजगार  तंथा  स्थ-रोजगार  उपलब्ध  कराने  हेतु  कोई  कार्यक्रम  तैयारै  किया  है  अथवा  करने

 का  विचार

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  बारे  में  सरकारी  ओर  गैर-सरकारोी  क्षेत्रों  के  विशेषज्ञों

 की  कोई  समिति  गठित  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 असम  सम्जालथ  के  राज्य  मन्‍्त्री  पो०  ए०  :  विदैशों  में  रोजगार  के  लिये

 व्यक्तियों  को  बाहर  बेजने  का  कार्य  करने  के  लिये  उत्प्रवास  1983  के  अन्तर्गत  श्रम

 मन्त्रालय  द्वारा  पंजीकरण  प्रमाणपत्र  जारी  किये  जाते  बेरोजगार  भारतीय  कमंकारों  को  विदेशों  में

 नौकरी  देने  के  लिये  कोई  भी  मंत्रालय  के  अधीन  ना  ही  चल  रहा  हैं/ना  ही  विचाराधीन  है  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अनुन्ाद ]
 प्रीमियम  शेजर  इसज  के  शक्‍त  कजार  म्ल्‍क  निर्धारण

 1685.  औ  सोसजोभाईं  डाभोर  :

 श  राजवोर  सिंह  :

 क्या  बिस  संज्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देर
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 प्रीमियम  दृशूज  के  बारे  में  पूंजी  बाजार  में  मुक्त  बाजार  मूल्य  निर्धारण  सम्बन्धी  सरकार

 की  नीतियों  की  मुख्य-मु&्य  बातें  क्या
 ह

 क्‍या  सरकार  ने  प्रीमियम  इशूज  के  बाजार  मूल्य  के  सम्बन्ध  में  कोई  सीमाएं  निर्धारित
 की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  उचित  सीमाओं  के  भीतर  कम्पनियों  के  इक्यिटी  शेयर  के

 इशूज  मूल्य  की  सीमा  निर्धारित  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे

 वित्त  स्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  और  संसदीय  कार्य  सस्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अबरर
 .  से  उदारीकृत  और  मुक्त  मूल्य  वातावरण  के  अन्तर्गत  यह  निगंमकर्त्ता  पर  छोड़

 दिया  जाता  है  कि  वह  लीड  मंनेजर  के  परामर्श  से  निर्गंभ  का  मूल्य  निर्णय  अतः  प्रीमियम  पर
 किसी  प्रकार  की  उच्चतम  सीमा  लगाना  सम्भव  नहीं  निर्गंमकर्साओं  में  उनके  इशूज  के
 अधिक  मूल्य  निर्धारण  की  प्रवृत्ति  पर  रोक  लगाने  के  लिये  सेबी  यह  अपेक्षा  करती  है  कि  नि्गमकर्ता
 प्रमे्व  में  वह  प्रीमियम  शामिल  जिसे  कि  पूर्व॑वर्ती  पूजी  निर्गम  नियंत्रक  के  फार्मूले  के  अनुसार  तय
 किया  गया  कि  कौन  निवेशकों  को  स्वयं  के  लिये  मूल्य-निर्धारण  के  ओऔचित्य  के  विषय  में
 निर्णय  लेने  हेतु  एक  मार्गदर्शक  का  काम

 केखतोय  सड़क  निधि

 1686.  श्री  पो०  सी०  थासमस  :

 थ्रो  सूर्य  नारायण  यावव  :

 थ्रो  गाभाजोी  मंगाजी  ठाकुर  :

 अन्‍्ता  जोशी  :

 श्री  संतोष  कुमार  गंगवार  :

 श्री  कोडीकुस्मील  सुरेश  :

 थी  हरिन  पाठ्क  :

 श्री  अनादि  लरण  दास  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राज्य  सरकारों  द्वारा  वर्ष  1992-93  के  लिये  केन्द्रीय  सड़क  निधि  के  अन्तर्गत  धनराशि
 की  मांग  करने  के  लिए  भेजे  गए  संशोधित  प्राक्कलतों  का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या  और

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  वर्ष  1991-92  और  1992-93  के  दौरान  केन्द्रीय  सड़क  निधि

 के  अन्तर्गत  प्रत्येक  राज्य  की  स्वीकृत  की  गई  योजनाओं  का  ब्यौरा  बया  है  ?

 जल-भूतल  परियहुन  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  वर्ष  1992-93
 में  राज्य  सरकारों  से  केन्द्रीय  सड़क  निधि  के  तहत  कोई  संशोधित  प्राप्त  नहीं  हुआ

 वर्ष  1991-92  और  1992-93  के  दौरान  केन्द्रीय  सड़क  निधि  के  तहत  अनुमोदित
 स्‍्कीमों  का  राज्य-वार  ब्यौरा  विबरण  के  रूप  में  संलग्न  है  ।
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 पिवरण

 क्रम  राज्य
 का

 नाभ  अनुमोदित  अनुगातित  अनुमोदित  राशि  _  टिप्पणियां

 सं०  सस्‍्कीमों  की  लागत  सी०आर०एफ०»  राज्य  योजना

 संख्या  के  तहत  के  तहत

 1  2  3  4  5  6  7

 1991-92

 1.  आन्ध्र  प्रदेण  3  1321.40  681.40  —*  *640.00  लाख

 2.  असम  2  108.12  108.12  न  रु०  ई  एंड  आई

 3.  बिहार  ।4  220.00  219.17  0.83  स्कीम में  से  पूरे

 4.  गुजरात  2  199.325  154.71  44.615  किए  जाने

 5.  हरियाणा  2  220.00  220.00  न

 6.  जम्मू  एवं  80.00.  80.00  न

 1.  कर्नाटक  6  270.00  270.00

 8.  मध्य  प्रदेश  5  215.00  215.00  न

 9.  महाराष्ट्र  42  1770.16  1057.64  712.52

 10.  भेघालय  ।.  200.00  75.10  124.90

 11.  मिजोरम  3  84.50.  56.29  28.21

 12.  उद्दीसा  2  ”  97.90  70.06  27.84

 13.  तमिलनाडु  ।  250.00  250.00  न+

 14.  त्रिपुरा  1  64.00  25.66  38.34

 15.  पश्चिम  बंगाल  ।  286.61  166.25  120.36

 कुल  :  73  5387.015  3649.40  1097.615

 1992-93  2-93

 गोवा  97.40  70.62  26.78

 2.  हिमातल  प्रदेश  43.00  30.49  12.51
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 2  3  4  5  6  7

 3.  सिक्किम  1  86.85  39.17  47.68

 4.  तमिलनाडु  है  343.76  343.76  न

 5.  नागालैंड  60.00.  53.81  6.19

 6.  उड़ीसा  1 1109.38  75.65  1033.73

 7.  जम्पू  एवं  कश्मीर  67.50  ३7.98  29.52

 8.  गुजरात  4  365.00  292.80  *27  20  *45.00  लाख

 जएएणा  एयएणए
 गण  रु०  जी  आई

 कुल  :  18  2172.89  944.28  1183.61  डी  सी  द्वारा
 जाया  प्ययणा  पयाए

 वहन  किए
 जाने  हैं  ।

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  क ेलिए  धन

 1687.  7.  श्री  साणिक  राव  डोडल्या  गावीत  :

 लो  मबल  किशोर  राय  :

 ओो  राजेस  कुमार  शर्मा  :

 आओ  मोतीश  कुमार  :

 श्री  हरिन  पाठक  :

 ओ  स्थासी  सुरेशानस्द  :)

 मरम्मत  के  लिये  कितनी  राशि  आबंटित  की  गई  और  कितनी  जारी  की  और

 क्या  जल-भूतल  परिथहम  मन्‍्त्री  यह  बताते  की  कृपा  करेगे  कि  :

 1992-93  के  दौरान  राज्यवार  बतंमान  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  विकास  और  .

 1993-94  के  लिये  उक्त  कार्य  हेतु  राज्य-जार  कितनी  राशि  आबंटित  किए  जाने  का
 प्रस्ताव  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  और  वर्ष
 199  2-93  के  दौरान  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  विकास  और  रख-रखाव  के  लिए  आबंटित  की  गई  नि्ियों
 को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  वर्ष  1993-94  के  लिए  आव्रंटन  को  अन्तिम  मंत्रालय
 की  अनुदान-मांग  अनुमोदित  हो  जाने  के  बाद  दिया  जाएगा  ।
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 विवरण

 क्रम  राज्य  का  ताम  राष्ट्रीय  राजमार्मों  राष्ट्रीय  राजमा्गों

 सं०  का  विकास  का  रख-रखाव
 और  मरम्मत

 1.  आस्क्र  प्रदेश  2800.00
 ॥

 1249.44

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  50.00  35.41

 3.  असम  1275.00  956.19

 4.  बिहार  1350.00  1055.66

 5.  चंडीगढ़  25.00  15.48

 6.  दिल्‍ली  700.00  157.63

 7.  गोवा  850.00  168.96

 8.  गुजरात  4600.00  851.37

 9.  हरियाणा  1020.00  336.01

 10.  हिमाचल  प्रदेश  1150.00  449.88

 11.  जम्मू  और  कश्मीर  50:09  135.73

 12,  कर्नाटक  1850.00  "105.00

 13.  केरल  1400.00  587.82

 14.  मध्य  प्रदेश  1800.00  213.25

 15.  महाराष्ट्र  3250.00  1417.54

 16.  मणिपुर
 हि  250.00  70.19

 17.  मेघालय  350.00  160.27

 18.  नागालैंड  50.00  3.50

 19.  उड़ीसा  1375.00  738.02

 20.  पांडिचेरी  50.00  5.78

 21.  पंजाब  2750.00  616.28

 22.  राजस्थान  2800.00  1091.02

 23,  तमिलनाडु  1600.00  1134.69

 24.  उत्तर  प्रदेश  5125.00  1374.96

 25.  पश्चिम  बंगाल  2200.00  1071.51
 ला  ससलड::-ओ-ओ-खससःः-- eee सतत
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 दिल्‍ली  में  यमुगा  सदो  पर  पुल

 1688.  श्री  सत्यदेव  सिह  :

 ज्व०  रमेश  जस्र  तोमर  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 निकट  भविष्य  में  दिल्ली  में  यमुना  नदी  पर  सड़क  सम्पर्क  के  लिए  कितने  पुलों  के

 निर्माण  का  प्रस्ताव

 क्‍या  शहरी  कला  आयोग  द्वारा  इन  पुलों  के  निर्माण  को  स्वीकृति  दी  जा  चुकी  और

 यदि  तो  इनके  निर्माण  के  लिए  समयबद्ध  कार्यक्रम  सहित  इनकी  कुल  लागत  क्या

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  दिल्ली  प्रशासन

 के  अनुसार  दिल्ली  मैं  यमुना  नदों  पर  सड़क  सम्पर्क  बनाने  के  लिए  तीन  पुलों  के  निर्माण  का  प्रस्ताव

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ]
 सोने  का  आयात

 1690.  श्री  सुधीर  गिरि  :

 श्री  अशोक  आनम्द॒राव  देशमुख  :

 शी  बिलासराब  तागमाथराय  गूंडेवार  :

 ओर  पूर्णयमा  सलिक  :

 क्या  जिस  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1992  से  1992  तक  माहवार  कितना  सोना  आयात  किया

 पिछले  छह  माह  में  अनिवासी  भारतीयों  ने  कितना  सोना  आयात

 इस  पर  कितना  सीमा  शुल्क  प्राप्त  और

 इस  आयात  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च  हुई ?

 विस  सम्त्रासय  में  राज्य  सम्त्री  एस०  बो०  चाशेखर  :  से  (7)  1992-93  के

 बजट  में  घोषित  आयात-निर्यात  नीति  के  अन्तगंत  आयातित  सोने  की  मात्रा  और  इस  मद  में

 1992  से  1993  तक  माह॒वार  वसूले  गए  सीमा  शुल्क  का  विवरण  इस  प्रकार  है  :

 माह  मात्रा  शुल्क

 ग्राम  शवए
 7"

 2  |  3
 ििओ

 मार्च  55.44

 अप्रैल  3227.24

 $3
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 1  2  3

 मई  8668.07  1916.07

 जून  8926.80  1963.37

 जुलाई  9226.48  2029.64

 अगस्त  12244.06  2693.55

 सितम्बर  10484.88  8  2307.53

 अक्तूबर
 12549.60  2759.90

 नवम्बर  14740.05  3242.71

 दिसम्बर  11954.01  2627.78

 जनवरी  16677.24  3667.75

 फरवरी  12616.76  2773.84

 कुल  योग
 121438.52  27477.91

 i  पा  प।/7पः::पै

 अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  आयातित  सोने  के  अलग  से  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।

 सोते  की  उपरोक्‍त  मात्रा  को  आयात  करने  के  लिए  सरकारी  कोष  से  कोई  भी  धनराशि

 खर्चे  नहीं  की  गई  है  ।

 डी०  टी०  सो०  बसों  में  बिना  टिकट  यात्रा

 1691.  ओ  प्रभूबयाल  कठेरिया  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :  डौ2टी०सी०  बसों  में  कितभे  व्यक्ति  बिना  टिकट  यात्रा  करते  हुए  पकड़े  गए  ओर  गत  एक  वर्ष  के

 दौरान  उनसे  कितनी  राशि  वसूल  की  गई  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश
 :

 पिछले  वर्ष

 1-1-92  से  31-12-92  4,05,569  व्यक्ति  दि०्प०नि०  की  बसों  में  बिना  टिकट  यात्रा  करते

 हुए  पकड़े  उनसे  80,81,556  रु०  की  राशि  वसूल  की  गई  ।

 भारतोय  प्रतिभूति  और  विनियस  बोर्ड  को  प्राप्त  शिकायतें

 1692.  आर  बलराल  पासो  :

 श्री  राम  कापसे  :

 ओर  मोहम  राजले  :

 भया  जिस  मंज्ो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 ह  भारतीय  प्रतिभूति  और  विनियम  बोर्ड  को  निवेशकों  द्वारा  कम्पनियों  के  विरुद्ध

 1992  के  दौरान  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  और

 निवेशकों  के  हितों  की  रक्षा  करने  और  भविष्य  में  ऐसी  शिकायतों  की  पुनरावृत्ति  रोकने

 के  लिए  दोषी  कम्पनियों  के  विरुद्ध  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  और  संसदीय  कार्य  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  अथरर
 :  भारतीय  प्रतिभूति  एवं  विनिमय  बोर्ड  को  निवेशकों  से  कम्पनियों  के  विरुद्ध  वर्ष

 1992  के  दौरान  कुल  3,25,115  शिकायतें  प्राप्त  हुईं  ।

 यह  सूचित  किया  गया  हैं  कि  उक्त  शिकायतों  में  से  50,855  शिकायतों  का  कंपनियों

 द्वारा  निराकरण  कर  दिया  गया  इसके  कुछ  कंएनियां  नियमित  रूप  को

 अपनी  की  गई  कारंबाई  से  अवगत  कराए  निवेशकों  को  शिकायतों  का  समाधान  कर  रही  हैं  ।

 सम्बद्ध  कंपनियों  और  कंपनी  कायं  विभाग  जो  कंपनी  1956  को  लागू  कर  रहा

 के  साथ  मामले  पर  विचार  करके  शिकायतों  पर  कारंवाई  कर  रहा  निवेशकों  के  हितों  की

 रक्षा  के  उपाय  के  तौर  सेबीਂ  जिन  कंपनियों  का  निष्पादन  शिकायतों  के  निराकरण  के  सम्बन्ध
 में  संतोषजनक  नहीं  उन्हें  स्टाक  एक्सचेंजों  से  पूंजी  निर्गमों  क ेलिए  उनकी  पेशगी  निकालने  के

 लिए  प्रमाण-पत्रਂ  जारी  करने  से  रोक  लगा  रहा  ने  20  कंपर्नियों  कों  चेतावनी
 पत्र  भी  जारी  किया  है  जिसमें  कहा  गया  है  कि  यदि  सम्बद्ध  कंपनी  लम्बिस  शिकायतों  का  समाधान
 शीघ्रता  से  करने  में  असफल  रहती  है  तो  स्टाक  एक्सचेंजों  को  सलाह  दी  जाएगी  कि  वे  उनकी

 प्रतिभूतियों  को  सूची  से  निकाल

 जआालो  सुद्रा

 1693.  आओ  अमर  राय  प्रधान  :  क्‍या  थित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  को
 ।

 1989  से  अब  तक  जाली  डालरों  ओर  पाउंड  के  भुगतान  के
 कितने  मामलों  की  जानकारी  मिली  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपवारात्मक  कदम  उठाये  गए

 वित्त  मरत्रालय  में  राज्य  भतत्री  और  संसदीय  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  भन्‍त्री  अबरार
 :  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रब  दी

 जीवन  ओमा  मिगम  हारा  सहायता  राशि

 1694.  भी  गोविस्य  चल्र  मुंडा  :

 श्री  ए०  बेंकटेश  नायफ  :

 कया  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  और  चालू  वर्ष  में  जीवत  बीमा  निगम  द्वारा  विभिन्‍न

 परियोजनाओं  के  लिए  भूमिहीर  श्रमिकों  और  अन्य  व्यक्तियों  को  राज्य-वार  कितनी  ऋण  सहायता
 प्रदान  की

 इसके  परिणामस्वरूप  कितने  व्यक्ति  लाभान्वित  हुए  ;  और
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 उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  में  किन  परियोजनाओं  को  सहायता  प्रदान  की

 गई  और  वर्ष  1993-94  के  दौरान  राज्य-वार  किन  परियोजनाओं  को  सहायता  प्रदान  करने  का

 विचार  है  ?

 विस  सन्त्रालय  में  राज्य  स्त्री  ओर  संसदोय  कार्य  सस्चालय  में  राज्य  सम्त्री  अबशार
 :  से  अपेक्षित  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 जाएगी  ।

 लड़कियों  के  लिए  सेमिक  स्कूल

 1695.  श्री  बीर  सिह  महतो  :  क्‍या  रद्शा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  लड़कियों  के  लिए  अब  तक  कितने  सेतिक  सकल  खोले  गए

 क्‍या  सरकार  के  पास  ऐसे  कुछ  और  स्कूल  खोलने  की  कोई  योजना

 यदि  तो  ये  स्कूल  किम-किन  स्थानों  पर  और  कब  तक  खोले  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रखता  मंजालय  में  राज्य  मंत्री  :  इस  समय  देश  में  लड़कियों  के  लिए
 कोई  सैनिक  स्कूल  नहीं  है  ।

 और  लड़कियों  के  लिए  सेनिक  स्कूल  स्थापित  किए  जाने  की  कोई  योजना  नहीं
 है  ।

 सैनिक  राष्ट्रीय  रक्षा  अकादमी  में  प्रवेश  के  माध्यम  से  सशस्त्र  सेनाओं  में  भर्ती
 के  लिए  लड़कों  को  तैयार  करते  राष्ट्रीय  रक्षा  अकादमी  में  लड़कियों  की  भरती  नहीं  किया
 जाता  ।

 ]
 उल्का  के  भूतपूर्व  सदस्यों  का  आर्थिक  पुनर्वास

 1696.  श्रीमती  दोपिका  एच ०  टोपीबाला  :  क्या  जिस  सम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  स्टेट  बैक  ने  उल्फा  के  भूतपूर्व  सदस्यों
 का

 आधिक  पुनर्वास  करने  हेतु  कोई
 योजनाएं  तैयार  की  हैं  अथवा  करने  का  विचार

 |

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  अ्यौरा  क्‍या

 क्‍या  पंजाब  और  कश्मीर  के  भूतपूर्व  आतंकवादियों  के  लिए  भी  इस  प्रकार  की  योजनाएं
 बनाई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 बित्त  सन्‍्त्रालय  सें  राज्य  सम्त्री  ओर  संसदोय  कार्य  सम्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  अबरार
 :  और  भारतीय  स्टेट  चैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  आत्मसमर्पण  करने  वाले  उल्फा

 के  लोगों  के  लिए  राज्य  सरकार  द्वारा  शुरू  की  गई  मारजिन  मती  योजनाਂ  के  अन्तर्गत  उनसे
 प्राप्त  ऋण  प्रस्तावों  पर  विचार  कर  रहे  योजना  के  अन्‍्तर्गंत  प्राप्त  प्रस्तावों  पर  निम्नलिखित
 शर्तों  क ेआधार  पर  बिचार  किया  जाता  है  :
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 राज्य  सरकार  द्वारा  निर्धारित  के अनुसार  किसी  उद्योग  मे  निवेश  की  जाने

 बाली  राशि  2  लाख  रुपये  से  अधिक  नहीं

 राज्य  सरकार  50,000  रुपये  की  अधिकतम  सीमा  के  साथ  योजना  के  25%,  तक

 की  माजिन  राशि  प्रदान  करेगी  ।

 प्रत्येक  मामलों  में  प्रस्ताव  की  अथंक्षमता  के  आधार  पर  मंजूरियां  की

 योजना  के  अन्तर्गत  सभी  मामलों  को  असम  सरकार  फी  गारंटी  और
 दोनों  सहित  उपलब्ध  होगी  ।

 किसी  दूसरी  संपाश्विक  प्रतिभूति  पर  जोर  नहीं  दिया  जाएगा  ।

 बैंक  द्वारा  निर्धारित  की  गईं  सामान्य  ब्याज  दरें  वसूल  की  जाएंगी  और  राज्य  सरकार

 हिसाधिकारियों  को  ब्याज  सब्सिडी  प्रदान  करेगी  ।

 भारतीय  स्टेट  बैंक  की  सेवा  क्षेत्र  योजना  के  अस्तगंत  बैंक  शाखायें  इस  क्षेणी  के

 उधारकर्ताओं  को  ऋण  देगी  ।

 और  जहां  तक  पंजाब  राज्य  का  सम्बन्ध  है  भारतीय  ससटेष्ट  बैक  ने  सूचित  किया  है
 कि  राज्य  सरकार  की  विशेष  रोजगार  कार्यक्रमों  नामक  योजना  के  अन्तगंत  विशौय  सहायता  दी  जाए

 है  |  इसका  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :

 अन्य  लोगों  के  साथ-साथ  जोधपुर  की  हवालात  में  रखे  गए  और  जेलों  से  रिहा  किए  जा

 रहे  युवाओं  सहित  लक्ष्य  पंजाब  के  अधिवासी  जो  18  से  45  वर्ष  की  आयु  समूह  के  बेरोजगार

 युवा  हों  ।
 ह

 योजना  में  एक  लाख  से  अधिक  निवेश  नहीं  होना

 राज्य  सरकार  सामान्य  श्रेणी  के  लिए  10,000  हुपये  की  स्रीमा  तक  10%,  0.
 तक

 की  सब्सिडी  प्रदान  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  15,000  रुपये
 की  सीमा  तक  की  शर्तें  पर  15%  तक  की  सब्सिडी  प्रदान  करेगी

 बैंक  ऋण  से  सूजित  परिसंपत्तियों  पर  पहले  चार्ज  बैंक  का  होगा  और  राज्य  सरकार
 का  इन  परिसंपत्तियों  पर  कोई  चार्ज  नहीं  होगा  ।  बैंकों  की  अपेक्षाओं  के  अनुसार  तीसरी  पार्टी  की  गारंटी
 सपाश्विक  प्रतिभूति  प्राप्त  की

 जिलाधिकारी  अपेक्षित  सामान्य  माजिन  और  राज्य  सरकार  द्वारा  प्रदान  की  गई
 सब्सिडी  के  बीच  अन्तर  को  पूरा  करमे  के  लिए  अपनी  निधियों  को

 साथान्य  ब्याज  दरें  वसूल  की  जायेंगी  ।

 भारतीय  स्टेट  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  जम्मू  और  कश्मीर  राज्य  सरकार  द्वारा  ऐसी  कोई

 ग्ेजना  शुरू  नहीं  की  गई  है  ।

 है  मोपालपुर  पतन

 1697.  थी  लोकमाथ  छोधरो  :  कया  जल-भूतल  परिवहन  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः
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 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  गोपालपुर  पत्तन  को  प्रमुख  पत्तन  धोषित  करने  हेतु  केन्द्र  सरकार
 को  कोई  प्रस्ताव  दिया  और

 यदि  तो  सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 जल-भूतल  परिवहन  मम्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  जगदीश  :  जी

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 शिक्षित  बेरोजगार  युवक

 1698.  भरी  सारायण  सिह  चौधरी  :

 श्री  हाराधन  राय  :

 श्री  मंजय  लाल  :

 थ्री  अरविस्व  तुलशीराम  काम्बले  :

 क्या  श्रम  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  और  31-12-1992  को  विभिरन  रोजगार  केन्द्रों  में
 श्रेणीवार  और  राज्य-वार  कितने  बेरोजगांर  युवकों  का  पंजीकरण  किया  गया

 उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  राज्य  और  संघ  राज्य  क्षेत्रवार  ऐसे  कितने  यूवकों  को
 रोजगार  दिया  और

 1993-94  और  1994-95  के  दौरान  और  अधिक  रोजगार  के  अवसर  उपलब्ध
 कराने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं/उठाये  जाएंगे  ?

 श्रम  मन्‍्त्रालय  के  राज्य  मस्त्री  पो०  ए०  :  1990,  1991  और

 1992  के  अन्त  में  रोजगार  कार्यालयों  के  चालू  रजिस्टर  पर  नौकरी  चाहने  यह  अनिवाय॑  नहीं
 कि  वे  सभी  बेरोजगार  की  राज्यवार  एवं  श्र  णीवार  संख्या  और  31
 1992  की  स्थिति  के  अनुसार  कुल  नौकरी  चाहने  वाले  व्यक्तियों  को  दर्शान  वाला  एक
 संलग्न

 पिछले  प्रत्येक  तीन  वर्षों  के  दौरान  रोजगार  कार्यालयों  के  माध्यम  से  की  जाने  बाली
 नियुक्तियों  की  राज्यवार  संख्या  विववण-ा  में  संलग्न

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  रोजगार  पर  विशेष  बल  दिया  गया  योजना  में
 गार  सृजत  की  गति  को  बढ़ाने  के  लिए  सापेक्षिक  रूप  से  उच्च  रोजगार  सम्भाव्यता  वाले
 सब-सैक्टरों  तथा  क्षेत्रों  की  तीत्तर  वृद्धि  सहित  आथिक  विकास  की  उच्च  दर  की  आवश्यकता  पर
 बल  दिया  गया  है  ।  भौगोलिक  तथा  फसलवार  विविधीकृत  कृषाय  बंजर  भूमि  तथा  वानिकी
 का  ग्रामीण-गैर-फाम  क्षेत्र  तथा  ग्रामीण  मूलभूत  सुविधाओं  का  लघु  तथा  विकेन्द्रीकृत
 विनिर्माण  की  तीव्रतर  वृद्धि  तथा  आवास  का  विस्तार  योजना  में  परिकल्पित  रोजगारोन्मुख  विकास
 नीति  के  मूल  तत्व  हैं  |  परिकल्तित  विभिन्‍न  उपायों  से  शिक्षित  बेरोजगारों  को  भी  लाभ  प्राप्त  होने
 की  आशा  है  ।
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 लिखित  उतरे  :  $  1993
 ननननननननन्‍क न  3  ऑन

 देश  के  रोजगार  कार्यालयों  द्वारा  की  गई  नियुक्तिथों  की  संख्या

 राज्य/संध  शासित  प्रदेश  वर्षों  के  दौरान  की  गई  नियुक्तियां

 1990  1991  ज़

 ।  2.

 3

 4

 शज्य

 1.  आंध्र  प्रदेश  18.3  15.4  19.1

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  —  x  x

 3.  असम  4.8  4.0

 4.  बिहार  16.1  13.0  13.3

 5.  गोवा  0.8  0.8  1.0

 6.  गुजरात  16.2  16.2  24.9

 1.  हरियाणा  7.1  7.3  3.6

 हिमाचल  प्रदेश  6.1  3.8...  5.3

 9.  जम्मू  ओर  कश्मीर  0.5  0.7  0.3

 10.  कर्नाटक  8.2  14.1  10.5

 11.  केरल  15.4  16.1  15.6

 12.  मध्य  प्रदेश
 21.3  14.9  13.1

 13.  महाराष्ट्र  27.9  29.6  26.9

 14.  मणिपुर  0.3  0.1  0.1

 15.  सेघालय  0.6  0.5  0.3

 16.  मिजोरम  1.0  0.8  0.5

 17.  मागालैंड
 2  0.4  0.2  0.3

 18.  उड़ीसा  12.3  7.6  7.1

 19.  पंजाब  4.8  6.4  $.1

 20.  राजस्थान  7.6  11.1  12.6  -
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 1  2  3.9.  v

 सिक्किम*  |
 22.  तमिलनाद  40.2  38.6  30.2

 23.  त्रिपुरा  0.8  0.4  0.9

 24.  उत्तर  प्रदेश  0.8  0.4  0.9

 25.  पश्चिम  बंगाल  19.0  9.7  7.4

 :  शंध  शासित  प्रदेश  '

 26.  अंडमास  और  निकोबार  द्वीप  समूह  0.7  0.5  0.6

 27.  चंडीगढ़

 28.  दादर  और  नगर  हवेली  न

 28.  दिल्‍ली  24.4  20.0
 ह

 29.  दमन  और  दीव  ८  |.

 लक्षद्वीप  0.2

 32.  पांडिचेरी
 निकोबार द्वीप समूह

 0.3  0.3  »  0.6

 योग  264.5  253,0  1.1
 न्‍अननम-मे  सनमनमन«»नणनम-«मभ

 टिप्पणी  राज्य  में  कोई  रोजगार  कार्यालय  काये  नहीं  कर  रहा
 2.  ><  पचास  से  कम  आंकड़े  ।

 3.  **आंकड़े  नहीं  रखे  जाते

 4.  यह  हो  सकता  है  कि  पूर्णाकों  के कारण  आंकड़े  योग  से  मेल  ने  बाएं  ।
 5.  शून्य  ।

 |

 ड्याज  का  भुगतान  और  सरकारी  सर्च

 श्री  मवल  किशोर  राय  :

 हञा०  चिल्ता  मोहन  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंसे  कि  :

 क्‍या  गत  वर्षों  के  दौरान  देश  की  ब्याज  की  देनदारी  लगातार  बढ़ती  जा  रही  है  जैसाकि
 के  समाचार-पत्र  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  उपरोक्त  बर्षों
 के

 दौरान  सरकार  के  प्रशासनिक  और  गैर-यो जना  व्यय  में  भी  लगातार
 बृढ्वि  हुई

 यदि
 तो

 विसीय  वर्ष  और  के  दौरान  हुए प्रशासनिक  व्यय  तथा  गैर-योजना  व्यय  का  अलग-अलग  ब्योरा  क्‍या  और

 बढ़ती जा रही है

 303



 फिकित  उत्तर  .+993

 (४)  कम  से  कम  क्षमय  में  ब्याज  की  देनदारी  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  हारा  क्या

 कदन  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 जिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  थो०  चसाशेखर  :  और  केन्द्र  सरकार

 के  वर्ष  1990-91,  1991-92  और  1992-93  संशोधित  अनुमान  के  लिए  ब्याज  की  अदायगी

 क्रमशः  21,498  करोड़  26,563  करोड़  रुपये  और  32,500  करोड़  रुपये  है  ।
 |

 और  संविधान  के  अनुच्छेद  150  के  अन्तर्गत  निर्धारित  लेखा-बर्गीकरण  में  प्रशासनिक

 व्यय  नामक  कोई  शीर्ष  नहीं  उस  वर्गीकरण  में  लेन-देन  सेवाएंਂ
 और  सेवाओंਂ  के  अधीन  दर्ज  किये  जाते  सामान्य  सेवाओं  के  ऋय  कआतों  के

 साथ-साथ  शीर्षों  में  इन  क्षेत्रों  के  अन्तर्गत  (i)  राज्य  के  (;)  आय  और  व्यय  पर  करों  का  संग्रहण

 (iii)  संपत्ति  और  पूंजी  लेन-देनों  पर  करों  का  (iv)  वस्तुओं  और  सेयाओं  पर

 (५)  प्रशासनिक  सेवाओं  को  दर्ज  किया  जाता  इसके  अलावा  सेवाएंਂ  और

 सेवाएंਂ  क्षेत्रों  में  शीर्षों  में  सचिवालय  व्ययदर्ज  किया  जाता  इन  शीर्षो ंके  अस्तर्नत"वर्ष  19

 91,  1991-92  और  1992-93  संशोक्चित  अनुमान  में  व्यय  क्रमशः  3905  करोड़  +083

 करोड़  रुपये  और  4738  करोड़  रुसस्‍ए  इन  वर्षों  में  आयोजना-भिन्‍न  व्यय  की  राशिं  क्रमशः

 75,941  करोड़  79,136  करोड़  रुपये  और  87,753  करोड़  रुपये  है  ।

 हाई

 जैसा  कि  वित्त  मंत्री  ने  अपने  बजट  भाषण  में  कहा  है  अधिक  ब्याज  भार  सरकार  के  ऋण

 के  बढ़ते  हुए  आकार  के  कारण  जिससे  वर्षानुवर्ष  होने  वाला  बड़ा  राजकोषीय  घाटा  परिलक्षित

 होता  लेकिन  राजकोषीय  घाटे  में  कमी  से  और  इस  प्रकार  सरकार  के  उधारों  में  कमी  होने  से

 इस  मद  में  वद्धि  के  1995-96  तक  तेजी  से  कम  हो  जाने  की  संभावना  है  ।

 बर्ें

 1700.  श्री  एच  ०  डी०  देजगोड़ा  :

 थी  मीतीश  कुमार  :

 डा०  अमृतलाल  कालिदास  पटेल  :

 डा०  लक्ष्मी  कारायण  पाण्डेय  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  अब  तक  बैटरी  से  चलने  वाली  कितनी  बच्चों  की  खरीद  की  गई  है  ओर  इस
 समय  इनमें  से  कितनी  बसे  चल  रही

 .  क्‍या  सरकार  ने  दिल्‍ली  में  ब्रैटरी  से  चलने  वाली  बसों  के  बेड़े  को  निजी  पारियों  के  हाथ
 बेचने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ओर

 (a)  गत  तीव  वर्षों  के  दौसन  इन  बसों  के  परिक्षाक्षन  के  कारण  कुल  क्रितता  थाटा  हुआ  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  सरकार  क्वररा

 बैटरी  से  चलने  वाली  अब  तक  बसे  बसे  खरीदी  गई  इनमें
 से  इस

 समय  40  क्सें  फ्रशालन  कर

 रही
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 नहीं  ।

 उक्स  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 इन  बसों  के  प्रचालन  के  कारण  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  हुआ  घाटा  निम्न  प्रकार

 ु

 वर्ष  राशि

 1989-90  66.75

 1990-91.  44.37

 1991-92  म  78.49

 189.61

 शुष्क॑  पलन

 1701.  श्रीमती  शीला  गौतम  :  क्‍या  बाणिज्य  मंस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार ने  देश  में  शुष्क  पत्तनों  की  स्थापना  के  लिए  कोई  कदम  उठाये

 यदि  तो  राज्यवार  उन  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  ऐसे  शुष्क  पत्तन  सुविधा  प्रदान
 कर  दी  गई  और

 चालू  बर्थ  में  ऐसे  शुष्क  पत्तन  स्थापित  करने  के  लिए  किन  स्थानों  का  चयन  किया  गया

 वाजिज्य  मंत्रो  प्रभण  साधारणतः  शुष्क  पतन  का  अर्थ  है  :  पोतभार  व

 सीमा-शुल्क  भराई/खाली  स्टीमर  फ्रेट-फारवर्ड  इत्यादि  की

 सेवाएं  जैसी  सुविधाओं  की  व्यवस्था  ।  भारत  में  ये  सुविधाएं  विभिन्‍न  स्थानों  पर  स्थापित  किए  गए
 इनलेंड  कण्टेनर  डिपो  सी०  तथा  कण्टेनर  फ्रेट-स्टेशनों  एफ०  पर  दी  जा

 रही  हैं  ।

 जिन  स्थानों  पर  इनलैंड  कंटेनर  डियों  और  कंटेनर  फ्रेट  स्टेशनों  की  स्थायना  की  गई  है
 उनको  दर्शाने  वाला  एक  संलग्न

 जब  कभी  भी  आई०  पी०  डी०  और  सी०  एफ०  एस०  के  लिए  प्रस्ताव  प्राप्त  होते
 सरकार  उन्हें  स्वीकृति  देती  हाल  ही  में  स्वीकृत

 किए  गए  कटेनर  फ्रट  स्टेशनों  के  तामों  को  दशने

 वाला  एक  संलग्न  है  ।

 1.  लुधियाना  पंजाब

 2.  प्रगति  मैदान  नई  दिल्‍ली
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 3.  गुंटूर  आंध्र  प्रदेश

 4.  अनापरती  आंध्र  प्रदेश

 5.  हैदराबाद  आंध्र  प्रदेश

 6.  गुवाहाटी  असम

 7.  बंगलौर  कर्नाटक

 8.  पानीपत  हरियाणा

 9.  मुरादाबाद  उत्तर  प्रदेश

 10.  अहमदाबाद  गुजरात

 11.  पुणे  महाराष्ट्र

 12.  बंबई  में  बंदरमाह  के  बगल  मेंपुकंटेनर  टर्मिनल  महाराष्ट्र

 13.  कोयम्बदूर
 रा

 तमिलनाडु

 14.  टोंडी  मद्रास  में  बंदरगाह  के  बगल  में  तमिलनाडु

 कंटेनर  टर्मीनल

 कंटेनर  फ्रेट  स्टेशन

 1.  पटपड़गंज  दिल्ली

 2.  मद्रास  के  तमिलनाडु

 3.  मद्रास  निर्यात  के  तमिलनाडु

 एन०  पी०  टी०  बंदरगाह  महाराष्ट्र

 5.  नई  बंबई  महाराष्ट्र

 6.  वम्बई  महाराष्ट्र

 7.  पुणे  महाराष्ट्र

 8.  बम्बई  महाराष्ट्र

 9.  हैदराबाद  आंध्र  प्रदेश

 10.  अहमदाबाद  गुजरात

 11.  लुधियाना  पंजाब

 12.  जालंधर  पंजाब

 13.  अमृतसर

 निर्यात  के

 14.  जयपुर  राजस्थान

 15.  कलकत्ता  परिश्चम  बंगाल

 106



 14  1914  लिखित  उत्तर

 1.  कलकसा  पश्चिम  बंगाल

 2.  नहावा  सेवा  महाराष्ट्र

 3.  टुटीकोरीन  तमिलनाडु

 4.  टुटीकोरीन  हे  तमिलनाडु

 5.  कांडला  .  गुजरात

 6.  सूरत  के  गुजरात

 7.  बड़ोदा  गुजरात

 8.  कलकत्ता  पश्चिम  बंगाल

 9.  द्रोणगिरी  न्यू  बम्बई  महाराष्ट्र

 10.  दिल्ली  दिल्ती

 11.  जोधपुर  राजस्थान

 रोमानिया  के  साथ  व्यापार
 वि

 1702.  डा०  परशुराम  गंगवार  :  क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रोमातिया  के  साथ  दुलंभ  मुद्रा  में  व्यापार  हेतु  किए  गए  करार  का  ब्यौरा  क्‍या

 और
 |

 यह  कब  तक  शुरू  किया  जाएगा  ?

 वाणिज्य  भन्‍्त्री  प्रधान  :  और  भारत  गणराज्य  की  सरकार  रोमानिया

 सरकार  के  बीच  व्यापार  और  आर्थिक  सहमोग  के  करार  पर  नई  दिल्‍ली  में  23  1993  को

 हस्ताक्षर  किए  गये  ।  इस  करार  की  प्रमुख  बातें  नीचे  दी  गई  हैं  :

 (1)  यह  करार  अन्तिम  रूप  से  पहली  1993  को  प्रभावी  होगा  क्योंकि  दोनों  पक्षों

 की  ओर  से  इसका  औपचारिक  अनुमोदन  बआकी  है  ।  इसमें  पारस्परिक  सहमति  से  संशोधन  किया  जा

 (2)  दोनों  पक्ष  अनेक  आदिक  क्रियाकलापों  के  मामले  में  द्विपक्षीय  व्यापार  और  सहयोग  को

 बढ़ाने  के  लिए  उपाय

 (3)  दोनों  देश  एक-दूसरे  को  फेवर्ड  नेशनਂ  अर्थात्‌  सर्वाधिक  अनुकूल  राष्ट्र  का

 व्यवहार

 (4)  सभी  ठिपक्षीय  वाणिज्यिक  और  गैर-बाणिज्यिक  जब  तक  निश्चित  रूप  से  अन्यथा

 सहमति  न  हो  तब  पूरी  तरह  परिबतंनीय  मुद्राओं  में  किए  जाएंगे  ।

 (5)  माल  और  सेवाओं  में  व्यापार  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  मान्यता  प्राप्त  अन्य  व्यापारी

 सहयोग  तरीकों  के  भाधार  पर  भी  किया  जा  सकेगा  के  लिए  काउंटर  ट्रेड  अर्थात्‌
 व्यापार  ।
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 (6)  व्यापार  अन्तर्राष्ट्रीय  दृष्टि  से  प्रतिषोगी  शर्तों  पर  किया  जाएगा  और  दोनों  पक्ष  दूसरे
 पक्ष  के  माल  की  अनुचित  प्रतियोगिता  से  बचाने  के  लिए  उपाय  करेंगे  ।

 (7)  दिनांक  31  1993  के  पहले  होने  वाले  सभी  संविदा  और  करारों  के  आधार  पर

 होने  वाले  सभी  भुगतान  अभी  तक  की  भांति  ही  अयरिवतेनीय  भारतीय  रुपये  में  किये  जाते  रहेंगे  ।

 रोमानिया  के  खाते  में  व्यापार  के  आधार  पर  जमा  रुपयों  की  राशि  का  रोमानिया  भारत  से  ऐसे  माल

 और  सेवाओं  के  आयात  के  लिए  प्रयोग  करेगा  जिनके  आयात  की  अनुमति  हो  ।

 (8)  दोनों  आवश्यकता  के  करार  पर  अमल  करने  के  लिए  एक-दूसरे  से
 परामर्श  करेंगे  ।

 (9)  भारत-रोमानिया  संयुक्त  आयोग  इस  करार  के  अमल  की  तिश्चित  अवध्नि  पर  समीक्षा

 करेगा  और  इसके  उद्देश्यों  की  पूर्ति  क ेलिए  सिफारिशें  करेगा  ।

 (10)  यह  करार  तब  तक  अनिश्चित  काल  के  लिए  प्रभावी  रहेगा  जब  तक  कि  किसी  भी  एक
 पक्ष  की  ओर  से  छह  महीने  का  नोटिस  देकर  इसे  समाप्त  नहीं  कर  दिया  जाए  ।

 ह

 अनभिवासोी  भारतोय  के  निवेश  पर  प्रतिभूति  घोटाले  का  प्रभाव

 1703  आओमुल्लापललो  रामचरद्रत  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1992-93  2-93  के  दौरान  भारत  में  अनिवासी  भारतीय  के  निवेश  पर  प्रतिभूति  घोटाले  का

 क्या  प्रभाव  और

 और  अधिक  अनिवासी  भारतीयों  को  देश  में  निवेश  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  करने  के

 लिए  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किये  गए  हैं  ?

 बित्त  सम्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  और  संसदीय  कार्य  मस्त्ालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  अवरार

 :  विदेशी  निवेश  के  परिवेश  का  निर्धारण  घरेलू  अर्थव्यवस्था  की  स्थिति  के  नीतिगत

 ढांचे  के अवबोधनों  और  नीति  की  विश्व  अर्थव्यवस्था  और  देश  की  राजनीतिक

 परिस्थितियों  से  अनेक  कारणों  से  किया  जाता  घोटाले  की  जांच  हेतु  सरकार  द्वारा  किये  ग्रये  दृढ़

 प्रयासों  और  स्टाट  बाजार  के  घोटाले  में  लिप्त  तत्मों  के'बिरद्ध  कठोर  कारंबाई  करने  के  प्रसासों  के
 साथ  स्टाक  बाजार  में  सुधार  हेतु  किग्रे  जाने  वाले  सतत्‌  प्रग्राप्नों  स ेअनिवासी  भारतीय  निवेशकों  के

 मस्तिष्क  में  विश्वास  पैदा  हुआ  है  ।.

 हाल  ही  में  गत  दिनों  सरकार  द्वारा  जिन  विभिन्‍न  उपायों  की  घोषणा  की
 गई।है  ऋज़से

 आवास  और  जमीत-जायदाद  विकास  में  अनिवासी  भारतीय  नित्नेश  को  अनुमति  निर्यातोग्मुख

 इकाइयों/स्टार  ट्रेंडिंग  हाउसेज  में  पूर्ण  प्रत्यावतंन  लाभों  सहित  100  भ्रतिक्कषत  निवेश  की  अनुमति  देना
 शामिल  उदारीकरण  की  एक  सतत्‌  प्रक्रिया  है  और  भविष्य  में  यह  जारी

 सशस्त्र  सेनाओं  में  महिलाओं  को  भर्ती

 1704.  श्रीमती  वसुस्धरा  राजे  :  क्या  रक्षा  मंत्रो  यह  अताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  सशस्त्र  सेनाओं  को  महिलाओं  को  भर्ती  करने  के  निर्देश  दिये  और

 यदि  ती  सेना  के  तीनों  अंगों  द्वारा  महिलाओं  को  भर्ती  करने  हेतु  अब  तक  कया

 कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 रक्षा  भन्‍त्रालय  में  राज्य  सन्‍त्रो  :  हां  ।

 108



 14  1914  लिखित  उत्तरं

 इस  समय  सेना  ओर  वायु  सेना  में  क्रशः  25  और  30  महिला  कंडेट  प्रशिक्षण  ले  रही
 ४:जिश्चके  सफलतापूर्षक  पूरा  कर  लेने  पर  उन्हें  सेना  में  कमीशन  प्रदान  किया  जायेगा  ।  नौसेना  में  भी

 22  महिला  अधिकारियों  को  भर्ती  किया  गया  और  वे  इस  समय  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  ले  रही

 बढ़ते  पेट्रोलियम  पदार्थों  क ेआयात  के  कारण  वित्तीय  घाटा

 1705.  श्री  शाम  जिलास  प्रासवान  :  कता  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्रंपा  करेंगे  कि  :

 वित्तीय  वर्ष  1992-93  के  दौरान  पैट्रोलियम  पदार्थों  के  बढ़ते  हुए  आयात  के  कारण  देश

 के  भुगतान  सन्‍्तुलन  पर  समग्र  रूप  से  क्‍या  प्रभाव  पड़ा  है  और  इसके  परिणामस्वरूप  कुल  कितना

 वित्तीय  घाटा  होने  की  सम्भावना  और

 इस  स्थिति  से  निपटने  हेतु  सरकार  क्या  उपाय  कर  रही

 वित्त  सम्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  ओर  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  अबरार

 :  वर्ष  1992-93  में  पेट्रोलियम  आयातों  पर  अनुमानित  व्यय  6.2  अरब  अमरीकी  डालर

 का  1992-93  के  दौरान  सन्तुलन  के  चालू  खाते  का  भारतीय  रिजरवं  बैंक  द्वारा

 लगभग  7  अरब  अमेरिकी  डालर  का  पैट्रोलियम  उत्पादों  का आयात  सरकारी

 बजट  के  माध्यम  से  स्वीकृत  नहीं  होता  सरकार  के  विसीय  घाटे  पर  इसका प्रत्यक्ष  प्रभाव

 नहीं  पड़ता  है  ।

 भुगतानसंतुलन  की  स्थिति  को  सुधारने  और  चालू  खाते  के  घाटे  को  कम  करने  के  लिए
 जो  कदम  उठाये  गए  हैं  उनमें  व्यापार  खाते  में  पूर्ण  उदारीकृत  व्यापार  नीति  प्रणाली

 वित्तीय  विवेक  के  समनुरूप  द्विपक्षीय  और  बहुपक्षीय  दोनों  प्रान्तों  से  पूंजीगत  प्राप्तियां  बढ़ाना  तथा

 सीधे  विदेशी  निवेश  आकर्षित  करना  शामिल  है  ।

 स्वैण्छिक  सेवा-निव॒स  मांगने  बालों  को  आय  कर  में  छूट

 1706.  भ्री  जाज॑  फर्नास्डीज  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  भद्रास  पशन  न्‍्यास  के  उन  कमंचारियों  जो  स्वेण्छा  से  सेवा-निवत्त

 हुए  को  आय  कर  से  छूट  प्रदान  करने  के  करे  में  कोई  अन्तिम  निर्णय  ले  लिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इस  स्तजन्ध  में  त्रि्शय  कब  तक  लिए  जाने  का  ब्रिचार  है  ?.

 जल-भूतल  परिवहन  अंज्ञालय  के  राज्य  मंत्री  जमबोश  :

 सरकार  मामले  पर  विचार  कर  रही  है  ।  ,

 गुजरात  में  वाणिज्यिक  बेंकों  की  मई  शालाएं  लोलना

 1707.  श्री  गाभाजी  मंगाजो  ठाकुर  :  क्या  बिस  सस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 के  कया  सरकार  का  विचार  वर्ष  1992-93  के  दौरान  तथा  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के

 दौरान  गुजरात  में  विभिन्‍्त  वाणिज्यिक  बैंकों  की  कुछ  और  नई  शाखाएं  खोलने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  प्रयोजनाथ  किम-किन  स्थानों  का  चयन

 किया  गया  है  ?  vs

 ६  70
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 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  और  संसवीय  कार्य  सम्जरालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  अबरार
 :  और  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  बैंक  शाखाएं  खोलने  के  लिए  कोई  राज्यवार  अथवा

 वर्षबार  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  नयी  शाखा  लाइसेंसिग  नीति  के  जिन  बैंकों  ने
 संशोधित  पर्याप्तता  मानक  तथा  विवेकपूर्ण  लेखा  मानकों  को  प्राप्त  कर  लिया  उन्हें
 नवीन  शाखाएं  स्थापित  करने  की  स्वतन्त्रता  दी  जाएगी  ।  नयी  नीति  के  भारतीय  रिजवे  बैंक
 ने  गुजरात  में  वाणिज्यिक  बैंकों  को  उनकी  शाखाएं  खोलने  के  लिए  54  ग्रामीण  69

 महानगरीय/पत्तन  केन्द्रों  को  आबंटित  किया  इन  केन्द्रों  की  अवस्थिति  संलग्न  विवरण  में  दी

 गई  जहां  तक  अर्ध-शहरी  केन्द्रों  का  प्रश्न  भारतीय॑  रिजवं  बैंक  ने  भिन्‍न-भिन्‍न  अनुसूचित
 ज्यिक  बैंक  को  इन  केन्द्रों  में  उनकी  शाखाएं  खोलने  के  लिए  विनिदिष्ट  कोटा  आबंटित  किया  है  ।  किसी
 राज्य  के  लिए  इस  प्रकार  कोई  कोटा  नियत  नहीं  किया  गया  है  ।

 विवरण

 ऋण्सं०  केन्द्र/स्थान  ऋ०्सं०  केन्द्र/स्थान

 जिला  :  अहमदाबाद  18.  अमेदाबाद

 1.  वस्त्रपुर  19.  अहमदाबाद

 ह

 2.  सहकार  निकेतन  सोसाइटी  रोड  20.  अहमदाबाद

 सोमपुरी  के  पास  जिला  :  भकूस

 3.  न्यू  क्लाथ  मार्केट  21.  भरूच

 4.  सरदार  पटेल  नगर  मार्ग  22.  भरूच  दरवाजा  वाई  8)

 5.  एम०  आई०  लाइब्रेरी  के  पास  23.  भरूच

 6.  प्रीतम  नगर  अखेदर  24.  अंकलेश्वर

 7.  आश्रम  रोड  जिला  :  भावनगर

 8.  याता  जोद्योगिक  क्षेत्र  फेज  वा  25.  भावनगर

 9.  इण्डिया  कालोनी  के  प्रीछे  या  26.  भरद्रावल

 नरोधा  हाइवे  27.  हानोई

 10.  दक्षिणी  सोसाइटी  28.  मालापाड़ा

 11.  नगरपालिका  औद्योगिक  क्षेत्र  पोटाला  29.  पिथवाड़ी

 12.  परिमल  क्रासिंग  एलिस  ब्रिज  30.  कनपार

 13.  असवे  नूतन  मिल्स  31.  छमारदी

 14.  एल०एम०टी०  टाकीज  के  पास  जिला  :  जामसगर

 15.  अमेदाबाद  32.  हृषंदपुर

 16.  अभेदाबाद  33.  दारेद

 17.  अमेदाबाद  34.  सनोसरी
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 कक  ०सं०  केन्द्र/स्थान  ऋण्सं०  केन्द्र/स्थान

 35.  वाद  पंचसर्ग  61.  जयसेन

 36.  ईश्वरिग  जिला  :  शाजकोट

 37.  सामंग  62.  राजकोट  स्टाक

 38.  घेबर

 39.  नन्‍्दाना  63.  डा०  यागर्निक  रोड

 40.  भोसात  64.  राजकोट

 41.  समौर  65.  राजकोट  हण्डस्ट्रियल  जी  ०

 जिला  :
 जूनागढ़  आई०डी  ०सी०

 42.  जूनागढ़  66.  राजकोट

 43.  पोरबन्दर  67.  राजकोट  महादेव  मार्दी

 44,  पोरबन्दर  वार्ड  नं०  7)

 45.  पोरबन्दर  68.  राजकोट

 46.  पोरबन्दर  69.  राजकोट  गांदाल

 47.  विरावल  ०आई०डी०सी०  औद्योगिक  70.  राजकोट

 71.  सुरत

 48.  जामवाला  72.  सुरत

 49.  सोनवार  73.  सुरत

 50.  जरागी  74.  सुरत

 51.  बेदिया  75.  सुरत  कुमार

 52.  अलीघरा  76.  सुरत

 53.  छोडवादी  77.  सुरत

 जिला  :  लड़ा  78.  सुरत  जकाल  नाका  आठवा

 54.  नाडियाड

 55.  नाडियाड  79.  सुरत

 56.  दोडवा  80.  सुरत  आन  सुरत  बरदोली

 ।  57.  आनंद  81.  सुरत  लम्बे  हनुमान

 58.  सिमरदा  82.  सुरत

 59.  सरखेज  83.  सुरत  टावर  रंग

 60.  फिनव  84.  अफवां
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 ऋणत्स०

 106.

 112

 1993

 केन्द्र/स्थान  ऋ"०सं०  केन्द्र/स्थान

 गोजी  107.  हिंदियाना

 मासमा  108.  रामपुर

 भादपोर  जिला  :  अमरोली

 मोटा  वर्चा  109.  मोटा  मचियाला

 जिला  :  बड़ोदरा  110.  किचा

 वड़ोदरा  लाल  बाग  111.  पिपालवा

 वह़ोदरा  एस०  द्त  112.  घारेश्वर

 बड़ोदरा  113.  मोता  :  रिंगानियाला

 बड़ोदरा  114.  मल्शराम

 कड़ीदरशा  115.  कादवासल

 वड़ोदरा  टावर  116.  चारखा

 वड़ोदरा  डिलक्स  117.  भलवान

 वड़ोदरा  जिला  :  गांधीनगर

 बड़ोदरा  सीमा  118.  गांधीनगर

 बड़ोदरा  जिला  :  मेहसाना

 बड़ोदरा  119,  अंझा  स्टेशन

 वड़ोदरा  गायत्री  जिला  :  पांच  महत्स

 बड़ोदरा  120.  सेना  दरीगाएन०ए०  गारद  ,

 जिला  :  वलसाद  121.  चावड़ी  फाई  एन०  ए०  मुवा

 नरबारी  122.  बाकर

 नारवारी  123.  दाहोद

 नारवारी  शांता  देवी  124.  रंजीत  नगर

 जिला  :  कुछ  जिला  :  सुरेख  नगर

 कांद्रा  125.  वधवां  सिटी  आई०  डी०

 जिला  :  बरीदरा  126.  सुरेन्द्र  नगर

 बमगनाम

 फेशा  कम्पनियां

 1708.  श्री  अशौर्क  आनन्वंरोध  देशमुख  :  क्या  विस  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी कि  :

 देश  में  इस  समय  चल  रहीं  कम्पनियों  का  ब्यौरा  क्या  और
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 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  इन  कम्पनियों  हारा  अजित  लाभ  का  वर्ष॑वार  ब्यौरा  क्‍या

 जिस  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  और  संसदीय  कार्य  मत्ताजय  में  राज्य  संत्रों  अबरार

 :  ओर  विदेशी  सुद्रा  विनियमन  1973  की  धारा  29(1)  के  संशोधन

 से  फेरा  कम्पनी  की  संकल्पता  अब  समाप्त  हो  गई  है  ।  सभी  भारतीय  कम्पनियां  इस  बात  का  लिहाज

 किए  बिना  कि  उनमें  विदेशी  इक्विटी  है  या  क ेसाथ  समान  बरताब  किया  जाता

 हिन्दुस्तान  शिपमार्ड  लिसिटेड

 1709.  प्रो०  रीता  वर्मा  :  क्या  जल-भूतत  परिषहन  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कुछ  दक्षिण  कोरियाई  फर्मों  ने  जलपोत  निर्माण  सुविधाओं  का  आधुरनिकीकरण
 करने  हेतु  हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  लिमिटेड  के  साथ  सहयोग  करने  का  प्रस्ताव  किया  और

 बदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 जल-मूतल  परिचहन  भम्जालय  के  राज्य  मन्त्री  जगदीश  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कर्माठक  की  सड़कों/पुलों  के  सुधार  के  लिए  विश्व  बेंक  की  सहावता

 11710  क्री  खी०  पी०  सुवाल  पिरियप्पा  :

 ओऔमती  चलन  प्रभा  अर्स  :

 क्या  जल-भूलल  परिबहन  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कर्नाटक  सरकार  ने  हाल  के  तूफान  में  क्षतिग्रस्त  हुई  सड़कों और  पुलों  के  सुधार  हेतु
 विश्य  बैंक  की  सहायता  मांगी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  कितनी  सहायता  प्राप्त  हुई  है  ?

 जल-भूतल  परियथहत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  वित  निगम  की  सहायता

 1711.  थी  राजेस्  कुमार

 थ्री  संदीपान  भगवान  थोरात  :

 भरी  बिलास  मुत्त  सवार  :  दि

 क्या  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अंतर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम  ने  देश  की  परियोजनाओं  को  आधथिक  सहायता  देने  में

 गहरी  रुचि  दिखाई  *

 क्या  सश्कार  ने  अंतर्राष्ट्रीय  वित्त  निमम  से  देश  में  अपने  निवेश  की  कुल  राशि  और

 इक्थिटी  अनुफात  बढ़ाने  को  कहा  है  जितनी  राशि  का  उसने  आश्वासन  दिया
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 यदि  तो  अंतर्राष्ट्रीय  बित्त  निगम  के  कार्यप्रालक  बाबत  प्रेजीढेंट  के  हाल  के  दौरे  के
 दोखनः  उनके  द्वारा'दिए  गए  आश्वासन  यदि  कोई  का  कया

 उन  विशेष  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  हैं  जिनमें  अंतर्शाष्ट्रीप  कित  निभमः  ने  शालिः

 दिखाई
 ॥

 देश  में  अंतर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम  के  वर्तमान  में  परियोजनावार  कितनी  धनराशि  काਂ

 निवेश  किया  है  और  अगले  पांच  वर्षो  में'कितना  मित्रेश  किये  जाने  का  अनुमान

 सर्वाधिक  प्राथमिकता  वाले  क्षेंत्री का  ब्याश  क्या

 घिख  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  ओर  संक्वोव  कार्यथਂ  संत्ररतप्र  में  राज्य'संत्रीਂ  (ato  अमरार

 :  और  जीहाँ  ।

 अंतर्राष्ट्रीय  वित्त  सिंगम  के  वाईस  प्रेजीडेंट  ने  अवंव्यक्ना  के  उदारीकशश  और  विस्तार

 की  दिशा  में  भारत  सरकार  की  नीतियों  और  सुश्ार  सम्बन्धी  उप्राप्नों  प्रशंसा  की  ।  इस  संदर्भ  में

 उन्होंने  अंतर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम  द्वारा  भारत  में  किए  जाने  वाले  निवेश  के  जो  दक्षिण  एशिया  में

 पहले  ही  सर्वाधिक  को  और  अधिक  बढ़ाने  में  रुचि

 अंतर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम  ने  अधिारभूत  ढांचे  और  उद्योग  विशेषकर  विद्य  त  कैश

 में  विशेषरुचि  दिखाई

 भारत  में  अंतर्राष्ट्रीय  वित्त  तिगूम  द्वारा  किए  मए  मिकेश  का  मौजूदा  स्तर  6410  लाख

 अमरीकी  डालर  है  जिनमें  से  1030  लाख  अमरीकी  डालर  की  इ्रिब्रटी  के  रूप  में  है  ।

 अंतर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम  द्वारा  आधारभूत  तथा  इंजीनियरी  क्षेत्र  की

 के  लिए  धन  प्रदान  किया  गया  भविष्य  में  वित्तपोषण  के  अंतर्राष्ट्रीय  वित्त

 भिंगम  द्वारा  बहुत-सी  परियोजनाओं  पर  विचार  किया  जा  रहा  हैं  तथाਂ  आगामी  पांव  वर्षों  की

 सहायता  राणि  की  संभावित  मात्रा  परियोजनाओं  के  मूल्यांकन  तथा  सफलता  की  मतिः  पर  निर्भर

 अंतर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम  का  विचार  छोटे  बहुत-सी:कंर्पानियों  को  सहायता
 देने  का  है  तभा  क्षेत्रों  के  में  निगम  विद्युत  हाइड्रोकाबंन  क्षेत्रों  में  निजी  निवेश  को

 आकर्षित  करने  की  आशा  रखता  संयुक्त  उद्यमों  को
 बढ़ावा

 देने  पर  भी  विचार  किया  जा  रहा

 उत्तर  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  राजवागों  का  थिकास

 1712.  रमेश  चल  तोमर  :

 श्री  संतोष  कुसार  गंगवार  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगेः  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  राष्ट्रीय  राजमा्गों  केਂ  विकास  के  कमक्ल में  उत्तर  प्रदेश

 सरकार  द्वारा  भेजी  गई  पोजन्पओं  व्यौस  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 जंल-न्‍्भूतल  पर्चिहण  सरतालय  के  राज्य  मंत्रों  जयबीश  :  जोर

 पिछले  तीन  वर्षों  अर्थात्‌  1990-91,  1991-92  और  1992-93:  (28-2:1993  के  दौखतन
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 उत्तर  प्रदेश  स्से  प्राप्त  राष्ट्रीय  राजसागों  के  विकास  की  269  योजनाएं  और  उन  प्र  की  गई  कार्यवाही
 के  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :

 ह

 >  अजित

 श्रेणी  प्राप्त  संस्वीकृत  बगर  संस्वीकृत  किए  जांच/स्पष्टीकरण
 संशोधन  के  लिए  के  अधीन

 लौटाई  गई

 शुक्र
 40  25  13  2

 पुल  निर्माण  काये  19 10  8  1

 प्रत्येक  25  लाख  रु०  से

 लागत  के  “210  107  99  4

 संहित  विंविध  कार्य

 जोड़  269  142  120
 120...

 7

 ]
 केम्टोनमेंट  बोर्ड

 ओऔ  संतोष  कुमार  गंगवार  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताते  की  क॒पा  करेंग्रे  कि  :

 क्‍या  गत  तीव  अर्षों  में  तथा  चालू  त्रष  में  सरकार  को  कैन्टोनमरेंट  बोई  की  कार्यप्रणाली

 में  सुधार  करने  के  लिए  सुझाव  प्राप्त  हुए
 |

 ........  ग्रदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  कया  और
 ॥

 सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राय  मंत्री  :  से  एक  विवरण  संलग्ल  है  |  ..

 विवरण

 छावनी  के  प्रशासन  से  सम्बन्धित  कुछ  सुझाव  समय-समय  पर  प्राप्त  होते  रहते  हैं  ।

 उनमें  से  कुछ-एक  ये  हैं
 :

 पा  ः

 उस  अवधि  को  बढ़ाना  जिसके  लिए  भूमि  और  भवनों  का  कर-निर्धारण  वैध  रहता

 (2)  छावनी  क्षेत्रों  में  लागू  एफ़०एस  ०आई०  प्रतिबन्धों  में  जिससे  निर्माण  कार्य  बढ़ाया

 जा  सके  ।

 (3)  छावनी  बोर्डों  को
 वित्तीय  सहायता  में  बढ़ोत्तरी  ।

 2.  सरकार  ऐसे  सभी  सुझाचों  प्र  गुण-दोष  के  आधार  पर  निर्णय  लेती  ऊपर  में

 दिए  गए  सुझाव  को  स्वीकार  करना  उ्यवड्मायें  न्टीं  माना  क्योंकि  ऐसा  करने  से  छवियों  के

 लगान  मूल्यों  में  बढ़ोत्तरी  करने  के
 वैध  अधिकार  से  वे  वचित  हो  ऊपर  (2)  में  दिए  गए ही

 सुझाव के  अनुसरण  बर्तेमान  एफ०  एस०  आई०  विनियमों  के  लिए  कारंवाई  आरम्भ  कर  दी

 गई
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 गए  सुझावों  को  स्वीकार  करना  सम्भव  नहीं  हो  पाया  है  ।

 ]

 बिहार  में  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  बैंकों  के  क्षेत्रीय  कार्यालय

 1714.  श्री  राजेश  कुमार  :  कया  वित्त  मन्धी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कित-किन  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  बैंकों  का  क्षेत्रीय  कार्यालय  बिहार  में

 क्या  सावंजनिक  क्षेत्र  के  बैंकों  का  क्षेत्रीय  कार्यालय  गया  में  स्थापित  करने  का
 प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 बित  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  संसदोय  कार्य  मस्जालय  में  राज्य  भगजो  अधर्तर

 :  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  30-9-92  की
 स्थिति  के  अनुसार  बिहार  में  निम्नलिखित  सरकारो  क्षेत्र  के  बैंकों  के  क्षेत्रीय  कार्यालय  थे  :

 ee  व  near  ovo बैंक का नाम केन्द्र  मुजफ्फर-
 बैंक  का  नाम  केन्द्र

 भारतीय  स्टेट  बैंक  रांची

 2.  स्टेट  बैंक  आफ  पटना

 बीकानेर  एण्ड  जयपुर
 '

 3,  बेक  आफ  बड़ौदा  पूर्व  सिह॒भूम

 4...  इलाहाबाद  बैंक  रांची

 5.  बैंक  आफ  इण्डिया

 सीवान
 ह

 6.  कैनरा  बैंक  पटना

 7.  इण्डियन  बेंक  पटना

 8.  सैंद्ल  बैंक  आफ  मोतीहारी

 ह  सीवान

 9.  यूनियन  बैंक  आफ  रांची

 पंजाब  नेशनल  बैंक  गया  गया  पटना ह
 पटना  रांची

 यूनाइटेड  बैंक  आफ  इण्डिया  पटना  रांची

 बैंक  भागलपुर  पटना

 रांची सिडिकेट बैंक पटना मंडल कार्यालय न्यू बैंक आफ इण्डिया पटना
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 और  भारतीय  रिजवे  बैंक  के  नई  उदारीकृत  नीति  के  अनुसूचित
 वाणिज्यिक  बैंक  अंचल/क्षेत्रीय  कार्यालयों  सहित  तियन्त्रक  कार्यालय  भारतोय  रिजर्व  बैंक  को  पूर्व
 मति  के  बिना  नहीं  खुलते  भारतीय  रिजवं  बैंक  को  गया  में  क्षेत्रीय  कार्यालय  स्थापित  करने  का

 कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 आंध्र  प्रदेश  में  प्रशिक्षण  संस्थान  लोलमा

 1715.  श्री  के०  बी०  आर०  चौधरी  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आन््र  प्रदेश  में  सशस्त्र  बल  कमियों  ओर  पूर्व  सैनिकों  के  लिए  नए  प्रशिक्षण  संस्थान

 खोलने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  ये  संस्थान  कहां-कहां  खोले  और

 ये  संस्थान  कब  तक  खोले  जाएंगे  ?

 रक्षा  सरत्रालय  सें  रात्य  मनन्‍्त्री  :  से  नौसेना  का  आंध्र  प्रदेश  के

 काकीनाडा  में  एक  जल-स्थलीय  युद्ध  प्रशिक्षण  स्कूल  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  बशर्ते  इसके  लिए
 संसाधन  उपलब्ध  हो  इस  प्रस्ताव  के  कार्यान्वयन  के  लिए  कोई  समय  सीमा  बताना  सम्भव  नहीं

 स्थापक  औषधियों  की  तस्करों

 1716.  श्री  हरि  सिंह  जाबड़ा  :  क्‍या  जिस  मन्‍्जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रतिवर्ष  गुजरात  के  सीमावर्ती  क्षेत्रों  से  हथियारों  तथा  स्वापक

 औषधियों  की  तस्करी  के  कितने  मामलों  का  पता  लगाया

 उनसे  जन्त  की  गई  स्वापक  ओषधियों  का  ब्यौरा  क्‍या

 इस  सम्बन्ध  में  कितने  मामले  दर्ज  किए  और

 जब्त  की  गई  स्वापक  ओषधियों  के  निपटान  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  वी०  अमशेलर  :  पिछले  तीन  वर्षों  के

 गुजरात  पुलिस  द्वारा  कण्छ-पाक  सीमा  पर  हथियारों  की  तस्करी  का  एक  मामला  पता  कला

 है  जबकि  स्वापक  की  तस्करी  के  मामले  इस  अवधि  के  दोरन  पंजीकृत  किए

 स्वापक  मामले  1990

 वर्ष  1990  कच्छ  जिला  ढोबराना  गांव  मुससमा  में  2  किलोग्राम  हेरोइन  जब्त  की

 वर्ष  1991  खावड़ा  में  281  ग्राम  हेरोइन  जब्त  की  गई  जबकि  कच्छ

 जिले  में  ।8  किलोग्राम  चरस  जब्त  की  वर्ष  1992  में  कच्छ  जिले  में  भूज  पुलिस  द्वारा

 255.345  किलोग्राम  एस०  डब्लू०  ए०  मूल  हशीश  जब्त  की

 उपर्युक्त  अवधि  के  दौरान  इस  सम्बन्ध  में  पंजीकृत  किए  गए  मामलों  की  संख्या  6

 है  ।
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 स्वापक्त  भोषध  एवं  मतः  अभावी  पदार्थ  अधिनियम  के  अन्तग्रंत  विभिन्‍्त-औपचारिकताओं

 के  लम्बिल  रहसे  के  करण  उपर्युक्त  अवधि  के  दौरान  जब्त  किए  गए  नशीले  पढ्राभ्ों  का  तिपदात्  जडीं
 फकिय्रा  यया  है  ।

 कॉफी  उत्पादकों  के  लिए  ऋण  साफी  को  योजना

 श्रो  बी०  पर्मेजब  कुसार  :  क्‍या  बाणिफ्य  मंत्रोयह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  केरल  और  तमिलनाडु  में  कॉफी

 उत्पांदकी  को  कुल  कितनी  धतराशि  का  विकास  ऋण  स्वीकृत  किया

 क्‍या  कॉफी  बोर्ड  ने  कॉफी  उत्पादकों  के  ऋण  को  तथा  दण्डात्मक  ब्याज  भी  माफ  करने

 की  सिफारिश  की  भौर

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 वाणिज्य  संत्री  प्रणव  :  पिछले  तीन  वर्षों  सें  प्रत्येक  वर्ष  के

 केरल  और  तमित्रनाडु  के  काफी  उत्पादकों  को  स्वीकृत  किए  गए  ऋण
 की  सात्रा  निम्तानुसार  है

 वर्ष  कर्नाटक  केरल  तमिलनाडु

 ०  में  )

 445.49  22.56

 902.05  34.49  37.49

 $05.70  24.30
 हि  ........... बनीनतझ  जलन  लत  ला  नि

 और  काफी  बोडे  ने  प्रति  उत्पादक  रुपए  के  ऋण  को  माफ  करने  तथा  उन

 पर  बचे  हुए  बकाया  ऋण  को/सीम  किरतलों  में  बिना  वण्डात्मक  अ्याज  के  झुगतान  करते'की  अनुमति
 वीसे  की  सिफारिश  की  सरकार  द्वारा  इस  प्रस्ताव  का  अभी  तक  अनुमोद्रत  नहीं  किया  जाया

 "

 दर  हाँचा

 क्री  नीतीश  कुमार  :

 डा०  चिस्ता  मोहन  :

 क्या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  बैंकों  के  कार्वकरण  में  सुधार  तथा  प्राथमिकता  क्षेत्र  को  पुनः  परिभाषित
 करने  और  रियायली  दरों  पर  ऋण  दिया  जाना  कम  करने

 के सम्बन्ध में नरसिहम स॑भिति की को लागू कर दिया है ग्रदि तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्‍या यदि तो इसके क्‍या कारण
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 ५  क्या  सरकार  क्षेत्र  को  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  द्वारा  दिए  जाने  वाले  ऋण  के

 लिए  तीन*स्तरीय  ब्याज  दर  ढांचा  शुरू  करने  पर  विचार  कर  रही  है  जैसा  कि  2  1992

 के  आफ  इण्डियाਂ  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  हैं  तथा  इस  सम्बन्ध  में  कब  तक  अस्तिस  निर्णय  लिये

 जाने  की  सम्भावना  है  ?

 फिल  मंत्रालथ  में  राज्य  मंत्री  और  संसदोधਂ  कार्य  मंप्रालब  में  शात्म  संज्रौ(डए०  अबवरार

 :  से  सररसहम  समिति  की  सिफारिशों  के  आधार  पक  सश्कार  वित्तीय  क्षेक्र मे

 विस्तृत  सुधार  करने  में  लगी  ये  बैंकिंग  प्रणाली  की  कार्यनिष्पादनਂ  कमता  और  स्वास्थ्य  मेंਂ  सुधार
 के  उपायों  से  सम्बन्धित  जिममें  बाणिज्यिक  वैंकों  के लिए  ऋण  की  बेहतर  बाजार

 में  बैंकों  और  वित्तीय  संस्थाओं  का  पुनप्‌  जीकरण  और  पूंजी  पर्याप्तता  की  अपेक्षओं'से'संजंधिव

 मानदंडों  का  प्रगामी  अंग्रीकस्ण  शामिल  ये  सभी  मामले-सरकार  के  विवाराधीन  हैं  ।

 और  (5)  अ्थंव्यबस्था  की  वृद्धि  मुद्रा  स्फीतिः  बेकों  दास  संसाधन  जुटाने
 की  लागत  इत्यादि  जैसी  बहुत-सी  बातों  को  ध्यान  में  रखकर  भारतीय  रिजवं  बैंक  उधार  दर  ढांचः

 निर्धारित  करता  बैंकों  के  उधार  दर  ढांचे  को  ऋण  के  आकार  से  जोड़ते  हुए  इसे  22

 1990  से  युक्तियुकत  बनाया  गया  था  ओर  क्षेत्र  विशेष  ब्याज  दर  निर्धारण  को  समाप्त  कर  दिया  गया
 संशोधित  ढांचे  में  अल्पावधि  और  दीर्घावधि  ऋण  सीमाओं  के  बौच  अन्तर  को  भी  समाप्त  कर

 दिया  गया  ।  लघु  उद्योम  और  2  गाड़ियों  वाले  सड़क  पररिथक्षत  परिकलकों  के  लिए
 25,000  रू०  से  अधिक  के  सावधि  ऋणों  के  मामले  में  रियायती  दरें  लागू  बैंक  ऋणों  की  लागू
 वरतंमात  ब्याज  दरें  निम्नानुसार  हैं  :

 ऋण  का  आकार  ब्याज  की  दर  प्रतिकर्ण  प्रतिशतਂ
 me

 लथ  उद्योग  और  सड़क  प्राथमिकता  क्षेत्र

 सहित  अन्य  क्षेत्र

 सावधि  ऋण

 7,500  स>-तक्क  और  उच्चके  सहित  11.5  11.5

 7,500  रु०  से  अधिक  और  25,000 २०  तक  13.5  13.5

 25,000  रु०  से  अधिक  और  2  लाख  रु०  तक  15.0  16.5

 2  लाख  रु०  से  अधिक  15.0  17.0

 कर्मचारी  राज्य  थीसमा  अंधितियम  में  संशीधन

 1719.  श्री  बी०  एस०  :  क्‍या  ऋम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  का  विचार  कर्मचारी  राज्य  बीमा  अधिनियम  के  कार्यक्षेत्र  से  उन  एककों  को
 जो  अपने  कमंचारियों  को  बेहतर  चिकित्सा  सुविधाएं  उपलब्ध  कराते  अलग  करने  के  लिए  इसमें
 सशोधन  करने  का

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 असम  संत्रालय  के  राज्य  संत्रो  पी०  ए०  :  से  कर्मचारी  राज्य  बीमा

 योजना  में  न  केवल  चिकित्सा  देख-रेख  बल्कि  प्रसूति  तथा  रोजगार  के  दौरान  लगी  चोट  जैसी

 आकस्मिकताओं  में  नकद  लाभों  की  भी  व्यवस्था  मात्र  बेहतर  चिकित्सा  देख-रेख  के  आधार

 पर  किसी  इकाई  को  अलग  करने  के  लिए  कर्मचारी  राज्य  बीमा  अधिनियम  में  संशोधन  करने  का  प्रश्न

 ही  नहीं

 सरवार  सरोबर  परियोजना  के  लिए  अनिषासी  भारतोय  बाण्ड

 1720.  डा०  खुशीरास  इंगरोमल  जेस्थाणी  :  क्या  जिस  भम्त्री  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  ने  1990  में  सरदार  सरोवर  परियोजना  के  लिए  अनिवासी

 भारतीय  बाण्ड  जारी  करने  के  लिये  स्वीकृति  दे  दी  है

 यदि  तो  उक्त  बाण्ड  का  नाम  क्‍या  है  और  उसकी  शर्तें  क्या  और

 इन  बाण्डों  को  जारी  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  समय  निर्धास्ति  किया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  संसदोय  कार्य  सम्त्रालय  में  राज्य  सम्प्रो  अबरार

 :  नहीं  |

 और  प्रश्न  उत्पन्ा  नहीं  होता  ।

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  हारा  उड़ीसा  में  मंजूर  किए  गए  ऋण

 1721.  डा०  कारतिकेश्यर  पात्र  :  क्‍या  विस  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षो  के  दौरान  वर्ष-वार  उड़ीसा  में  कार्यरत  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में  कितमी  घनेराशि

 जमा  की  गई  और  इन  बैंकों  द्वारा  कितनी  धनराशि  के  ऋण  मंजूर  फिए

 क्‍या  क्रणों  के  रूप  में  जो  धनराशि  वितरित  की  वह  लक्ष्यों  के  अनुरूप
 और

 -  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ओर  ऋणों  की  धनराशि  में  वृद्धि  करने  के  लिए

 सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  े

 विस  मन्त्रालय  में  राज्य  मसत्रो  और  संसदीम  कार्य  सम्जालय  में  राज्य  मंत्री  अथशर

 :  1991,  1992  और  1992  के  अंतिम

 शुक्रवार  की  स्थिति  के  अनुसार  उड़ीसा  में  सभी  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  कुल  जमा  राशियां  बैंक

 जमा  राशियों  को  और  बेकाया  ऋण  निम्नलिखित  हैं
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 मिश्रण जमा  राशियां  ऋण

 या

 1991 a  99।  1३३३9  | 1447  1011

 1992  1572  1094

 1992  1676  1094

 ——  i  छ०७
 बैंकों  द्वारा  ऋण  संवितरणों  या  किसी  निर्धारित  ऋण-जमा  अनुपात  के  रख-रखाव

 के  लिए  कोई  राज्य-वार  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  गए  अखिल  भारत  आधार  पर

 सम्पूर्ण  रूप  से  बैक  के  लिए  ग्रामीण  और  अधं-शहरी  शाखाओं  में  60%,  के  ऋण-जमा  अनुपात  के
 स्तर  को  प्राप्त  किया  जाना  हैं  ।

 उक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  प्रश्न  ही  पैदा  नहीं  होता  ।

 आस्जे  पोर्ट  दुस्ठ  पर  मत्स्य  मोकाएं

 1722.  श्री  सुधीर  सावम्त  :  क्या  जल-मूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मुम्बई  पत्तन  न्यास  के  अन्तर्गत  कितनी  मत्स्य  नौकाएं  घाट  का  उपयोग  कर  रही

 मुम्बई  पलन  न्यास  के  मछुआरों/सहकारी  संस्थाओं  को  क्या  सुविधाएं  प्रदान  की

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  जगदीश  :  और

 बम्बई  पसन  न्यास  के  अधीन  फेरी  ब्हार्फ  में  प्रयोग  के  लिए  1260  फ़िशिंग  वैसल्स  पंजीकृत  हैं  जबकि

 ससून  गोदी  में  प्रयोग  क ेलिए  1100  फिशिंग  वैसल्स  पंजीकृत  हैं|  मछलियों  को  भूतल  पर

 उनकी  नीलामी  ताजा  पानी  आदि  के  लिए  सामान्य  प्रयोकक्‍ता  सुविधाओं  की  व्यवस्था  की  गई

 इसके  मछूआरा  सहकारी  समितियों  को  मत्स्य  जहाजों  को  इंघन  की  आपूर्ति  करने  के

 लिए  आउट  लैंट  प्रचालित  करने  की  अनुमति  दी  गई  है  ।

 अमरीका  स्थित  जीना  तया  वित्तोय  सेबाओं  का  भारत  में  प्रवेश

 1723.  भ्री  गुरूदास  कासत  :  क्‍या  विश  भन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अमरीका  स्थित  बीमा  तथा  वित्तीय  सेवाएं  भारतीय  बाजार  में  प्रवेश  कर  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 कया  सरकार ने  देश  में  प्रवेश  हेतु  इन  सेवाओं  को  अनुमति  दी  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विश  मस्वालग  में  राज्य  मस्त्री  ओर  संसदीय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  मस्तो  अवरार
 :

 प्रश्न  नहीं



 लिफिश  उत्तर  है  1993"

 ]

 कक  -+  लत  औत++क  तन  +झहत०++त+०_++++++++०-++नकल«+ मम»  भन्‍कन--नन  नी  निकनपन-म  न»  पक  «का»  के  कृपा  कब

 राजप्थान  में  क्ातों  के  श्रमिकों  फो  मजदूरी

 श्री  भेक  लाल  भौणा  :  बया  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजस्थान  के  डूंगरपुर  और  बांसवाड़ा  जिलों  की  खातों  में  काम  करने

 वाले  जनजातीय  श्रमिकों  की  न्यूनतम  भजदूरी  अधिभियम  के  अन्तर्गत  निर्धारित  मजदूरी  की  तुलना  में

 कम  मजदूरी  दी  जाती  है

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  सुधारात्मक  कदभ  उलेए  मैये  हैं

 1989,  1990  और  1991  के  दौरान  कितभी  झक्दों  कुय  विश्ैक्षण  किया  गया  और

 कम  सज़दूरी  देने  के  सम्बन्ध  रो  कितने  द्धावे  किये

 क्या  इन  खातों  में  अन्य  श्रमिक  कानूनों  के  अनुपाक्तत  की  शुनिश्चिस  करने  के  लिएं  जी

 उक्त  अवधि  के  दौरात  इनका  निरीक्षण  किया  गया  और

 यदि  तो  तस्सम्वस्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पौं०  झ०  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही

 है  तक  सचा  फ्टल  पर  रख  दी  ।

 ]

 हे

 निर्यात  के  लिए  राज्यों  में  मंत्रालय  रु

 1725.  श्री  एस०  धी०  वो०  एस०  भरति  :  क्‍या  काजिज्य  मंकौ  यह'अताते  की  कृपा  करेंगे

 कि  न

 क्या  सरकार  ने  राज्य  सश्कारीं  को  निर्यात  के लिए  मंत्राजक्ष  अनातले  का  सुक्तव  दिया

 और
 .

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  कौ  क्या  प्रतिक्रिया

 बाणित्य  मंत्री  प्रणव  वाणिज्य  मंत्रालय  ने  राज्य  सरकारों  को  हाल  ही
 में  ऐसा  सुझाव  दिया  है  कि  निर्यात  की  देखरेख  सम्बन्धी  मामले  एक  ऐसे  मंत्री  को  सौँपें  जाएं  जिनकै

 पास  अलग  से  एक  निर्यात  संवर्धन  विभाग  समझा  छाता  है  कि  इखते  विर्यातक  समुदाय  के

 लिए  अनुकूल  परिस्थिति  बनेयी  और  निर्यात  सम्बन्धी  सासलों  पर  ध्यान  देने  में  सहायता  सिलेगी  ।

 राज्य  सरकारों  स्रे  प्रत्युत्तरों  की  प्रतीक्षा  है  ।

 ]
 आयकर  को  बसूली  के  तिए  सम्प्ति  की  आक्षों  .

 1726.  ओर  उपेसा  साथ  वर्सा  :  क्‍या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 :  गत  तीन  षर्षों  में  आयक्षर  के  रुप  में  एक  लाख  से  किक  बकाया  शा  को  बसूली  के

 लिए  कितने  लोगों  की  सम्पत्ति  की  कुर्की  कर  दी  गई  है  तथा  कितने  व्यक्तियों  ऋर  अभिकोग  ऋावा
 जा  रहा  और
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 1992  के  झकोसन  तब  1993  में  अक  तक  कितनी  धमराशि  मू  गई  है  ?

 विस  संजालय  में  तास्य  बंजे  एज  दो०  उनाशेलर  ओर  सूचना

 इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा-पदल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 असंगठित  क्षेत्र  में  कार्यरत  अमिकों  के  लिए  सम्माजिक  सुरक्षा

 1127.  डा०  शलुध्लीर  राय  :  क्या  अ्रस  अंद्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  असंगठित  क्षेत्र  में  का्यंरत  महिला  श्र्चिकों  को  सामाजिक  सुरक्षा  प्रदान

 करने  की  ओर

 यदि  तोतत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  :  कमंकारों  क ेलिए  वि्चक्षत
 सामाजिक  सुरक्षा-्योजनाओं  का  दायरा  बढ़ाये  जाने  का  इस  समय  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  जिसरो

 असंगठित  क्षेत्र  में  काम  करने  वाले  मजदूरों  को  इसकी  परिधि  में  लाया  जा  सके  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 खाद्य  पदार्थों  का  निर्यात

 1728.  डा०  वेजी  प्रसाद  पाल  :

 शो  गुरदास  कामत  :

 क्या  चोजिज्य  संत्री  यहਂ  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  समय  खाद्य  पदार्थों  का  निर्यात  किया  जा  रहा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  विपणनणीय  अधिशेष  के  रूप  में  इन  पदों  की  पहचान  की  गई

 क्‍या  सरकार  का  विचार  निकट  भविष्य  में  खाद्यान्नों  के  निर्यात  पर  प्रतिबस्ध  लगझये  का

 और

 (8) यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 नागरिक  उपभोक्ता  सामले  और  सार्थजनिक  वितरण  मंत्रालत्  में  राज्य  खंजी  शथा

 थाजिज्य  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  कमालुहीन  :  से  हां  ।  इस  समय  अनेक

 खाद्य  मदों  का  निर्याय  किया  जा  रहा  इनमें  शामिल  हैं  :  काजू  फल  तथा

 संस्ाधित  खाद्य  माँसਂ  तंथा  मत  उत्पाद  और  चीनी  ।  सरकार  की  नीति  निर्यातों  को

 प्रकार  बढ़ावा  देखे  कीः  है  कि  उपजकर्ताओं  को  परिवर्धित  बजार  का  लाभ  मिले  लेकिन  जहां  तक

 आम  खपत  की  मदों  का  सम्बन्ध  है  उसमें  कोई  कमी  नहीं  खाद्यान्न  के  निर्यात  पर  रोक '
 लगाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीँ  गेहूं  का  निर्यात  सरकार  द्वारा  समय-समय  पर  अंधिसूंचित  सीमाओं

 के  अध्यधीन  जारी  रखने  की  अनुमति  दी  जायेगी  |  बासमती  चावल  तथा  बहुत  बढ़िया  किश्मਂ  के  गर

 बासमली  आवजल  मुकतारूक  से  भिर्कातों  की
 भी  समय-समय  पर  निर्धारित  की  जाने  बाली  न्यूनतम

 निर्यात  कीमत  के  अध्यधीन  अनुमति  जारी  रखी  जायेगी  ।
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 राष्ट्रीय  राजसार्ग  संख्या  4  को  चार  लेगों  का  बनाना

 1729.  डा०  बसन्‍्त  पवार  :  क्या  जल-भूतल  परिथहन  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विवार  नासिक-मुम्बई  राजमार्ग  राजमार्ग  संख्या  4)  दो-चार

 लेनों  का  बनाने  के  लिए  विश्व  बैंक  से  सहायता  मांगने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍त्री  जगदीश  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं

 राज्यों  में  निर्यात  संबरध॑न  क्षेत्र

 1730.  डा०  के  ०  एस०  सोन्रम  :  क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने की  क॒पा  करेंगे

 देश  में  राज्यवार  कितने  निर्यात  संवर्धन  क्षेत्र

 इन  क्षेत्रों  क ेकाय्यों  और  गतिविध्रियों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  चालू  वर्ष  के  दोरान  देश  में  और  अधिक  निर्यात  सवधं॑न  क्षेत्र

 बनाने  का  ओर

 यदि  तो  राज्यवार  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 वाणिज्य  मंत्री  प्रणव  कांडला  सांताक्रुज  फाल्टा

 कोचीन  मद्रास  तथा  नौएडा  में  6  निर्यात

 संसाधन  क्षेत्र  प्रचालन  में  विशाखापत्तनम  में  सातवां  ई०पी  ०जैड०  कार्यान्‍्वयानाधीन

 है  ।

 निर्यात  संसाधन  क्षेत्र  निर्यात-उत्पादन  के  लिए  एककों  की  स्थापना  करने  के  लिए

 अपेक्षित  अवस्थापना  सम्बन्धी  सुविधाओं  के  साथ  अत्तर्राष्ट्रीय  रूप  से  शुल्क  मुक्त  वातावरण

 प्रदान  करते  हैं  ।

 चालू  वर्ष  के  दौरान  सरकार  का  किसी  अन्य  निर्यात  संसाधन  क्षेत्र  का  विकास  करने  का

 कोई  प्रस्ताव  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 मुक्त  पतन  सम्बन्धो  विशेषज्ञ  समिति

 1731.  श्री  संदोपान  भगवान  थोरात  :  क्‍या  वाणिश्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  मुक्त  पत्तन  के  सम्बन्ध  में  गठित  विशेषज्ञ  समिति  की  रिपोर्ट  पर  विचार

 किया

 यदि  तो  मुक्त  पत्तन  के  सम्बन्ध  में  समिति  की  सुख्य  सिफारिशें  क्या  और

 (4)  इसे  कब  तक  स्थापित  कर  दिया  जाएगा  ?
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 वानिज्य  मंत्रों  प्रणण  :  से  परामशंदात्री  समिति  ने  गोवा  में  एक  मुक्त
 :-"  फ्सन  के  अवस्थापन  की  सिफारिश  की  तमिलनाडु  में  तूतीकोरन  को  पूर्व  तट  पर  इसके  सुक्त

 पसन  के  लिए  उपयुक्त  स्थल  के  रूप  में  सुझाया  गया  रिपोर्ट  पर  अन्तःमंत्रालयी  और  अन्त:सरकारी

 स्तर  पर  विचार-विमर्श  प्रगति  पर  है  लेकिन  इस  परियोजना  के  कार्यान्वयत  के  लिए  इस  समय  कोई
 समय  सीमा  निर्धारित  नहीं  की  जा  सकती  है  ।

 कर्नाठक  में  लिफ्ट  सिचाई  के  लिए  से  सहायता

 1732.  शओऔरीमतो  चन्द्र  प्रभा  अर्स  :  क्या  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कर्ताटक  के  कावेरी  ओर  कृष्णा  लिफ्ट  सिंचाई  निगमों  द्वारा  कितनी  सिचाई  योजनायें
 नाबार्ड  को  स्वीकृति  हेतु  भेजी  गई

 प्रत्येक  योजना  की  अनुमानित  लागत  कितनी

 कया  ने  किसी  योजना  को  स्वीकृति  दी

 (w)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 (=)  यदि  तो  इसका  कारण  क्‍या  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ओर  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अथरार
 :  से  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैक  से  प्राप्त  रिपोर्ट  के  अनुसार

 कृष्णा  और  कावेरी  लिफ्ट  सिंचाई  कर्ताटक  से  प्राप्त  लिफ्ट  सिंचाई  योजनाओं  के  ब्यौरे  तथा

 नाबाड  द्वारा  मंजर  की  गई  योजनाएं  और  उसमें  अरन्तग्रस्त  राशि  निम्नलिखित

 निगम  का  नाम  नाबार्ड  को  प्राप्त  नाबाड़  द्रारा  योजनाओं  बैंक  ऋणों  नाबाड़  द्वारा

 योजनाओं  की  मंजूर  की  लागत  की  राशि  पुनविस  की

 संख्या  योजनाओं  की  राशि

 संक्ष्या

 कृष्णा  बेसित  लिफ्ट  12  8  819.98  617.59  458.94

 सिचाई  निगम

 काबेरी  बेसिन  लिफ्ट  30  22  566.13  425.94  327.68

 सिचाई  निगस
 बन  न->न--नननन-नन  नमन  न  ननीीनीनीतिनीीीन-ततलक  3  ली  ननननन----लइ2ल  फससफसफ  क्‍क्‍अक्‍  स  सर  33  «रकम  A AC नमन

 नई  परियोजनाओं  के  लिए  वितोय  संस्थानों  की  मई  बित्तोम  बचमजद्धता

 श्री  जी०  माडे  गौडा  :  क्‍या  जाणिल्य  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  परियोजना  निर्यातकों  की  लकदी  की  स्थिति  में  सुधार  के

 मामले  में  उनकी  समस्माओं  को  कम  करने  और  उतकी  नई  परियोजनाओं  के  लिए  वित्तीय  सस्थानों

 से  नई  वित्तीय  वचनबद्धता  प्राप्त  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 125



 लिखित  उत्तर  1993

 नागरिक  उपभोक्‍ता  सासले  ओर  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा
 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  कमालद्रोम  :  स  देश  में  प्रमुख  परियोजना

 निर्धतक  लीविया  और  इराक  से  बहुत  अधिक  बकाया  राशि  होने  की  वजह  से  नकदी  की  समस्याओं
 का  सामना  कर  रहे  हैं  ।  इन  परियोजना  निर्यातकों  को  नकदी  की  समस्याओं  में  सुधार  लाने  की  दृष्टि
 से  सरकार  विभिन्न  स्तरों  पर  लगातार  पहल  करती  रही  है  जिससे  कि  इन  दोनों  देशों  से  रुकी  हुई
 धनराशि  को  वापसी  सुनिश्चित  हो  सके  ।  सरकार  को  हाल  ही  में  तेल  की  खरीदारी  के  जरिए  लगभग
 10  मिलियन  लीबियाई  दिनार  की  स्वदेश  वापसी  में  सफलता  मिल  है  ।

 खयुक्‍त  राष्ट्र  हारा  इराक  पर  लगाये  गए  आशिक  प्रतिबन्धों  की  वजह  मे  इराक  में  रुकी  हुई
 धन  राशि  की  प्रक्रिया  1990  के  बाद  आस्मगित  भुगताव  करार  के  माध्यम  से  जारी  नही
 रखी  जा  जिससे  कि  बाद  में  परियोजवा  निर्यातकों  की  नकदी  की  समस्याएं  और  गंभीर  हो

 इस  अप्रत्याशित  स्थिलि  का  सामना  करते  के  लिए  तिर्यातकों  करी  नकदी  की  समस्या  में  सुधार
 लाने  हेतु  तत्काल  समावान  की  लिफाॉरिश  करने  के  लिए  एफ  कार्यदन  गठित  किया  गया  कार्यदल

 की  सिफारिशों  को  सचिवों  की  समिति  ने  सिद्धान्त  रूप  में  स्वीकार  कर  लिया  बशर्त  कि  बजटीय

 सहायता  उपलब्ध  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  ई०सी०जी०सी०  द्वारा  किये  जाने  वाले  नकद

 भुगतान  की  वह  राशि  भी  शामिल  है  जो  भारन-इराक  आस्थगित  भुगतान  करार  के  तहत  31-3-92

 को  बकाया  हूं  थी  ।  ई०  सी०  जी०  सी०  ने  तदनुसार  दावों  की  जांच  पड़ताल  की  प्रक्रियः  आरंभ

 कर  दी  है  ।

 चीनी  का  निर्यात

 1734.  डा०  लक्ष्मी  नारायण  पांडेय  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  को  क॒पा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1991-92  और  1992-93  के  दोरान  कितनो  मात्रा  में  चीनी  का  निर्यात  किया

 क्‍या  यह  चीनी  की  उत्पादन-नागत  से  भी  कम  दर  पर  किया  गया

 यवि  तो  उक्त  अवधि  के  दौरान  निर्यात  के  कारण  वर्षबार  कितना

 क्या  यह  निर्यात  अपरिहायं  और

 कम  दरों  पर  चीनी  का  निर्यात  करने  के  लिए  क्या  कारण  हैं  ?

 नामक  उपभोक्ता  मामले  ओर  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा

 वाणिज्य  मंऋलय  से  राज्य  मंत्रो  फ्मालट्रीन  :  वर्ष  1991-92  तथा  1992-93

 के  दौरान  निर्यात  की  गई  चीती  की  मात्रा  नीचे  दी  गई  है  :

 सात्रा

 1991-92 2  5.07  लाख  एम०  टी०

 1992-93  3.21  लाख  एम  टी०

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दो



 औद्योपिक  ओर  शिज्ञ  पु्दनिर्माण  ओर  दें  लम्दित  सायले

 1735.  श्री  अगादि  चरण  दास  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कुज़  करेंगे.कि  :.

 औद्योगिक  और  वित्त  पुनिर्याण  बोड  द्वारा  उज्नेल्ा  2992  से

 1993  तक  की  अवधि  के  दौरान  कितने  रुग्ण  औद्योगिक  एककों  के  खामले  आरम्ध  किये  और

 इस  कोर्ड  हारा  अब  तक  निकटाये  गये  कामलों  का  क्या है  राज्य

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  संसवोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अवरार
 :  और  औद्योगिक  ओर  पिक्तीय  फुनरिरधाण  कोट  बी०  काईण०  कफ»  ने

 सूचित  किद्या  है  कि  उसके  पास  1992  से  1993  तक को  अंपक्षि  कै  दौरान  उड़ीला

 नही  5  रुश्श  औद्योगिक  कम्प्रमियां  पंजीकत  को  गई  इन  5  सन्दर्शों  की  सूची  निम्न  लिल्षित  है

 1.  ईस्ट  कौस्ट  फर्टीलाइजस  एंड  कैसिकल्स  लि०

 .  जी०  एम०  बी०  सिरेमिक्स  लि० 2

 3.  कृनिटल  कम्यूनिकेशन  लि०

 4:  उठीसा ड्ुग  एंड  केमिक्रलस  लि०  धर

 5.  ईपिद्रोंन  लि०

 इतमें  से  एक  सामले  अदुपद्मान्त  दावा  योग्य  न  होने  के  कारण  रह  कर  दिया  शेथ्ष

 चर  मामझ्ों  पर  औद्योगिक  और  वित्तीय  पुननिर्साण  बोर्ड  ढारा  रण  औद्योगिक  कंप्रनी

 1985  के  प्राबधादों  के  अनुरूप  काररवाई  की  जा  रही  है  और  थे  छांच  के  विविध
 चरणों  में  हैं  ।

 अफीम  का  निर्यात

 1736.  प्रो०  के०  बी०  थामस  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पिछले

 तीन  वर्षों  के  दौरात  प्रति  वषे  कितनी  अफीम  का  निर्यात  किया  गया  तथा  इससे  कितनी  विदेशी  मुद्रा
 अर्जित  की  गई  ?

 वाणिज्य  मंत्री  अणव  वर्ष  1989-90,  1990-91  और  1991-92  के

 दौरान  निर्यात  की  गई  अफीम  और  की  मात्रा  और  मूल्य  को  दर्शाने  वाले  आंकड़े

 निम्नलिशित  हैं  :
 ———

 यर्ष  मात्रा  मूल्य

 256*

 475  2693

 376

 ()  (#+)
 स्रोत--डी०  जी०  सी०  आई०  एंड  एस०  कलकत्ता  ।



 लिखित  उत्तर  $  1993

 राष्ट्रीय  आवास  बेंक  हारा  राज्यों  को  सहायता

 1737.  शी  ए०  बेंकटेश  नायक  :

 डा०  कार्तिकेश्वर  पात्र  :

 कया  जि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  और  भालू
 वर्ष  के  दौरान  राष्ट्रीय  आवास  बैंक  में  प्रत्येक  राज्य  को  आवास  निर्माण  और  मरम्मत  के  लिए  कितना

 घन  दिया  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  संसदीय  कायें  मंत्रार्थ  में  राज्य  मंत्री  अवरार
 :  मकातों  के  निर्माण  तथा  उनकी  मरम्मत  के  लिए  राष्ट्रीय  आवास  बंक  राज्यों/संघ  राज्य

 क्षेत्र  को  प्रत्यक्ष  रूप  में  उधार  नहीं  देता  तथापि  राष्ट्रीय  आवास  बैंक  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों॥
 आवास  वित्त  संस्थानों  और  राज्य  स्तरीय  शीर्ष  सहकारी  आवास  वित्त  समितियों  को  उनके  द्वारा

 संवितरित  पात्र  ऋणों  के  बारे  में  पुनवित्त  उपलब्ध  कराता  अन्य  के  अनुसूचित  राज्य

 सहकारी  बैंकों  और  राज्य  स्तरीय  सहकारी  कृषि  एवं  ग्रामीण  विकास  बैंकों  को  वित्तीय  सहायता
 उपलब्ध  कराने  के  लिए  राष्ट्रीय  आवास  बैंक  ने  1989  से  एक  योजना  शुरू  की  है  ।  इसके

 राष्ट्रीय  आवास  बेंक  की  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  के  लिए  पुनविक्त  योजना  भी  जिसके  तहत
 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  के  माध्यम  से  संवितरित  पात्र  आवास  ऋणों  के  सम्बन्ध  में  प्रायोजक  वाणिज्यिक

 बैंकों  के  माध्यम  से  पुनवित्त  उपलब्ध  कराया  जाता  राज्य  स्तरीय  विकास  बैंकों  द्वारा  उनके  पात्र

 आवास  ऋणों  के  सम्बन्ध  में  जारी  किए  गए  विशेष  ग्रामीण  आवास  डिबेंचरों  आर०  एच०

 सहित  पात्र  प्राथमिक्र  ऋणदाताओं  के  माध्यम  से  राष्ट्रीय  आवास  बैंक  की  पुनवित्त  योजना  के  तहत
 पिछले  तीन  वर्षों  में  संवितरण  का  ब्यौरा  जैसाकि  राष्ट्रीय  आवास  बैंक  ने  रिपोर्ट  किया  इस  प्रकार

 ह

 जुलाई-जून  धनराशि

 रुपये

 1990-91  .  392.24

 1991-92  674.14

 1992-93  93  246.42
 ५-+नन+न-+-ननीनननमिनननननननन-मनिनननीनानीनन-नाननननननननक+-++ कम  साबननन--भ  नमन  नमन  निनीनिनननननन  -  तन  लत  निनीनीणम-निनिभितभी  न

 राष्ट्रीय  आवास  बैंक  ने  यह  भी  सूचित  किया  है  कि  वर्तमान  सूचना  प्रणाली  से  उपर्युक्त

 सूचना  का  राज्यवार  ब्यौरा  प्राप्त  नहीं  होता  है  ।

 ]
 आयाल  के  उदारीकरण  से  निर्यात  पर  प्रभाष

 1738.  श्री  प्रकाश  बी०  पाटील  :  क्‍या  वाणिज्य  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कुछ  वस्तुओं  के  आयात  से  उदारीकरण
 का  निर्यात  में  वृद्धि  की  गति  पर  कोई  प्रभाव



 14  1914  लिखित  उत्तर

 आयात  के  उदारीकरण  के  कारण  जिन  उत्पादों  के  निर्यात  में  वृद्धि  हुई  है  उनका  ब्यौरा

 क्या

 क्‍या  सरकार  अभी  भी  आयात  का  विकल्प  प्राप्त  करने  की  नीति  का  अनुसरण  कर  रही
 और

 उन  उत्पादों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिनका  आयात  उपयुक्त  विकल्प  प्राप्त  करने  में  मिली

 सफलता  के  कारण  कम  कर  दिया  गया  है  या  बन्द  कर  दिया  गया  है  ?

 बालिल्य  अम्त्री  प्रणव  :  निर्यात  अनेक  कारकों  पर  निर्भर  करता  है  जैसे  कि

 निर्यात  के  लिए  बेशी  की  उपलत्धता  कृषि  जन्य  औद्योगिक  ऋण  की  मुद्रा
 स्फीति  की  घरेलू  घरेलू  नीतियां  तथा  विश्व  स्तरीय  कारक  जैसे  कि  विश्व  व्यापार

 हमारे  व्यापार  भागीदार  देशों  में  आथिक  हमारे  उत्पादों  की  बाहरी  मांग  इत्यादि  |

 यह  कहा  जा  सकता है  पूर्ण  रूप  से  नियन्त्रित  निर्यात-आयात  क्षेत्र  की  तुलना  में  क्रियाविधियों  इत्यादि
 के  सरलीकरण  के  रूप  में  नियन्त्रण-मुक्त  वातावरण  से  निर्यात  में  और  ज्यादा  वृद्धि  होती

 वे  मुख्य  मर्दे  जिनके  निर्यात  में  1992  में  पिछले  बर्य  की  उसी  अवधि  की

 तुलता  डालर  के  रूप  में  वृद्धि  उनमें  इन्जीनियरी  इलेक्ट्रानिक्स  एवं  कम्प्यूटर
 रसायन  तथा  सम्बद्ध  चमड़ा  एवं  चमड़े  का  खेल-कूद  का

 पेट्रोलियम  उत्पाद  इत्यादि  शामिल

 एक्सिम  का  उद्देश्य  अन्य  बातों  के  अलावा  सक्षम  एवं  अस्‍्तर्राष्ट्रीय
 रूप  से  प्रतिस्पर्धात्मक  आयात  प्रतिस्थापन  एवं  विदेशी  व्यापार  के  नियन्त्रण-मुक्त  ढांचे  के  तहत
 लम्बन  प्राप्त  करना  है  ।

 वास्तविक  आयात  पर  आयात  प्रतिस्थापन  का  प्रमाण  महसूस  करने  समय  लगता  है  ।

 वे  मुख्य  मर्दे  जिनके  आयात  में  1992  में  पिछले  वर्ष  की  इसी  अवधि  की

 तुलना  में  डालर  के  रूप  में  गिरावट  उनमें  अखबारी  मशीन  के  उर्वरक

 खाद्य  कृत्रिम  रेजीन  इत्यादि  शामिल  हैं  |

 कर्मचारी  भविष्य  मिधि  अधिनियम  के  अन्तर्गत  आने  वाले  कारखाने

 1739.  डा०  कृपासिथु  भोई  :  क्या  श्रम  भसत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  क्षेत्र  के  कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  में  कर्मचारी  भविष्य  निधि

 अधिनियम  के  अन्तगंत  सम्मिलित  किए  जाने  वाले  कारखानों  तथा  संस्थानों  का  पता  लगाने  हेतु  पिछले

 तीन  वर्षों  के  दौरान  कोई  सर्वेक्षण  कराया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  न्यौरा  क्‍या  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  पी०  ए०  :  और  कमंचारी  शविध्य  निधि

 एवं  प्रकीर्ण  उपबन्ध  1952  के  अन्तर्गत  कारखानों/प्रतिष्ठानों  को  शामिल  करने  के  उद्देश्य
 से  कमंचारी  भविष्य  निधि  संगठन  द्वारा  सतत  आधार  पर  सर्वेक्षण  आयोजित  किए  जाते  इन  सर्वे

 क्षणों  के  परिणामस्वरूप  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  3345  प्रतिष्ठानों  को  कर्मचारी  भविष्य  निधि

 एवं  प्रकीर्ण  उपबंध  अधिनियम  की  परिधि  में  शामिल  किया  गया  था  ।
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 चुनिदा  निर्यात  उत्पादों  क ेलिए  योजना

 1740.  श्री  सुरेन्द्र  रेडडो
 :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चनिन्दा  उत्पादों  को  एक  विशेष  नीतिगत  महत्व  देने  हेतु  कोई  विशिष्ट  गोजेना

 वैयार  की  गई  है  ताकि  अल्प  समय  में  उनके  निर्यात  मे  वृद्धि  की  जा

 यदि  तो  उन  उत्पादों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिन्हें  इसके  लिए  चुना  गया

 क्‍या  इस  योजना  को  व्यापार  बोर्ड  के  पास  भजा  गया  है  ताकि  इस  उत्पादों  को  विशेष

 महत्व  दिया  जा  और

 यदि  तो  बोर्ड  ने  क्या  निर्णय  लिया  और

 (=)  इस  प्रस्तावित  योजना  को  कब  तक  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ?

 वाणिज्य  मंत्री  प्रणव  :  34  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  उत्पादों  को  मध्यम  अवधि

 में  मात्रा  या  मूल्य  के  रुपए  में  प्रतिवर्ष  30%  की  वृद्धि  प्राप्त  करने  की  उनकी  क्षमता  के  आधार  पर

 विदेशों  में  धिशेष  श्रस्ट  के  लिए  अभिजात  किया  गया

 (a)  यह  उत्पाद  हैं  मत्स्य  क्रपि  आटो  साईकल  और  उनके

 सम्पूर्ण  भेषज  और  रंग  और  विद्युत  जक्ति  उत्पादन  और  वितरण
 ताजे  स्वर्ण  आभू  इंजन  और

 उनके  औद्योगिक  कास्टिग्स  और  टमाटर  पेस्ट  उष्ण  कटिबंधीय  फलों  का

 लूगदी  और  परिरण्गित  सिलेसिलार  साफ्टवैयर

 सिस्टम  कम्प्यूटर  एडडि  हिजाइन/कम्प्यूटर  एडिड
 इथाइन  अल्कोहल  सहित  चीनी  सिन्थेटिक  तथा  मानव  निर्मित  वस्त्र  और

 टायर  ।

 अत्यधिक  महत्वपूर्ण  कार्यक्रम  अपनाने  के  बाद  व्यापार  बोर्ड  की  कोई  ध  ठफ  हुई  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कार्यक्रम  को  पहले  ही  कार्यान्चित  किया  जा  रहा  है  और  जंत्र  कभी  कोई  निर्णय  लिया

 जाता  है  तो  उसकी  अधिसूचना  जारी  की  जाती  है  ।

 संगठित  क्षत्र  हेतु  वेतन  ओो्ड

 1741.  श्री  विलास  म॒त्त  सवार  :  क्‍या  श्रम  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  विभिन्‍न  संगठित  क्षेत्रों  में  कार्यरत  कर्मचारियों  के  लिए  एक
 वेतम  धोर्डे  गठित  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  एक  राष्ट्रीय  श्रम  आयोग  भी  गठित  करने  का  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?
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 म्रजाजुय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  ए०  :  और  समाचार  पत्र  और
 समाचार  एजेंसी  के  कर्मचारियों  के लिए  एक  वेतन  बोर्ड  गठित  करने  के  सम्बन्ध  में  एक  प्रस्ताव

 फिलहाल  विचाराधीन
 कर

 और  1992  में  आयोजित  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  में  विचार-बिमशें  के

 दौरान  अन्य  बातों  में  राष्ट्रीय  श्रम  आयोग  के  गठन  का  सुझाव  दिया  गया  सुझाव  सरकार  के

 विचाराधीन  है  |

 सौसा  शुल्क  अधिनियम  के  अम्तर्गत  गिरफ्तार  व्यक्ति

 1742.  श्री  ललजिस  उरांध  :  कया  वित  मनही  यह  ढ़तात़े  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1992  में  सीमा  शुल्क  1962  के  अन्तर्गत  गिरफ्तार  किए  गए
 विदेशियों  की  राज्यवार  संख्या  क्‍या

 गिरफ्तार  व्यक्ति  किन-किन  देशों  के  हैं  तथा  उनसे  जब्त  किए  गए  सामान  का  ब्यौरा

 कया  और

 तस्करी  को  रोकने  के  लिए  सरकार  कौन-कौन  से  कदम  उठा  रही  है  ?

 वित्त  मम्त्रालय  में  राज्य  भग्त्री  एस०वो०  चलाशेखर  मूति  वर्ष  1992  के  दौरान
 सीमा  शुल्क  1962  के  उपबन्धों  के  अन्तर्गत  125  विदेशी  राष्ट्रिक  गिरफ्तार  किए  गए

 र|ज्यवार  आंकड़े  नहीं  रखे  जा  रहे  हैं  ।

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 तस्करी-रोध्ी  अृश्िियात्त  को  तेज़  कर  ड्विया  गया  तस्करी-रोधी  कार्यालयों  को

 बहनों  और  आख्वेयास्त्रों  आद़ि  से  लेस  कर  दिया  गया  एक्स-रे  असबाब  धातु
 खोजी  जि  में  उपयोग  में  लाई  जान्ने  वाली  दूरबीनों  अप  जैसे  अत्याधुनिक  उपस्करों  रा

 अधिकाधिक  प्रमोम  किया  जा  रहा  है  ।  जहां  पर  आवश्यक  समझा  गया  एक  दूरसंचार  नेटवर्सा
 की  भी  व्यकस्था  की  गई  तस्करी  की  रोकथाम  तथा  उसका  पता  लगाने  के  कार्य  स्रें  लगी  भी

 एजेसियों  के  कुक  धनिष्ठ  तालमेल  रखा  जा  रहा  है  ।

 अफीस  को  खेती

 1743.  श्री  शिजराज  सिह  चौहाम
 :  क्‍या  जित्त  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंग्रे  कि

 क्ष्या  पिछले  तीन  वर्षों
 के

 दोरान  मध्य  प्रदेश  के  विभिन्न  जिलों  में  श्री  की  खेती  के
 अन्तर्गत  आने  वाले  क्षेत्रों  मे ंकमी  आई  है

 ग्रूदि  तो  इसके  क्या  कारण

 राज्य  में  कृषि  क्षेत्र  में  हुई  कमी  का  व्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  के  क्या  सुध्मरास्मक  कबस  उठाये  गाई  हैं  ?

 बिल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  एम०बी०  कखशेक्षर  :  से  भत  तीन  वर्षों  के
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 दौरान  मध्य  प्रदेश  राज्य  में  पोस्त  की  खेती  के  अन्तगंत  लाइसेंस  शुदा  क्षेत्र  में  कमी  होती  गई  जैसा
 कि  नीचे  दिया  गया  है

 बर्थ  लाइसेंस  शुदा  क्षेत्र  ..

 1990-91  7067  हैक्टेयर

 1991-92  6947  हैक्टेयर

 1992-93  6857  हैक्टेयर

 कुछेक  देशों  द्वारा  ओपिएट  कच्ची  सामग्री  का  अधिक  उत्पादन  करने  और  साथ  ही  ओपिएट
 के  वैकल्पिक  स्रोत  अर्थात्‌  पोस्त-भूसो  का  सांद्रण  बनाये  जाने  से  भारत  में  अफीम  का  भंडार  एकत्रित

 हो  गया  अफीम  के  इन  भंडारों  को  कम  करने  ओर  इसे  आगे  न  बढ़ने  देने  के  उद्देश्य  भारत

 को  इन  वर्षों  के  दोरान  उत्तरोत्तर  रूप  से  देश  में  पोस्त  की  खेती  के  अंतर्गत  लाइसेंस  शुदा  क्षेत्र  में  कमी

 करनी  पड़ी  थी  ।

 गुजरात  में  राष्ट्रीय  राजमागों  को  चौड़ा  करना

 1744.  ञ्ली  एन०जे०  क्‍या  जल-भूतल  परियहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  में  कौन-कौन  से  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  पिछले  तीन  वर्षों  से  चौड़ा
 करण  तथा  चार  लेनों  वाला  बनाने  का  कार्य  चल  रहा

 अब  तक  कितना  काय  पूरा  हुआ  और

 यह  कार्य  कब  तक  पूरा  हो  जाएगा  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगवोश  :  1990-91  से

 1992-93  के  गुजरात  में  विभिन्‍न  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  कुल  177.850  कि०  मी०  में
 चार  लेन  बनाने  सम्बन्धी  34  कार्य  चल  रहे  थे  जिनका  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया

 क्र०  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  कार्यों  की  संख्या  कुल

 ———e

 रा०  रा०-ह  मी० में दो लेन  बनाने

 2.  रा०  रा०-हैक  6  26.050

 3  रा०  रा०-हैख

 4...  रा०  रा०-8ैग  5  26.450

 5  अहमदाबाद  के  समीप  रा०  6.720

 और  रा०  रा०  को  जोड़ने  वाली  संपर्क  सड़क

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  73.245  पर  कुल  चार लेनें  कि०  मी०  में  दो  लेन  बनाने  का  काये

 भ्रगति  पर  है  ।

 लगभग  73.245  कि०मी०  में  चार  लेनें  बनाने  के  7  कार्य  पूरे  कर  गए  हैं  ।

 शेष  कार्य  इस  समय  प्रगति  के  विभिन्न  स्तरों  पर  हैं  और  पर्याप्त

 निभियांਂ उपलब्ध होने की स्थिति में इन्हें तीन वर्षों में पूरा कर लिए जाने की संभावना है । 432
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 मध्य  प्रदेश  में  अमुशुचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  को  ऋण

 1745.  ओ  खेलन  रास  जांगड़े  :  क्‍या  बित्त  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  गत  दो  बर्षों  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  में  अनुसूचित

 अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  को  ऋण  वितरित  करने  में  वाणिज्यिक  बेंकों  द्वारा  बरती  जा  रही

 किन्हीं  अनियमितताओं  का  पता  चला

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 केन्द्रीय  सरकार  ने  उन  पर  कया  कायंबाही  की  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  संसदीय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  अथरार
 :  से  वाणिज्यिक  बैंकों  से  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  को

 ऋण  देने  के  निर्देशों  सहित  भारतीय  रिजबं  बैंक  के  निर्देशों  का  पालन  करने  की  अपेक्षा  की  जाती  है  ।

 मभ०  जा०/अ०  ज०  जा०  हिताधिकारियों  को  ऋण  का  प्रवाह  बढ़ाने  के  उद्देश्य  से भारतीय  रिजयं  बेंक

 ने  बैंकों  को  आदेश  दिया  है  कि  अ०  जा०/अ०  ज०  जा०  के  कमजोर  वर्गों  सहित  बैंकों  के  कुल  अग्नमिमों

 का  10  प्रतिशत  कमजोर  वर्गों  क ेलिए  होना  इस  सन्दभ  में  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  बैंकों

 को  सलाह  दी  है  कि  अ०  जा०/अ०  ज०  जा०  हिताधिकारियों  के  लिए  बैंकों  द्वारा  स्वीकार्य  उपयुक्त
 योजनाओं  को  तैयार  करने  के  लिए  विशेष  प्रयत्न  किया  जाना  चाहिए  ।  पहचान  किये  गये

 हिताधिकारियों  के  आर्थिक  उत्थान  हेतु  अथंक्षम  योजनाएं  चलाने  में  उन्हें  सक्षम  बनाने  के  लिए
 वाणिज्यिक  बैंक  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  कायंत्रमों  में  भाग  लेते  उपर्युक्त  के  साथ-साथ  बैंक

 उत्पादक  कार्यों  के  लिए  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  ऋण  देकर  उनकी  सहायता  के  लिए  अपनी

 योजनाएं  भी  तैयार  करते  अ०  जा०/अ०  ज०  जा०  हिताधिकारियों  को  ऋण  सहायता  देने  के

 मामले  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  के  कार्य-निष्पादन  की  सरकार  और  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा
 घिक  रूप  से  पुनरीक्षा  की  जाती  है  और  यवि  किसी  प्रकार  की  कमियां  हैं  तो  उनका  पता  जगाने  के

 लिए  उपयुक्त  कबम  उठाये  जाते

 अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  मध्य  प्रदेश  में  प्राथमिकता  कमजोश  बनों  और  अ०

 जा०/अ०  ज०  जा०  को  संवितरित  राशि  में  लगातार  वृद्धि  होती  रही  है  जैसाकि  निम्नलिखित  तालिका

 में  दिया  गया

 खाते  लाख  में

 करोड़

 प्राथमिकता  क्षेत्र  कमजोर  वर्ग  अ०  जा०/भ०  ज०  जा०
 _..  नन+  िमडिलनिनिलनिविल न  चमक  कमल  जलन  अब

 खाता राशि खाता राशि खाता राशि ब 3.94 443.98 2.33 55.79 के दौरान संबितरण 537.32 2.39 60.78



 न्सिखत  उत्तर  $  1993

 सहायता  देने  के  लिए  बैंक  णाखाएं  सीधे  आवेदकों  से  या  राज्य  द्वारा  प्रायोजित  एजेंसियों  के
 माध्यम  से  आवेदन  प्राप्त  करते  हैं  जात-बुझकर  की  गई  निर्देशों  की  सूचित  किसी

 प्रकार  के  कदाचार  इत्यादि  के  लिए  निर्धारित  नियमों  और  प्रक्रियाओं  के  अनुसार  बैंक  अधिकारियों

 के  विरुद्ध  कारंवाई  करते  हैं  ।  विभिन्‍न  प्रकार  के  आरोपों  के  लिए  जिन  कमंचारियों  के  विरुद्ध  कारंवाई
 की  यई  है  या  की  जाती  उनकी  संख्या  की  जानकारी  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  से  प्राप्त  तहीं  होती

 है  ।

 '
 में  संशोधन  करने  पर  वार्ता

 1746.  श्री  सेयद  शहाबुद्दीन  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 में  संशोधन  करने  पर  हुई  अन्तर्राष्ट्रीय  वार्ता  इस  समय  कहां  तक  पहुंची

 1992  के  दोरान  इस  वार्ता  में  कितनी  प्रगति  और

 चालू  वर्ष  में  वार्ता  के  लिए  क्या  कार्यक्रम  तैयार  किया  गया  है  ?

 वाणिज्य  सन्‍्त्री  प्रणण  :  बहपक्षीय  व्यापार  वार्ताओं  के  उरूग्वे  दौर  को  यू  ०
 एस०  7०  और  ई०  ई०  सी०  के  बीच  मतभदों  के  कारण  अभी  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 दिसम्बर  में  गाट  के  महानिदेशक  द्वारा  समझौता  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करके  मतभदों  को  सुलझाने  के  प्रयास

 घफ़ल  वहीं  हुए  ।  यद्यपि  1992  में  कृषि  के  महत्वपूर्ण  मामल  पर  सहमति  होने  में  यूरोपीय
 आर्थिक  समुदाय  और  यू०  एस  ए०  द्वारा  प्रगति  होने  की  सूचना  मिली  थी  किन्तु  उसके  बाद  जल्दी

 ही  फिर  से  मतभ्नद  हो  गये  थ  ।

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  और  यूरोपीय  आथिक  समुदाय  के  बीच  1992  में  कृषि
 के  महत्वपूर्ण  मामले  पर  सहमति  की  घोषणा  होते  ही  दिसम्बर  में  जेनवा  में  समझौता  सम्बन्धी  कार्रकई

 की  गई  |  भारत  को  अपनी  महत्वपूर्ण  चिताओं  को  उठाने  का  अवसर  मिला  और  इन  चिताओं  को

 प्रतिबिबित  करने  के  लिए  परिवर्तनों  और  समझौता  करने  के  लिए  प्रयत्न  किए  यू०  ने  डइंकल

 प्रस्तावों  में  कुछ  मूल  परिवतंनों  की  मांग  की  और  यह  वार्नाएं  अधिक  सफल  नहीं  हुईं  ।

 चालू  वर्ष  के  दौरात  बार्ताओं  के  लिए  किसो  कार्यक्रम  को  घोषणा  नहीं  की  गई  है  ।

 गुजरात  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  विकास

 1747.  श्री  काशीराम  राणा  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  वर्ष  1992-93  3  ओर  आठबी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  भजरात  में

 राष्ट्रीय  राजयागों  के  विकास  के  लिए  कुछ  योजनाओं  को  स्वोक्षतति  दी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 इन  योजनाओं  के  अन्तगेत  कुल  कितने  किलोमीटर  लम्बाई  में  सड़कों  का  विकास  किया

 जाएगा  और  इस  प्रयोजनार्थ  कितनी  धनराशि  नियत  की  गई  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मन्‍्त्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जगदोश  :  और  वर्ष
 1992-93  के  दौरान  गुजरात  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  विकास  के  लिए  निम्भलिखित  आठ  स्कीमें

 रा०  रा०  ह  अनुमोदित  की  गई

 134
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 ऋ्ं०
 सं०

 कॉरयें
 का  नाम  सकीम  का  नाम  स्वीकृत  लागत

 1.  39.4  कि०  मी०  डामर  डालना  2  654.38

 पा

 9  5  कि०  मी०  में  सड़क  को  सुंधारना  $  46.26

 3.  11.6  कि०मी०  में  मौजूदा  दो  लेनों  820.82

 को  चार  लेन  बनाना

 4...  0.39  कि०मो०  में  आर०  ओश०बी०  के  6.92

 लिए  पहुंच  मार्ग  पर  खम्भे  एवं  पाइप

 रेलिंग  तथा  नतॉलियां

 5.  47  कि०  मी०  में  सुदुढ़ीकरण  के  1  14.9 5
 लिए  विस्त॒त  व्यवहारयता

 अध्ययन  सम्बन्धी  सर्वक्षण  एवं  जाँचे

 ह  योग  8  1544.95  5

 उपर्युक्त  स्कीमों  के  अन्तगंत  लगभग  57  कि०  मी०  लम्बी  सड़क  को  विकसित  किए  ]

 जाने  की  संभावना  है  जिसके  लिए  चालू  वर्ष  के  दौरान  12.70  लाख  रु०  की  राशि  निर्धारित  की  गई

 ।

 द
 करों  की  बैंसूली

 1748.  श्री  राम  लखन  सिह  यादव  :

 शी  छेदी  पासवान  :

 क्या  जिस  मन्‍त्रो  यह  बताने  कौ  कृपा  कैरेंगे  कि  :

 कया  सरकार ने  प्रत्यक्ष  कर  की  वसूली  के  लिए  क्षेत्र-बार  लक्ष्य  नि्नोरित  किशा

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  लिए  क्षेत्र-वीर  जितना  लक्ष्य  मिर्धारित  किया  गया  और

 इस  सम्बन्ध  में  कितनी  सफलता  प्राप्त  हुई  और

 (a)  सरकांरे  ने  लेक्ष्य  प्रॉप्ति  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  वी०  चसाशेशर  :  हां  ।  प्रत्यक्ष  कर  की

 वसूली  के  लिए  लक्ष्य  मुख्य  आधंकर  आयुक्तों  के  भिन्‍नभिन्‍त  प्रभारों  के  लिए  नियत  किए  जाते

 हैं  ।
 ँ

 विगत  तीन  वित्त  वर्षों  के  दौरान  निगम  कर  तथा  आये  कर  के  लिए
 मुख्य

 आयुक्‍तों  के

 क्षेत्रवार  नियत  किए  गये  लक्ष्य  तथा  उनकी  वसूली  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संसम्त  है

 अधिकॉधिक  वसूलौ  करने  तथा  लक्ष्य  को  अधिक  से  अंधिक  प्रौप्त  करने  के  निभित्त

 आँवश्यकैं  कानुूँनी  तेंथा  अंन्य  उपोय  निरन्तरें
 क्यि

 जाते  ँ
 ||  1
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 ]  ह

 खनिज  और  धातु  व्यापार  निगम  द्वारा  उर्वरक  वितरण

 1749.  श्री  हरीश  नारायण  प्रभु  झ्लांदये  :  कया  थाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि  ६

 क्‍या  खनिज  और  ध्रातु  व्यातार  तिगस  का  विचार  अन्य  राज्य  संगठनों  के  सहयोग  से

 अपने  विद्यमान  गोदामों  से  भोदाम  खोलकर  उर्भरक  के  घरेलू  वितरण  के  नये  क्षेत्र  में  प्रवेश  करने

 का
 ह

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण  ओर

 इसकी  बाजार  योजना  तञा  इसके  द्वारा  फटिलाइजर  कारपोरेशन  ऑफ  इंडिया  लिमिटेडਂ
 तथा  अन्य  गैर-तरकारी  और  सटकारो  क्षेत्र  के  संगठनों  क ेसाथ  समझौते  का  ब्यौरा  क्‍या

 बाणिक्य  मंत्री  प्रणव  :  से  एम०  एम०  टी०  सी०  ने  घरेलू  विपणन  को

 प्रयोग  के  तौर  एर  कुछ  चनिन्‍्दा  जिलों  में  आयातित  डी०  ए०  से  शुरू  करने  का  सिद्धान्त  रुप  में

 मिश्वय  किया  है  !  इस  कार्य  से  सम्बन्धित  प्रसालनों  के  रखरखाव  के  लिए  प्रशिक्षित  कमियों
 को  पैनात  करने  की  व्यवग्शा  की  जा  रही  स्वदेगी  डी०  पी०  की  खरीद  के  लिए  भी

 चीत  चल  रही  है  परन्तु  किसी  संगठत  द्वारा  किसी  करार  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 बोको  सोनापहाश  सड़क  फा  निर्माण

 1750.  श्री  उद॒त  वर्मस  :  क्या  जल-भूतल  परिथहन  मस्त्री

 i

 तामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 डने  वाली  बोको  सोमापहाड़
 के

 क्या  पूर्वोत्तर  परिषद  ने  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  37  को

 सड़क  के  निर्माण  ढेत्‌  कोई  एरियोजना  भेजी  और

 यदि  तो  केन्द्र  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  कार्यबाही|  की  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मम्त्रालय  के  राज्य  मस्त्रो  जगवीश  )  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 हैं

 पूंजी  निवेश  सम्बन्धी  कार्यक्लाप

 1751.  डा०  लाल  बबाबुर  रावल  :  क्या  घिस  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  प्रतिभति  घोठाले  का  भंडाफोड़  होने  के  आद  पूंजी  निवेश  सम्बन्धी  कार्यकलापों  में

 सामान्यतः  गतिरोध  आ  गया  है  दे

 |
 |
 |

 यदि  ४,  सो  भारतीय  रिजव  बैंक  तथा  भारतीय  स्टेट  बैंक  की  शाखाओं  और  सरकारी

 क्षेत्र  के  सन्‍्य  जैंकों  द्वारा  ee  1992  के  प्रत्येक  मड़ीने  के  दोरान  कितनी  धनराशि  का

 कारोबार  किया  गया  और  पिछले  वर्ष  की  इसी  अवक्ति  के  तुजभात्मक  आंकड़े  कया  और  ह

 सरकार  ते  पूंजी  निवेश  सम्बन्धी  कार्यकलापों
 को  प्रोत्साहन  देने  के

 लिए  क्या  कदम  उठाये
 हैं  ?

 |
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 1914  लि

 वित्त  सन्वालप  में  राज्य  सन्‍्त्री  और  ससवेए  कार्य  सन्‍्ज्राल्  में  राज्य  मन्‍्त्री  अवरार

 :  नहीं  .
 ; »  OF)  ॥

 (2  हर  ीं
 OL

 प्रश्न  ही  पैदा  नहीं  होते  ।  |  हकाईे

 लिवेश  कार्य  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  सरकार  ने  निम्नलिलित  प्रमुख  कर्द्म  सकेये
 हैं  :  प्‌  किलो

 शेयर  मर्जेन्ट  पोर्टफोलियों  प्रबन्धकों  और  म्थूचु  फंडों  स्ित  विभिन्‍न

 बाजार-बिचौलियों  के  परिवालतों  को  तियंदित  गारत  वाले  भारडीय  प्रा  भूति  और  एक्सचेंज  बोडे

 शेयरों  के  तैयार  किए  गए  दियमों  और  विधिययों  को  अधिसूथित

 (2)  शेयरों  के  परोक्ष  लेन-देन  को  रोकने  सम्बन्धी  लियमों  औौर  विनियमों  को
 अधिसुचित और

 के  कध्क

 (3)  लेन-देन  परम्परा  सुनिश्चित  करने  के  लिए  इलेक्ट्रातिक  निक्षेपी  और  निकासी
 प्रणाली  स्थापित  करने  की  व्यवस्था  करना  ।

 ]

 जन  घूम

 पुंजोगत  माल  के  आयात  के  रूप  में  प्रोत्साहज

 ओ  हरिन  पाठक  :  क्या  जित्त  सन्‍्तरो  यह  बताने  की  कटा  करेगे  कि  :  के 4

 क्‍या  पूजीगझ  माल  के  आयात  +र  कर  और  सीमा  थुल्क  में  फर  पोत्साहन  देने  के  बारे  में

 सरकार  द्वारा  किसी  सुश्त  योजना  पेशकश  की  गई  और
 TE  THe

 यदि  ता  तत्मंत्रंध्ी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?  जप्स्  वक

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बवी०  उन्द्रशेतर  और  बब
 के  बजट  में  28-:-93  हे  पूंजीनत  माल  पर  आयात  शुल्क  तीचे  दिय  गये  अनुसार

 3४
 निर्धारित  किया  गया  है

 :  फ््फ
 ४७)  प्र  3  छ

 परियोजवाओं  तथा  सामान्य  मशीनरी  तर  आयात  शुल्क  को  55%  A  घटाकर  35  प्रतिशत

 और  दिया  गया  कीयला  खलज  और  पेद्रालियम  के  क्षेत्री  मे  परियोजनाओं  पर

 आयात  शुल्क  को  घटा  कर  25%  कर  दिया  गया  है  जबकि  यह  पहले  30५८  को  दरे  पर  लगाया

 जाता  था  ।  विद्य॒  त  परियोजनाओं  पर  शुल्क  को  घटाकर  20%  कर  विया  गया  हु  ओर  इस

 दर  को  उस  मधीवरी  पर  भी  लागू  किया  उया  जा  क्षंबंनी  के  जाधुविकाकरण  और

 करण  करने  के  लिए  अपेक्षित  हो  ।  यह  सु  करने  की  दृष्टि  स  कि  आयातित  मशीररी  पर

 अपेक्षाकृत  कम  शुल्कों  के  गारण  घ्र/लू  पूर्जीलत-माच-उद्योग  का  का  हानि  न  सामान्य  मशीनरी

 के  संघटकों  आयात  शुल्क  को  घटाकर  25  कर  दिया  गया  है  जबकि  पहुल  40  प्रतिशत

 अथवा  35  प्रतिशत  की  दर  लगाई  जाती  11  यह  सु।नश्चित  करन  के  लिए  कि  ऐसे  कंबहकों
 का  निर्माण  करने  वाले  घरेलू  उशोनों  एतिझूट  उभाव  ८  कॉड्यट  के  अन्नगत  क्षतिपूति  की  पूर्ण

 सुविधा  के  साथ  ऐसे  संघटकों  पर  10%  %5  को  दर  एर  शुल्क  श्री  लगाया  गया

 है  ।
 वीक

 139
 9%॥
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 इससे  पूर्व  विभिन्‍न  किस्म  के  मशीनी-ओजारों  सहित  बहुत  से  अन्य  पृजीगत  माल  पर  60%  -

 110%  की  सीमा  मे  शुल्क  की  बिभिन्‍न  दरें  लागू  थीं।ऐस  उपकरण  भी  थे  जिन  पर  40%
 सेकर  110%  तक  शुल्क  की  भिन्न-भिन्न  दरे  लागू  इस  शुल्क  ढांचे  के  तीम  शुल्क  दर  स्तर

 फार्धात्‌  400,,,  60%,  और  80%,  निर्धारित  करके  इसे  युक्तिसंगत  बना  दिया  गया  इस

 योक्तिकीक  रण  द्वारा  शुल्क  में  सामान्यतया  20  से  30  श्रतिशत  के  बीच  कमी  की  गयी

 मुस्सई  नगर  निगम  को  सहायता

 श्रो  प्रफुल  प्टल  :  क्‍या  वित्त  सन्त्री  यह  बताने  की  क्रूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मुम्बई  नगर  लिगम  ने  मुम्बई  शहर  के  विकास  के  लिए  आठवीं  योजना  के  शैष  वर्षो

 में  मुम्बई  नगर  निगम  को  बाजार  से  लिए  गये  ऋण
 म

 से  प्रति  वर्ष  50  करोष्ट  रुपये  अतिरिक्त  आबंटित
 करने  के  सम्बन्ध  में  हाल  ही  म॑  वित्त  मंत्री  का  अवगत  कराया

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  मुम्बई  को  बिशिष्ट  समस्याओं  को  देखते  हुए  भुम्बई
 नगर  निगम  को  अतिरिक्त  सहायता  दन  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  ता  इसके  क्या  कारण  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  वी०  चन्द्रशेखर  :  हां  ।

 से  योजना  के  दौरान  राज्यों  को  आबंटन  द्वतु  बाजार  अन्य  बातों  के

 साथ-साथ  राजकोषीय  घाटे  तथा  वेका  क  सांविधिक  नकदी  अनुपात  का  कम  करने  की  आवश्यकता

 को  ध्यान  में  रखते  भारतीय  रिजवं  बेक  के  साथ  परामर्श  करन  के  बाद  तग्नर  किया  गया  था  ।

 समग्र  निधियों  में  स  महाराष्ट्र  को  योजना  के  दोरान  1594.95  करांड  रुपये  तथा

 1992-93  के  लिए  315.80  करोड़  के  बाजार  ऋण  आबंटित  किय  गये  हैं  ।  आबंटित  राशि  का

 सेक्टरवार  तथा  एजेन्सीावार  वितरण  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  द्वारा  किया  जाता  है  यह

 महाराष्ट्र  सरकार  के  ऊपर  है  कि  बम्बई  नगर  निगम  के  लिए  अधिक  बाजार  ऋण  आबंटित

 इराक  से  बकाया  धनराशि  को  वसूली

 1754.  श्री  सबस  कुसार  मंडल  :

 अवी  किशोर  राय  :

 श्री  कुमार  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  भारतीय  कम्पनियों  और  अन्य  निर्यातकों  द्वारा  इराक  में  निष्पादित

 परियोजनाओं  के  बैंकों  में  अवरुद्ध  बकाया  धनराशि  को  बसूलन  के  लिए  कोई  प्रयास-किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 क्या  सरकार  का  निर्यात  करने  वाली  इकाइयों  और  बैंकों  की  उस  धनराशि  को  वापस

 लाने  हेतु  कोई  वाणिज्यिक  रूप  से  व्यावहारिक  हल  निकालने  का  विचार

 440
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  राष्ट्रीय  स्तर  पर  दायर  मामलों  की

 वार्ताओं  का  क्‍या  परिणाम

 क्या  सरकार  ने  इराक  और  खाड़ी  के  अन्य  देशों  में  भारतीय  निर्माण  कम्पनियों  कौ  काम

 दिलाने  के  लिए  भी  कोई  कदम  उठाये

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इराक  से  बकाया  धनराशि  को  प्राप्त  करने  के  सम्बन्ध  में  दीघंकालीन

 निपटान  योजना  तैयार  न  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  ओर  सार्वजनिक  बितरण  भन्‍्त्रालय  सें  राज्य  मन्त्रो  तथा

 वाणिक्य  सम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  कमालुहीन  :  और  सरकार  ने

 1991  में  भारतीय  निर्माण  कम्पनियों  की  इराक  पर  देय  धनराशि  के  बदले  में  इराक  द्वारा

 भारत  को  तेल  देने  की  सम्भावनाओं  के  बारे  में  संयुक्‍त  राष्ट्र  सुरक्षा  परिषद्‌  समिति  के  साथ  यह

 मामला  उठाया  लेकिन  संयुक्‍त  राष्ट्र  सुरक्षा  परिषद्‌  समिति  का  प्रत्युत्तर  अनुकूल  महीं  था  ।

 और  जिन  भारतीय  निर्माण  कम्पनियों  ने  इराक  में  परियोजनाएँ  शूरू  की  थीं  उन

 पर  एक्तिम  बैंक/भारतीय  बैंकों  का  772  करोड़  रुपये  का  ऋण  बकाया  है  और  जो  भारत  इराक

 सरकार  से  सरकार  आस्थगित  भुगतान  करार  के  अन्तगंत  आता  इन  कणों  को  डी०  पी०  ए०  के

 अन्तगत  इराक  से  कच्चे  तेल  के  आयात  से  प्राप्त  भगतान  से  तिपटाया  जा  रहा  था  |  खांडी  संकट  शुरू
 होने  और  इराक  पर  संयक्तत  राष्ट्र  व्यापार  प्रतिबन्ध  लगाने  के  कारण  कच्चे  तेल  का  आयात  नहीं

 किया  जा  सका  और  1990  से  डी०  पी०  ए७  के  अन्तर्गत  कोई  भुगतान  नहीं  प्राप्त  किया  जा

 सका  ।  इराक  से  और  आगे  भुगतान  वसूल  करने  की  व्यवस्था  का  जायजा  इराक  से  यू०  एन०  व्यापार

 प्रतिबन्ध  उठा  लेने  के  बाद  ही  किया  जा  सकता  है  ।

 (=)  में  इराक  से  विदेशी  परियोजनाएं  प्राप्त  करने  और  उन  पर  चर्चा  करना  इराक  से

 यू०  एन०  व्यापार  प्रतिबन्ध  हटाये  जाये  के  बाद  ही  संभव  जहां  तक  दूसरे  देशों  को  परियोजना

 निर्यात  का  सम्बन्ध  भारतीय  निर्माण  कम्पनियों  को  उपयुकत  निर्यात  प्रस्ताव  पर  सरकार  का  उचित

 समर्थन  प्राप्त  हो  रहा  है  ।

 इराक  में  वसूली  के  लिए  दीघविधि  निपटान  योजना  को  इराक  पर  मे  यू०  एब०  श्यापॉर

 प्रतिबन्ध  हटाए  जाने  के  बाद  ही  तैयार  किया  जा  सकता

 भारतीय  प्रतिभूति  और  विनियमन  बोड  के  क्षेत्राधिकार  में  भारतोय  धूनिट  ट्ुश्ट

 1755.  श्रीसती  प्रतिभा  देवो  सिह  पाटील  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  भारतीय  यूतिट  ट्रस्ट  को  भारतीय  प्रतिभूति  और  विनियमन

 बोढे  के  क्षेत्राधिकार  में  लाने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  और

 यि  तो  उसके  क्या  कारण  है  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्रो  ओर  संसवीय  कार्य  मन्ज्रालय  में  राज्य  मन्त्रे  अववार

 Hay
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 :  और  सरकार  भारतीय  यूरिट  टुस्ट  के  म्यूचुतल  फंड  के  संचालन  से  सम्बन्धित

 मामले  को  भारतीय  प्रतिभूति  एवं  विनिमय  बोर्ड  अधिनियम  के  दायरे  में  लाने  की  जांच  कर

 डी  है  ।
 ॥  हि

 Sel

 प्रश्न  उत्पन्त  नहीं  होता  ।

 हुगलो  सदी  का  पुल  का  निर्माण

 1756.  श्री  चित्त  बसु  :

 भी  वीर  सिह  महतो  :

 नया  जल-भूतल  परिवहन  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  इस  बीच  हुगली  ८दी  पर  बनने  वाले  प्रस्तावित  तीसरे  पुल  के  सम्बन्ध  में

 तकनीकी  सम्भाव्यता  अध्ययन  पूरा  कर  लिया

 यदि  तो  इस  रिपोर्ट  की  मुख्य-मुख्य  विशेषताएं  क्‍या  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्र  जगदीश  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भारत  ओर  स्पेन  के  बीच  व्यापार  करार

 1757.  श्रीमतों  बिभू  कुसारी  देजो  :

 ओऔ  अजुन  चरण  सेठो  :

 डा०  कृपासिन्धु  भोई  :

 क्या  वाणिज्य  संत्रो  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्पेन  के  प्रधान  मंत्री  के  हाल  के  दोरों  के  दौरान  भारत  और  स्पेन  के  बीच  किसी

 व्यापार  करार  पर  हस्ताक्षर  किए  गए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  स्पेत  के  सा५  किये  जाने  वाले  व्यापार के
 लिए  किन-किन  मदों  को  बढ़ावा  दिया  और

 इस  समझौते  का  दोनों  देशों  के  व्यापार  सम्बन्ध  पर  क्‍या  प्रभाव  पड़ने  की  सम्भावना

 है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  प्रणज  :  जी  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  8  को  चार  लेनों  बाला  बनाना

 कं

 1758.  क्री  सोमजीभाई  डामोर  :  कया  जल-भूतल  परिवहन  भन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 #।

 कण
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 क्‍या  सरकार  का  विचार  1993-94  के  दौरान  राष्ट्रीय  राजभार्ग  सं०  8  के

 भहाराष्ट्र  सीमा  खण्ड  को  चौडा  करने  का

 यदि  तो  सत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  हेतु  कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गई  है  ?

 जल-भूतत  परिक्टन  सर्जालय  के  राज्य  संत्री  जगदीश  :  से  राष्ट्रीय
 राजमार्गों  को  चौड़ा  करो  सहित  उतका  विकास  करना  एक  सतत  प्रक्रिया  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 सं  ०-ह  के  बड़ोदरा-महाराष्ट्र  सीमा  जंड  की  277  कि०  मी०  लम्बाई  में  से  6।  कि०  भी०  में  पहले  ही

 चार  लेन  बना  दी  गई  हैं  और  अन्य  50  कि०  मी०  लम्बाई  में  यह  कार्य  विभिन्‍त  स्तरों  पर  चल  रहा
 अभी  वह  तहीं  बताया  जा  सकता  कि  तर्ष  1993-94  में  किसी  अन्य  शेष  खण्ह  में  चार  सेस

 बताने  का  कारये  शुरू  किया  जाएगा  क्योंकि  वह  समग्र  प्राथमिकताओं  और  निधियों  की  उपलब्धता  पर
 निर्भर  होगा  ।  इस  खंड  को  चौड़ा  करने  के  लिए  निर्धारित  निधियों  की  स्थिति  बर्ष  1993-94  के  लिए

 अनुदान  मांगों  के  अनुमोदित  हो  जाने  के  बाद  मालूम  होगी  ।

 रत्नों  तथा  हीरे  का  निर्यात

 1759.  श्री  केशरी  लाल  :

 अओीमती  बंसुस्धरा  राजे  :

 क्या  बाणिण्य  मंत्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि  :

 «  1991-92  तथा  1992-93  के  दौरान  आभूषणों  और  हीरों  का  रुपये  और

 अमरीकी  डालर  में  कितने  मूल्य  का  निर्यात  किया

 क्‍या  1992-93  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  की  तुलना  में  इनके  निर्यात  में  कभी  आई
 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  ॥

 किन-कित  देशों  को  इनका  निर्यात  किया  गया  और  देशवार  उनसे  कितनी-कितनी  विदेशी

 मुद्रा

 +  (a)  क्या  सरकार  ने  विदेशों  को  निर्यात  किए  गए  इन  वस्तुओं  के  मूल्य  में  कोई  परिवर्तन

 किया  और
 हर

 (e)  यदि  तो  वस्तुगार  इसका  क्या  कारण  और

 निर्यात  बाजार  में  इन  वस्तुओं  के  निर्यात  की  संभावित  क्षमता  का  उपयोग  करने  के  लिए
 सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्री  प्रणव  :  एक  संलग्न  ह

 हालांकि  इस  क्षेत्र  में  कुछ  खास  मदों  के  निर्यात  में  गिरावट  मुख्यतया  अस्तर्राष्ट्रीय
 बाजारों  में  मन्दी  के  रही  है  लेकिन  वर्ष  1992-93  के  लिए  निर्धारित  का  लगभग

 75%  भाग  की  लक्ष्य  प्राप्ति  1993  के  अस्त  तक  कर  ली  गई  है  ।

 एक  संलग्न  है  ।-
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 नहीं  ।:

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सरकार  ने  मूल्यवान  धातुओं  और  अन्य  कच्चे  माल  के  शुल्क  मुक्त  आयात  के  लिए
 आयात-निर्यात  नीति  के  तहत  सुविधाएं  प्रदान  की  हैंਂ  जो  निर्यात  दायित्व  के  साथ  पंहलें  अथवा  आर०

 हैं  पी०  आधार  पर  निर्यात  के  बाढ-दी  हैं  ।:  थिदेशीਂ  प्रद्शमिप्नों  सहक्तविताः  और  व्यापार

 फ्शिनिधिमंक्लों  के  आदान-प्रद्यन  को  प्रोत्साहिसਂ  कियाः  जाता  सरकार  शिक्पियों  को  रत्न

 फाजिख  कार्य  और  आभूषण  विभिर्माक़  में  प्रशिक्षण  सुविधाएं  भी:प्रदास'  करती  है  ने  भाश्तीर
 सिब्रतिःकीਂ  उत्फदः  रूपरेशा  का  करने  के  आशभूषणों'के  निर्यात  हेदु
 कितांक  23-1/0-1992  से;एक  इस  तरह  न्कति  अधिसूक्ति  की  है  जो  तय्प्  चांदी के  अआश्नूषणों

 के  लिए  उपलल्‍्कध  पैठने  पर  आधाए्तः  है  ।:

 रत्न  तथा  आशभूषणों  रत्नों  और  उनके  आभूषणों  के  मद-वार  निर्श्यत:के
 1991  92  की  तथा  1992-93  की  अवधि  के  लिए  तुलनात्मक

 आंकड़े  नीचे  दिए  जा  रहे

 करोड़

 डालर  म्रिलियत  में

 1993  1992

 रुपये  अमरीकी  रुपये  अज़रीदी

 डालर  डालर

 हीरे  6030.38  डालर  4744.9  8  डालर

 रंगीन  रत्न  _  65.87...  208.59  87.72

 मोती  7.96  2.80  7.80  3.20

 स्का  बाड़ुप्ाप  7.96  2.80  5  579.28  3.20

 सोने  से  इतर  आभूषण  618.01.  7.40  23.42:  238.01

 वेशभूषा  आभूषणों

 7.40  5564.07  2304:4%

 :  रत्न  तथा  आभूषण  निर्यात  संवर्धन
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 1992  की  अवधि  के  दौरान  मुख्य-मुख्य  गंतव्यों  को  प्रमुख  मदों  के  लिर्यात  के

 आंकड़े  नीचे  दिए  गए  हैं  :

 रु०  में)*

 देश  हीरे  देश  स्वर्ण  देश  रंगीन  रत्न

 सं०  रा०  अमरीका  1833.01  यूए  ए०  ई०  125.71  सं०  रा०  अमरीका  44.24

 हांगकांग  सं०रा०अमरीका  106.73  हांगकांग  41.89

 जापान  820.89  ब्रिटेन  70.73  धाईलैंड  26.67

 केश्जियन  755.62  कुवैत  15.82  जमेनी  17.58

 थाइलैंड  129.23  स०  अरब  8.58  जापान  16.52

 सिगापुर  93.94  हांगकांग  8.20  स्विस  15.18

 स्विस  77.74  जमंनी  4.14  न  _

 जर्मनी  58.20.  बहरीन  3.62  फ्रांस  12.09

 ब्रिटेन  36.59  इंडोनेशिया  2.23  ब्रिटेन  334

 *टिप्पणी  :  स्वर्ण  आभूषणों  के  देशवार  निर्यात  में  बम्बई  से  होने  वाले  निर्यात  के  आंकड़े

 शामिल  नहीं  हैं  ।

 |

 डी०  टी०  सी०  बसों  द्वारा  प्रदूषण

 1760.  श्री  जगतवीर  सिंह  व्रोण  :

 श्री  रामचना  वीरप्पा  :

 क्या  जल-मूतल  परिवहन  क्ंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  छः  महीनों  के  दौरान  निर्धारित  मानकों  से  अधिक  प्रदूषण  फैलाने  वाली  कितली
 डी०  ली०  सी०  बसों/सरकारी  वाहनों  का  बतः  लगाका  ओर

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्त्रा  कदत  उठसये  मए  हैं  कि  सभी  सरकारों  वाहन  सड़क
 पर  आते  से  पहले  प्रदृषण-विरोधी  बालकों  के  अनुरूप  हों  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  म॑त्रौ  जगवीश  :  ऐले  याहसों  की
 संख्या  540

 केन्द्र  सरकार  ने  पैट्रोल  और  डीजल  से  चलने  वाले  वाहनों  के  लिए  अधिकतम  घुआं  छोड़ने

 149
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 के  मानकों  का  निर्धारण  करते  हुए  अधिसूचताਂ  की  इन  मानकों  को  वर्ष  1995  से  और

 कड़ा  बनाया  जाएगा  जिसके  लिए  .  मधौदा  अधिसूचना  पहले  डी  जारी  कर  दी  गई  है  ।  के

 सरकार  ने  वाहगों  द्वारा  धुआं  छोड़ते  को  नियत्रित  करने  के  लिए  निम्नलिखित  कक्म  उठाने  के  f

 राज्य  सरकारों  को
 सलाह

 दी  है

 ()  प्रवर्तन  के  लिए  उपकरणों  की  खरीद  और  आवश्यक  कमंचारियों  की  व्यवस्था  करके

 मूलभूत  संरचना  को  सजबूत

 (४)  वाहनों  की  जांच  करने  और  अनुकूलन  करने  के  लिए  पैट्रोल  पम्पों  और  निजी  बक॑शापों

 को  प्राधिकृंतं
 टै

 | (iii)  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए  अन्य  राज्यीं  के  वाहनों  के  विरद्ध  अभियान  चलाना  ।'

 1h
 (४)  लोक  जागरण  अभियान  शुरू  करना  ।  पेज

 ४८
 (५)  जांच  सम्बन्धी  कार्यों  का  संमेस्बय  करने  के  लिए  3  या  4  समीयस्थ  राज्यों  को  बिलाकर

 cp.)  ,)।  अन्तर्राज्यीय  समिति  बनाना  4  ॥

 -  बड़े  शहरों  में  क्षेत्र  समितियां  गठित  करना  ज़िनमें  पुलिस  और

 ऐसे  व्यक्ति  शामिल  हों  जो  अपने  क्षेत्रों  मे ंवाहनों  पर  निगरानी  रख  सकें  ।

 अधिक  की  प्रवेश  स्थलों  पर  जांच  करने  के  लिए  प्रवतंन  दल  गठित  करना  ।

 -  (५४)  वाहनों  के  स्तरों  की  जांच  करने  के  लिए  राज्य  परिवहन  उपक्रमों  की  वर्कशापों ह
 में  उपकरण  सुलभ  और

 "4  (४)  भरहर  की  से  बाहर  बल्तियों  में  परिवहन  कार्यों  का  स्थानांतरण  ।

 उपर्युक्त  दिशा  सिर्देश  सरकारी  वाहनों  सहित  सभी  वाहनों  पर  लरगू  :

 बेकों  में  धोलाधड़ी

 1761.  श्री  अमर  रापप्रधात
 :  क्या  मंत्री  बताने-की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ।  1989  से  31  1992  तक  सावेजनिक  क्षेत्र  के
 प्रत्येक

 बैंकों  द्वारा

 धोखाधडी  के  मामले  सम्बन्धी  और  कितनी  शिकायतें  दर्ज  कराई  गईं  और

 प्रत्येक  मोमले  में  कितनी  धनराशि  की  धोखाधड़ी  की  गई  है  रे
 कितने  मामले  तिपटाये  जा  चुके  हैं  और  अब  तंक  कितंतीं  धनराशि  वंसूल  की  गई

 और  +  पा  ५  ५४

 लम्बित  मामलों  की  धनरोशि  को  प्राप्त  करने  के  लिए  क्या  उपाय  करने  का  बिचार  -

 दिस  भरखोलग  में  रात्ण  सम्त्री  और  संसवीय  कार्य  सश्जालय  राक््य  सम्त्री  अवरार

 :  और  1989,  1990  और  1991  में  ब्रत्येक  वर्ष  के दौरान  इसमें

 धन्तेग्रस्त  निणित/तिफ्दरमी  मर्ड  :- शिकायतों  की  संद्या  और  वसूल  को  रकसों  के  सम्बन्ध  में

 त्येक  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंक  द्वारा  दर्ज  की  गई  शिकायतों  और  की  सख्या  के

 सम्बन्ध  में  भारतीय  रिजरव  बैक  द्वारा  की  गई  अद्यतन  उपलब्ध  सूचता  विवरण  1,  तर  और  वा

 है  ही  महू  है  ॥

 ॥4६
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 भारतीय  रिजवं  बैंक  10,000  रुपयों  भे  अधिक  के  धोखाधड़ी  सम्बन्धित  मामलों  की

 निगरानी  तब  तक  करता  है  जब  तक  अलग  मामलों  अर्शात्‌  कमंचारियों  स  सम्बन्धी

 पुलिस/सी०  आई०  जांच  और  बीमा  कवरों  के  तहत  दायजो  आदि  के  सर्भी  पैरामीटरों  पर  कारंबाई

 संतोषजनक  रूप  से  समाप्त  नहीं  हो  जाती  है  ।  सम्बद्ध  बैंक  सभी  आवश्यक  उपाय  अथोत्‌  सिविल

 मुकदमे  दायर  धोखायड़ियों  में  अन्तग्रेस्त  पाये  गये  स्टाथ  सदस्यों  सं  बसुली  और  उसके  द्वारा  ली

 गई  पॉलिसियों  के  अनुसार  बीमा  कम्पनियों  के  पास  दावे  भी  दर्ज  करते  हू  ।

 क्र०  सं०  बैंक  का  नाम

 .  इलाहाबाद  बेंक

 .  आंध्रा  बैंक

 .  बैंक  आफ  बड़ौदा

 ,  बैंक  आफ  इंडिया

 .  बैंक  आफ  महाराष्ट्र

 1

 2

 3

 4

 5

 6.  केनरा  बैंक

 7.  सेन्द्रल  बैंक  आफ  इंडिया

 8.  कार्पोरेशन  बैंक

 9.  देना  बैंक

 0.  इंडियन  बैंक

 Ll.  इंडियन  ओवरसीज  बैंक

 12.  न्यू  बैंक  आफ  इंडिया

 13.  ओरियंटल  बैंक  आफ  कामसं

 14.  पंजाब  एण्ड  सिंध  बंक

 15.  पंजाब  नेशनल  बैंक

 16.  स्टेट  बैक  आफ  बीकानेर  एण्ड  जयपुर  10

 17.  भारतीय  स्टेट  बैंक

 18.  स्टेट  बैंक  आफ  मैसूर

 शिकायतों  अन्तग्रंस्त  समाप्त  और

 और  राशि  निपटा।ई  मई
 शिकायतों

 की  सं०  को  सं०

 3  4  5

 22  100.37  5

 26  201.12  21

 65  63.14  ।7

 5  12.50

 2  1.05

 78  324.83  17

 33  592.70  उ०उ०

 14  35.82  7

 5  46.56  उण्न०

 उन्न०  5

 16  17.90  2

 15  722.98  3

 15  16.34  3

 2  2.34  l

 10  308.46

 183.83  2

 25  450.20  6

 29  43.51  20

 1

 बसूली  गई
 राधि



 न  मनन  नमन  नमक»  न+-न++नआभ+3«-आमनश 3  +

 YD.  टेट  बैक  आफि  हेक्सेथांदे  4

 $0.  स्टेट  बैंक  आफ  इन्दौर  9  2.95  2  उन्न०

 21.  स्टेट  बेंक  आफ  पटियालों  तर  336  Boo  संन्‍्ना०

 22.  स्टेट  बैंक  आफ  सौराष्द्र  छु  24.68  उन्न०  3.08

 ४3.  स्टेट  बैंक  आफ  जावणकोर  14  17.49  5  013

 2h.  बैंक  57  3.31  उन्न०  उन्न०

 25.  गूकी  बैंक  42  3.51  4  उन्न०

 26.  यूनियन  बैंक  आफ  इंडिया  4  17.03  उन्न०  उण्न०

 27.  यूनाइटेड  बैंक  आफ  इंडिया  19  6.80  2  1.02

 28.  बैंक  0.89  उ०्न०  उब्न०

 gone  रछ०न०  :  उपलब्ध  नहीं  ।

 भैंटिप्पणी  :  कीलम  (3)  और  (4)  में  दिये  वर्ष  के  दौरान  कीचआई  धोलाधड्रियों  से  ही
 सभ्यस्धित  ग्रे  नहीं  बल्कि  इसमें  पिछली  अवध  में  हुई  धोल्वाधड़ियों

 से  सम्बन्धित  वुसूली  भी  शामिल  है  ।

 विषरणना

 बैंक  का  नाम  अन्तग्रंस्स  अकष्श  की  की
 और  राशि  गई/निपटाई  की  गई

 लाख  गई  राशि
 की  संख्या  की  शंख्यां

 रिफ  ब्लाश्

 1  2  3  4  5  6
 USL Se a ee  —  nae  ---+-->-

 1.  इलाहाबाद  कैक  12  5.25  —

 $.  ऑप्रा  बेंक  24  138.43  140,07

 $.-  बैंक  आफ  बड़ौदा  38  114.80  ¥6  R09

 4.  बैंक  आफ  इष्डिया  5.  143.49  .  0.45

 5.  बैंक  आफ  महाँराष्ट्र  उन्‍्न०  उन्न०

 6.  केनरा  बैंक  97.  2410.12  13...  7.87

 4s



 मेंचे  १914  सीता  तक

 2  3  4  5  6

 7.  स्ेन्ट्रल
 बैंक

 आफ  39  125.14  उनन०  उन्न०

 8.  कॉर्पोरेशन  चैंक  है  37.63  2...  0.02

 9.  देना  बैंक  2  6.97  उनन्‍न०  उन्‍्न०

 10.  इृण्डियन  बैंक  33  खनणन०  हर  1.46

 11.  जोचरसीज  चैंक  11  -4.00  2.  -0.40

 12.  न्यू  बेंक  आफ  हृष्डिया  26  504.30  0.45

 13.  ओरियंटल  बैंक  आफ  काम  10  20.99  3...  3.00

 14.  पंजाब  एण्ड  सिंध  बैंक  16.77  उनन०  उन्न०

 15.  पंजाब  नेशनल  बैंक  5  68.91  उन्‍न०  1.30

 16.  स्टेट  बैंक  आफ  बीकानेर  एण्ड  जयपुर  14  17.60  4  0.11

 17.  भारतीय  स्टेट  बेंक  14  312.99  1.  उलन०

 18.  स्टेट  बैंक  आफ  मंसूर  16  29.34  3  0.32

 19.  स्टेट  बैंक  आफ  हैदराबाद  21  62.84  20  50.13

 20.  बैंक  आफ  इन्दौर  7  2.64  0.37

 21.  स्टेट  बैंक  आफ  पटियाला  9  33.50  3  0.24

 22.  स्टेट  बैंक  आफ  सौराष्ट्र  6  21.79  उन्न०  1.50

 23.  स्टेट  बैंक  आफ  त्रायनकोर  11  34.68  2  0.34

 24.  सिंडीकेट  बैंक  80  8.34  उनत०  उनन०

 25.  यूको  बैंक  19  119.84  6  उन्न०

 26.  यूनियन  बैंक  आफ  इण्डिया  2  158.26  उनन०  उनन०

 27.  यूनाइटेड  बैंक  आफ  इण्डिया  45  25.89  5.79

 28.  विजया  बैंक  5  162.60  उनन्‍न०  उन्न०
 s

 __  +स०न०!: उपलब्ध  ट  ौ्प्ापपयपपपपा/भप.:_

 :  उपलब्ध

 टिप्पणी  :  (3)  और  आंकड़े  वर्ष  के  दौरान  की  गई  धोयाधड़ियों,से डी  संब्रंश्धित

 हों  ये  आवश्यक  नहीं  बल्कि  इसमें  पिछली
 अवधि  में  हुई  घोखाषड़ियों  से  संबंधित

 भी  शामिल  है  ।

 -5॥49
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 क्रम  सं०  बैंक  का  नाम  अन्तग्रेस्त

 की  संख्या  राशि

 और

 1  2  3  4

 1.  इलाहाबाद  बैंक  26  33.51

 2.  आंध्रा  बेंक  13  70.22

 3.  बेंक  आफ  बड़ौदा  43  196.80

 4.  मै  ;  इण्डिया  3  471.03

 5.  बैंक  आफ  महाराष्ट्र  2  0.67

 6.  केनरा  बैंक  51  775.75

 7.  सेन्ट्रल  बैंक  आफ  इण्डिया  उन्न०  उन्न०

 8.  कार्पोरेशन  बैंक  6  4.15

 9.  देना  बंक  उन्न०  उन्न०

 10.  इल्डियन  बेंक  55  उन्न०

 इण्डियन  ओवरसीज  बेंक  15  28.80

 12.  न्यू  बैंक  आफ  इण्डिया  21  585.59

 13.  ओरियंटल  बैंक  आफ
 कामसं  उन्न०  उण्न०

 14.  पंजाब  एण्ड  सिध  बैंक  3  373.76

 15.  पंजाब  नेशनल  बैंक  उण्न०  उ०्न०

 16.  स्टेट  बैंक  आफ  बीकानेर  एण्ड  जयपुर  14  597.55

 17.  भारतीय  स्टेट  बैंक  3  35.51

 18.  स्टेट  बैंक  आफ  मैसुर

 ।
 14  12.67

 19.  स्टेट  बैंक  आफ  हैदराबाद  8  32.06

 20.  स्टेट बैंक
 आफ  इन्दौर  6  48.18

 21.  .  स्टेट  बैंक  आफ  पटियाला  उन्न०  उन्न०

 ६150

 oS  1993

 समाप्तकी  वसूल  की

 गई  और  गई  राशि

 निपटाई
 शिकायतों  की

 संख्या

 5  6

 उब्न०  0.3

 6  3.55

 2  19.98

 उण्न०  0.57

 उण्न०  उण्न०

 5
 0.08

 उनन०  उन्‍न०

 उन्न०

 उनन  उनन्‍न०

 10  1.59

 0.57

 10  17.66

 उण्न०  उण्न०

 उण्न०  उन्न०

 उण्न०  उन्न०

 1  0.01

 1.94  94

 2...  1.08

 4.  16.59

 उन्नत०  उन्‍न०

 उण्न०  उनण्न०
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 2  3  ब  5  6

 *  22.  स्टेट  बैंक  आफ  सौराष्ट्र  ह  8...  110.15  उल्न०  ||  38...

 23.  स्टेट  बैंक  आफ  त्रावणकोर  10  8.73  0.03

 24.  सिड़िकेट  बैंक  84.  19.66  उन०

 25.  यूकों  बैंक
 Botte

 उन्म॑ं०  उन्म०  उन्‍्न०

 26.  यूनियन  बैंक  आफ  इण्डिया  उल्न०  उन्न०  उन्‍न्न०

 27.  यूनाइटेड  बेंक  जराफ़  इृष्डिया  23  138.58  ।  104.81

 28.  विजया  ब्रैंक  उन्न०  उन्न०  उण्न०  उन्म०

 उ०न०  :  उपलब्ध  नहीं

 टिप्पणी  :  कालम  (3)  ओर  (4)  में  दिये  गये  आंकड़े  बर्ष  के  दौरान  की  श्ई  धोजाधड़ियों  से

 ही  सम्बन्धित  ये  आवश्यक  नहीं  है  उसमें  पिछली  अवधि  में  हुई  धोखाघड़ियों  से

 .  सम्बन्धित  वसूली  भी  शामिल  है  ।

 ]
 विद्युत  चालित  बसे

 1762.  श्री  गोजिन्च  असर  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंजी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  दिल्‍ली  तथा  अन्य  राज्यों  में  विद्वत  चालित  बसें  चलाने  का  प्रस्ताव  सरकार  के

 बिचाराधीनः  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल-शूतल  बरियहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जयशीश  :  और

 सरकार  सेकेन्डरी  बैटरियोंपर  आधारित  बेंटरी  चालित  वाहनों  के  प्रधोग  को  प्रोत्साहन  दे  रही
 बैटरो  द्वारा  जालित  वाहनों  की  खरीद  के  लिए  सरकारी/सावंजनिक  क्षेत्र/निजी  क्षेत्र  के

 कृत  संगठनों  यात्री  माडल  वाहन  के  लिए  एक  लाख  २०  तथा  औद्योगिक  माडल  के  लिए  50,000
 रु०  की  आर्थिक  सहायता  दे  रही  बैटरी  वाहन  खरीदने  वाले  संगठनों  के  लिए  प्रथम  वर्ष  में  ही
 बैटरी  वाहनों  के लिए  100%  की  दर  से  मूल्य  ह्वास  की  अनुमति  है  ।

 ]
 जलयानों  की  भार  वहुन  क्षमता

 1763.  श्री  बी०  श्रीनियास  प्रसाद  :  कया  जल-भूतल  परिवहन  मसत्री  यह  बताने  की

 क्या  राष्ट्रीय  व्यावहारिक  आर्थिक  अनुसंधान  परिषद  सी०  ए०  ई०  द्वारा

 अभी  हाल  ही  में  किये  गये  अध्ययन  से  इस  बात  का  पता  चला  है  कि  देश  के  जलयानों  की  व्यापारिक

 भाल  की  भार  बहन  क्षमता  विश्व  औसत  क्षमता  से  काफी  कम  है

 डक



 लिकित  उत्तेर  8  1993:
 a  nN  «3  तन  मनन  न»  कननननी  नमन  कन---333५कम«++पवकननननन  नमन  की  ++-+-+-+नकननननननन  नमन  +ननमन-नन-नननननन-नमनम+कन-+  न  न  +-म  न

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  संरकार  नें  हाल  हीं  में  देश  के  जलयानों  की  व्यापारिक  माल  की  भार  वहत  क्षमता
 में  वृद्धि  करने  के  लिये  कोई  ठोस  कदम  उंठाने  पर  विचारें  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्थौरा  क्‍या

 जैलैं-भूतल  परियेहन  मंत्रारंज  के  राज्य  मंत्रो  खैँंगदीश  :  थी  मौयहन
 टन  भार  के  संबंध  में  व्यापारिक  माल  की  आर  वहन  क्षमता  प्रति  1000  टन  पर

 (w)  ब्यौरे  निम्नलिखित  हैं  :

 भारत  विश्व

 1.  घारित  नौवहन  टन  भार  6.48  423.63
 जी०  आऔर०

 2.  होथा  गया  ट्रैंड  103.4  3975

 3.  ट्रेड  के  प्रति  1000  टन  पर  62.7  106.7

 धारित  टन  भार

 और  सरकार  ने  भारतीय  नौवहुन  टन  भार  को  सुधारने  के  लिये  विभिन्‍न  कदम

 उठाये  इनमें  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :

 1.  अब  निम्बलिखित  के  लिगे  स्वतः  अशुमोदत  दिया  जाता  है  :

 (i)  क्रूड  टैेंकरों  और  ओ०  एस०  बी०  एस०  को  छोड़कर  निजी  जहाज  मालिक
 कम्पनियों  द्वारा  सभी  श्रेणियों  के  जहाजी  की  शषरीद  ।

 (४)  कऋश्त  में  अबबा  भिदेश  में  किसी  कर्म््ती  को  आभे  ध्योगार/लह विभ  के  लिये

 जहां  की  पिफ्री  ।

 किसी  भारंतीय  शिपयाईं  से  जहाज  की  और

 (iv)  प्रतिस्थाक्षन  ठन्त  भार  के  लिये  खरीद  ।

 नौवहन  कम्पनियों  को  जपने  जहाजी  कौ  बिक्री  से  प्रॉप्य  राशि  अपने  पास  रखने  और
 नई  खरीद  के  लिए  उनका  उपयोग  करने  की  अनुमति  दी  गई  है  ।

 3.  विदेशी  नौवहन  कम्पनियों  को  भारतीय  जहाज  टाइम  चाटंर  आउट  करने  की
 तब्ज्ेतां  )

 4...  बेयर  बोट  चार्टर-कम-डिमाइन  पद्धति  द्वारा  वैसल्स  की  खरीद  ।

 N

 5.  यहां  की  भरभ्मत  के  ज़िस्रे  तिसाही  ब्लक्क  एलोकेशन  स्कीम  को  शम्रपप्त  ऋर
 दिया  गया  है  ओर  भारतीय  रिजिरय  बेंक  फ्रिसी  भूख  सका  के  अगर  अऋ्यफ्रकित  शूंगरमाला

 sb
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 माल  के  लिए  जहाज/मरम्मत  ड्राई  डाकिंग  तथा  हिस्से-पुर्जों  के लिये  विदेशी  भुद्रा  जारी

 करता

 6  उवंरक  और  पैद्रोलियम  उत्पादों  की  ढुलाई  के  भाड़ा-प्रभारों  का  अब  अन्य

 जिन्सों  की  तरह  परिवतंनीय  मुद्रा  में  करने  की  अनुमति  है

 ]

 फिल्मी  सितारों  के  नाम  बकाया  आयकर

 1764.  श्री  रामेश्वर  पाटीदार  :

 की  ललित  उरांव  :

 बया  जिस  मस्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  फिल्‍मी  कलाकारों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिध  +र  3]  1992  की  स्थिति  के

 अनुसार  आयकर  की  अधिकतम  धनराशि  बकाया

 वर्ष  1992-93  के  दौरान  प्रत्येक  कलाकार  पर  कितनी  धनराशि  बकाया  थी  और  इनमें

 पे  प्रत्येक  व्यक्ति  न ेकितनी  धनराशि  जमा  और

 सरकार  इन  व्यक्तियों  से  बकाया  धनराशि  वसूल  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठा  रही

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  वी०  चस्त्रशेखर  :  से

 लाख  रु०

 क््०  नाम  दिनांक  31-12-92  दिनांक  1-4-92  से  वसूली  के  लिए  उठाए

 सं०  की  स्थिति  के  31-12-92  तक  गए  कदम

 अनुसार  मांग  बसूली/षटौती
 ०  )  ०  )

 2  3  4  $

 श्रीमती  आर०  जयप्रदा  35.03  अचल  संपत्तियां--कर

 वसूली  अधिकारी  द्वारा  एक

 एक  थियेटर  तथा

 एक  शारपिंग  काम्प्लेक्स  की

 कुर्की  की  सम्पत्तियों  की
 बिक्री  करते  के  सिये  उसके
 आरक्षित  मूल्य  को

 रित  करने  हेतु  उपाय  किए
 है  है  सभी

 153
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 2  5

 2.  सुश्री  ए०  श्रीदेवी  40.23

 3.  श्री  राजेण  खन्‍्ना  36.77

 4.  सी०  सुहासिनी  मणिरत्नम  28  35

 5,  जी०  सावित्री  21.10

 उत्तराधिकारी  ,

 &.  थ्री  ज़ी०  एस०  आर०  19.28

 क्रष्णमू्ति

 श्री  राज  बेझवरे  18.07
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 48.66

 1.90

 90.60

 1.75

 27.52  लाख  रुपए  की

 अवियादास्पद  मांग  को

 वसूल  करने  के  लिये  वसूली
 संबंधी  उपाय  किए  जा  रहे

 12.71  लांखे  रुपए  की

 विवादास्पद  मांग  की  वसूली
 को  अयकर  क्षायुक्त  द्वारा
 रोक  दिया  गया  दिनांक

 1-4-1992  की  स्थिति  के

 अनुसार  मांग  की  राशि

 88.89  लाख  रु०  थी  ।

 वार्षिकी  पालिसियां  पेंसूली

 हेतु  कुर्को  के  लिये  रखी  गई

 कर  बसख्ली  अधिकारी

 वसूली  करने  के  लिये  उपाय

 कर  रहे  हैं  तथा

 1993  में  2.16  लाख  रु०
 की  धनराशि  की  वसूली
 पहले  ही  कर  ली  गई  है  ।

 कर-निर्धारिती  की  मृत्यु  हो
 गई  है  तथा  कानूनी
 धिकारियों  को  नियमित
 मांग  का  भुगतान  करने  के
 लिये  दिनांक  25

 1993  तक  का  समय  दिया
 गया  है  ।

 आयकर  अपीलीय

 घिकरण  द्वारा  मंजूर  की  गई
 किश्त-योजना  के  अनुसार

 वसूलियां  की  जा  रही

 कर-वसूली  अधिकारी  मांग
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 को  राशि  वसूल  करने  के

 लिए  उपाय  कर  रहे  हैं  ।

 8.  श्री  किशोर  कुमार  गांगुली  17.00  न  --

 9.  श्री  योविन्द  आहुजा  उफे  16.31  न  कर-वसूली  अधिकारी  ने

 क्र्ष्ण  मांग  की  राशि  को  वसूल
 करने  के  लिये  पहले  ही
 अचल  सम्पत्तियों  की  कुर्की
 कर  दी

 10.  जी०  माधवी  15.33  0.50.  यहू  सामला  समझौता

 आयोग  के  पास

 घीन  है  ।

 ]
 अस्तर्राष्ट्रीय  मुद्दा  कोष  से  ऋण

 1765.  श्री  लोकनाथ  जोधरो  :

 थी  जी०  भसाड़े  गौ  :

 क्या  जिश्  मंत्रों  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  बर्ष  1992  के  दोरान  वैकल्पिक  व्यवस्था  के

 अन्सर्गतਂ  ऋण  मिला

 यदि  तो  तस्सम्क्धी  ब्वौरा  क्या

 उक्त  व्यवस्था  के  अन्तर्गत  1993  की  प्रथम  लिभाही  में  देश  को  कितनी  धनराशि  प्राप्त

 करने  का  अधिकार  और  ु

 उन  परियोजनाओं  का  ब्योरा  क्या  है  छिन  पर  इस  धमराशि  का  उपयोग  करने  का

 ब्स्साव  है  ?

 दिस  मस्जालय  में  राज्य  सरभी  और  संसंदीय  कार्य  मरशालय  में  राज्य  भर्त्रो  अबरार

 :  से  अन्तर्राष्ट्रीय  काप  के  गवनंर  बोर्ड  द्वारा  3।  1991  को

 वैकस्पिक  व्यवस्था  के  अन्तगंत  16560  लांख  एस०  डौ०  आर०  की  राशि  अनुमोदित  की  गई  ।  18

 1993  तक  हमने  14250  लाख  एस०डी०आर०  की  राषश  पहले  ही  आहरित  कर  ली  है  ।

 2310  साख  एस०  डी०  आर०  की  सशि  शेषਂ  है  जिसे  1993  में  निकालना  तय  हुआ

 अस्तरौष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  ऋण  परियोजनाबद्ध  नहीं

 संसदीय  समिति  की  सिफारिशों

 मेजर  जनरल  भुगम  चला  सब्दूरो  :  कया  वित्त  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकारी  उपक्रमों  संबंधी  संसदीय  समिति  ने  भारतीय  रिजवं  राष्ट्री  यकृत  बैंक

 और  सहायक  बैंकों  को  संसदीय  समिति  के  अधिकार  क्षेत्र  मे ंलाए  जाने  की  सिफारिश  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  ओर

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ओर  संसदीय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  अवरार

 :  ओर  सरकारी  उपक्रमों  पर  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  सुझाव  दिया  है  कि

 भारतीय  रिजवं  राष्ट्रीयकृत  भारतीय  स्टेट  बैंक  और  उसके  अनुषंगी  बैंक  तथा  अन्य  वित्तीय

 संस्थाएं  जैसे  कि  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  भारतीय  औद्योगिक  पुननानर्माण
 भारतीय  निर्यात-आयात  बैंक  और  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  को  उनकी  समीक्षा  के  दायरे  के  अन्तर्गत

 लाया  जाना

 समिति  की  सिफारिशों  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 बागवासों  फसलों  का  उत्पादन  और  उनके  उत्पादों  का  निर्यात

 1767.  श्रीसमतो  शोला  गोतत  :

 श्रीमती  केसरबाई  सोनाजों  क्षोरसागर  :

 क्या  जाणिएय  सन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ी

 क्‍या  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  सरकार  ने  बागवानी  फसलों  और

 मसालों  जैंस  उत्पादों  क  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिये  कोई  योजना  बनाई

 तत्सम्बन्धी  वस्तुवार  ब्योरा  क्‍या

 क्या  भ्रामीण  क्षेत्र  के किसानों  को  इस  योजता  में  शामिल  करने  की  कोई  सम्भावना

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  समितियां  भी  स्थापित  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 मागरिक  उपभोक्ता  सप्सले  ओर  सार्वजनिक  वितरण  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  तथा
 जाणिम्य  मम्त्रालय

 ही

 राज्य  कसालुद्दोन  :  और  बागवानी  फसलों  के
 उत्पादन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  पंत्रवर्षीय  योजना  के  दोरान  सरकार  ने  1,000  करोड  रुपये  के
 परिव्यय  से  एक  व्यापक  योजना  तैयार  की  है  ।  योजना-बार  लागत  को  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न

 बागवानी  उत्पादों  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  नीति  वातावरण  बनाने  के  उद्देश्य  से
 सरकार  ने  विभिन्‍न  कदम  उठाए  इन  कदमों  में  अन्य  बातों  के  अलावा  बागवानी  के  लिए  जरूरी

 पूजीगत  मालों  पर  कम  सीमा  शुल्क  लगाना  एकीकृत  विनिमय  दर  की  शुरुआत  आयात-निर्यात  नीति
 1992-97  में  कृषि  जन्य  क्रियाकलाप  को  उत्पादक  क्रियाकलाप  के  रूप  में  परिभाषित  करना  हृत्यादि
 शामिल  हैं  ।

 और  सरकार  द्वारा  ऐसी  कोई  समितियां  स्थापित  नहीं  की  गई  हैं  ।
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 विवरण

 क्रम  सं०  कम्पनी/संगठन/योजनावार  विस्तृत  विवरण  परिव्यय  Eo

 1.  राष्ट्रीय  बागवानी  बोडे  के  कार्यक्रम  200.00

 2.  नारियल  विकास  बोर्ड  के  कार्यक्रम  100.00

 3.  मस्लालों  का  एकीकृत  विकास  150.00

 4.  काजू  गिरी  का  एकीकृत  विकास  30.00

 5.  उष्ण  शुष्क  क्षेत्र  तथा  शीतोष्ण  फलों  का  85.00

 एकीकृत  विकास

 6.  पालीग्रीन  हाइसेज  इत्यादि  सहित  250.00

 क्ृषि  में  प्लास्टिक  का  उपयोग

 7.  सब्जियों  का  उत्पादन  तथा  सब्जियों  के  बीज  के  उत्पादन  को  बढ़ावा  15.00

 8.  कोकोआ  का  विकास  3.00

 9.  सुपारी  का  विकास  5.00

 10.  कुकुरमुत्ता  का  विकास  10.00

 11.  कन्द-मूल  फसलों  का  विकास  2.50

 12.  पुष्पोत्पादन  का  विकास  10.00

 13.  सुगंधित  तथा  क्वाइयों  से  सम्बन्धित  पौधों  का  विकास  5.00

 14.  पान  की  पत्ती  का  बिकास
 ह

 2.00

 15.  निर्यात  बढ़ाने  का  कार्यकम  132.50

 1000.00

 |

 ः

 भारतोय  रिजर्य  बेक  द्वारा  म्यूचुअल  फंडों  को  स्वीकृति

 1768.  डा०  परशुराम  गंगबार  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ु
 भारतोय  रिजव॑  बैंक  ने  अब  तक  कितने  म्यूचुअल  फंडों  को  स्वीकृति  दी  है  ओर  तत्सम्बन्धी

 ब्योरा  क्या  और

 1993  के  दौरान  म्यूचुअल  फंडों  द्वारा  जनता  के  लिए  कितने  शेमर  जारी
 तथा  इनकी  धनराशि  कितनी  है  ?

 :  सावेजतिक  क्षेत्र  के  पांच  बैंकों  ने भारतीय  रिजयं  बंक

 वित्त  मंज्रालय  में  राज्य  मंत्री  ओर  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में

 री  किए  जाएंगे

 राज्य  मंत्री  अबरार
 की  पूर्व  अनुमति  से  म्यूचुअल

 187



 लिखित  उत्तर  $  1993

 फंड  प्रारम्भ  किये  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सिद्धान्त  रूप  में  बड़ोदा  बेंक  ओर  वेश्व  बैंक  को  भी

 म्यूबुअल  फंड  आरम्भ  करने  के  लिए  अनुमति  दे  दी  है  ।

 विभिस्न  योजनाओं  के  अन्तगत  ब्यूचुअल  फंडों  द्वारा  साव॑जनिक  अंशदान  के  लिए
 पेशकश  की  जाने  के  लिए  यूनिटों  की  कुल  संख्या  के  बारे  में  कोई  विशिष्ट  सीमा  निर्धारित  नहीं  है  ।

 साथ  अंशक्षतों  की अधिकतम  राशि  की  उच्च  सीमा  भी  भिर्धारित  नहीं

 ओषधियों  को  लागत  पर  पेटेन्ट्स

 1769.  श्ीसती  वसुस्धरा  राजे  :  क्‍या  वाणिश्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्पाद  पेटेन्टों  के  निर्धारण  ओर  प्रदशन  का  औष॑धों  के  मूल्य  पर  पड़ने
 वाले  फ्रधाक्ष  के  बारे  में  कोई  अकिड़े  एकत्र  किए  गए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  भारत-अमरीका  संयुक्त  व्यापार  परिषद्‌  औ०  ने  इन  आंकंडों  की  जाँच

 की

 यदि  तो  संधुंक्त  व्यापार  परिषद  द्वारा  इस  पर  विशेष  रूप  से  औषध  पर  पड़ने  वाले

 प्रभाक  के  द्ारे  में  व्यक्त  मत  क्या  और

 (8)  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वकश्रिज्य  संत्रो  प्रणव  :  ।.  भारत-संयुक्र  संयृक्सः  व्यापार

 परिषद्‌  के  1992  में  विचार-विमर्शों  के  दौरान  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  इस्र  बात  पर

 सहमति  व्यक्त  की  गई  कि  आंकड़े  एकत्र  किए  और  दवाइयों  को  वापस  पर

 उत्पाद  वैटेंस्टों  के  प्रभाव  का  निर्धारण  और  प्रदर्शन  करने  के  लिए  विश्लेषण  किया  जाएगा  ।

 2.  उत्पाद  पेटेन्टों  में  शामिल  दंवाईयों  की  कीमत  पेटेन्टों  मे ंशामिल  नहीं  की  गईं  दवाइयों

 की  ऊंची  है  जिसका  कारण  पेटेन्ट  प्रणाली  के  अंतर्गत  दिए  बए  विशेष  अधिकार  तथापि

 पेटेन्ट  प्रणाली  से  उत्पन्न  होने  वाली  उच्च  कीमतों  को
 ठीक-ठीक  कताला  सम्भव  भहीं  है  क्योंकि  वह

 विभिन्‍न  कारकों  जैसे  गैर-पेटेन्ट  वाली  वैकल्पिक  ओषधियों  की  दबाई  को  मांग  के

 स्वरूप  तथा  इसके  विनिर्माण  में  निहित  कीमत  नियंत्रण  व्यवस्था  आदि  पर  निर्भर

 करता  जहां  तक  दवाइयों  की  कोमतों  पर  सामान्य  प्रभाव  का  सम्बन्ध  यह  कहा  जा  सकता  है

 कि  देश  के  कुल  उंत्पादन  का  लगभग  10  में  15%  अन्य  देशों  में  दिए  गए  उत्पाद  पेटेस्टों  में  शामिल

 है  ।

 3.  सरकार  ने  संयुक्त  व्यापार  परिषद्‌  के  विचार-विमशों  को  ध्यान  में  रखा  है  ।.

 संगठित  तथा  असंगठित  क्षेत्र  क ेलिए  पेंशन  योजना

 1770.  भरी  जार्ज  फर्तास्डोज  :

 श्री  डो०  बेंकटेश्वर  राव  :

 शर्ते  मनोरंजन  भक्‍त  :

 क्या  अम  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  नें  संगठित  और  अंसेगठित  दोनों  क्षेत्रों  के  लिए  पेंशव  योजना  को  स्वीकृति

 दे
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 यंदि  तो  प्रस्तावित  यौजना  का  ब्यौरा  क्या  और

 कर

 इसे  कब  तक  कार्यान्वित  किए  जाने  की  संभावतां  है  ?

 श्रम  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  पी०  ए०  :

 से  प्रश्न  नहीं

 महाराष्ट्र  में  प्रमुख  बेकों  को  प्रोमगायें

 1771.  श्री  अस्ता  जोशी  :  क्‍या  बिश्त  मन्‍्त्री  यह  बताभे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बर्थ  1992  के  दौरान  महाराष्ट्र  में  प्रमुख  बैंकों  द्वारा  कितभी  यरेजभायें  तेकरे  की  गई

 बैंकों  और  विभिन्‍न  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  पुणे  में  इन  योजनाओं  के  लिए  कितनी  ऋण
 राशि  उपलब्ध  कराई  और

 पुणे  में  इस  परियोजनाओं  के  अम्तर्भत  कितने  कृषकों  और  सथु  उश्योगों  को  ऋण  आप्त

 हुआ  ।

 बिच  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  और  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रौ  अवरार

 :  और  केन्द्रीय/राज्य  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  विभिन्‍न  योजनाओं  के  अंतर्गत

 राज्य  सरकार  की  एजेन्सियों  हारा  पहचान  किए  गए  व्यक्ति/व्यक्तियों  के  समूहों  को  ऋण  प्रदान
 न

 करते  प्रत्येक  जिले  में  अग्रणी  बैंक  जिले  ऋण  वौजअभा  वैधार  करता  है  और  इसे  कार्यान्यित

 करने  के  लिए  अन्य  बैंकों  के साथ  समत्वय  करता  महासप्ट्र  राज्य  में  बर्च  1991-92  के  दौरान

 कार्यान्वित  की  गई  कुछ  महत्वपूर्ण  योजनाएं  ये  हैं  :  समन्वित्र  श्रामीण  विकास  का्म्रस  आर०

 डी०  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  को  स्वरोजगार  प्रदान  करने  की  योजना  ई०  ई०  यू०

 शहरी  गरीबों  के  लिए  स्वरोजगार  कार्यक्रम  ई०  फी०  यू०  शहरी  व्यष्टि  उद्यम

 योजना  यू०  एम०  रोजगार  संवर्धन  कार्यक्रम  और  लोक  शाहिर  अन्नाभाई

 साठे  विकास  महात्मा  फूले  पिछड़ी  जाति  विकास  निगम  और  विमुक्त  जाति  एवं  जनजाति

 विकास  निगम  की  विशेष  सँघर्क  योजना  सी०  और  बांयो  गैस  योजनाएं

 जाचि  |

 ऊपर  उल्लिखित  विभिन्त  योजनाओं  के  अंतर्गत  वर्ष  1991-92  के  दौरान  पुणे  जिले  में  बैंकीं

 और  वित्तीय  संस्थाओं  द्वोरा  प्रदान  किए  गए  ऋण  निम्नानुसार  हैं  :
 ao _...................>>क->»-->कनमनननमीनानिनाभा।।णख।।।ख।।ख।ण  नि  िनीथीी़  सलअअ  अ  अ  अइअ  ठ  सकक  डअ  सच

 खाते  राशि

 २०)

 |  2  3  ५

 आई०  आर०  डी०  पी०  9063  507.53

 2.  एंस०  ई०  ई०  यू०  बाई  264  49.67

 8.58
 3.  एस०  ई०  पी०  पी०
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 2  3  4

 4.  एस०  यू०  एम०  ई०  161  12.90

 5.  ई०  पी०  पी०  23  18.48

 6.  लोक  शाहिर  अन्ना  भाई  विकास  निगम  564  18.15

 7.  महात्मा  फूले  पिछड़ी  जाति  विकास  निगम  1245  47.21

 8.  विमुक्त  जाति  और  जन  जाति  विकास  निगम  131  2.86

 9.  विशेष  संघटक  योजना  गा  359.00

 0.  बायो  गैस  1197  50.11

 वर्तमान  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  से  पूछे  गए  तरीके  के  अनुसार  सूचना  प्राप्त  नहीं

 तथा  पुणे  जिले  में  वर्ष  1991-92  के  दौरान  वाषिक  ऋण  योजना  ऋण  संवितरणों

 के  अंतगंत  कृषि  और  लघु  उद्योग  क्षेत्र  द्वारा  प्राप्त  किए  गए  ऋण  निम्नानुसार  हैं  :

 खातों  की  संख्या  राशि  रुपये

 कृषि
 103677  9133.29

 लघु  उद्योग  1473  1747.86

 ।]

 रचजड़  का  उत्पावन  और  आयात

 1772.  श्री  सी०पी०  सुवालगि
 ओऔी  के

 ०  एच०  मुनियष्पा  :

 थी  ए०  चाहसे  :

 श्री  पी०सा०  थासस  :

 क्या  वाणिज्य  सस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  इस  बर्ष  प्राकृतिक  रबड़  की  मांग  और  आपूत्ति  में  कोई  अन्तर

 यदि  तो  अवधि  के  दौरान  रबड़  का  अनुमानित  उत्पादन  और  इसकी  खपत
 क्या

 क्‍या  सरकार  का  1993-94  के  दौरान  प्राकृतिक  रबड़  का  आयात  करने  का  विचार

 यदि  तो  उसमें  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च  होगी  और  कितनी  मात्रा  में  रबड  का
 आयात  करने  का  विचार

 ॥

 (४)  किस  दर  पर  यह  आयात  किया  जायेगा  और  इस  समय  रबड़  का  अंतर्राष्ट्रीय  मूल्य
 कितना

 ि

 ()  क्या  केन्द्र  सरकार  को  रबड़  बोर्ड  से  रबड़  के  छोटे  उत्पादको  के  हित  की  रक्षा  करने  के
 सम्बन्ध  में  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  और

 (8)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या
 है

 और  सरकार  ने  हस  सम्बन्ध  में  क्‍या  कार्यवाही
 की  है  ?
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 वाजिण्य  मंत्री  प्रण०  :  और  वर्ष  1992-93  के  दौराव  प्राकतिक

 रबड़  का  संशोधित  अनुमानित  उत्पादन  तथा  खपत  क्रमशः  395,000  मी०  टम  तथा  414,000  मी०

 हब  है  ।  तथापि  पिछले  वर्ष  के  आगे  बढ़ाए  गए  स्टाक  तथा  निर्यात  हकदारी  के  विरुद्ध  विनिर्माताओं

 द्वारा  किए  यए  आयात  को  साथ  मिलाकर  चालू  वर्ष  के  दौरान  रबड़  की  मांग  और  आपूर्ति  के  बीच

 कोई  घाटा  नहीं  है  ।

 से  जी  वर्ष  1993-94  के  दौरान  रबड़  का  उपभोग  करने  वाले  उद्योग  को  मांग

 और  आपूर्ति  के  लिए  प्राकृतिक  रबड़  की  10,000  मी०  टन  मात्रा  का  आयात  करने  की  अनुमति
 देने  का  निर्णय  लिया  गया  इस  आयात  में  अंतनिर्वाहित  विदेशी  गुद्रा  की  राशि  खरीद  के  लिए
 संविदा  की  तारीख  से  अंतनिहित  बाजार  में  प्राकृतिक  रबड़  की  कीमत  पर  निर्भर  करेगी  ।

 ]  1993  को  मलेशिया  बाजार  में  आर०  एस०  एस०  ग्रेड  की  रबड़  सामान्यतः

 आयातित  की  कीमत  निम्नानुसार

 यू०  एस०  डालर  843.8  प्रशि  मी०  टन  पोटपर्यत  शुल्क*

 यू०  एस०  50.00  प्रति  मी०  टन  भाड़ा  और  सर्वेक्षण  प्रभार

 जोड़  :  यू०  एस०  डालर  893.8  प्रति  मी०  टन  सी०  एंड  एफ०

 *  रायटर  की  रिपोर्ट  के  अनुसार

 और  सरकार  को  प्राकृतिक  रबड़  की  बँच  मार्क  कीमत  को  संशोधित  करने  के  लिए

 रबड़  बोडड  से  सुझाव  प्राप्त  हुए  प्राकृतिक  रवड़  एस०  ए०  4  की  बैंच  मार्क  कोमत  कीं

 5  1993  को  घोषणा  की  गई  थी  चूंकि  स्थानीय  बाजार  में  कीमतें  हाल  ही  में  घोषित  बैच

 मार्क  कौोमत  से  अधिक  चल  रही  अतः  किसी  भी  सरकारी  एजेन्सी  द्वारा  प्राकृतिक  रबड़  खरीदे

 जाते  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  !

 विदेशी  सुठ्रा  आय

 1773.  भी  राजे  कुसार  शर्मा  :

 भी  श्रवण  कुमार  पटेल  :

 क्या  विस  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पिछले  दो  वर्षों  स ेसरकार  की  विदेशी  मुद्रा  आय  में  कमी  हो  रही

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 किन-किन  स्रोतों  से  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  जा  रही

 विदेशी  मुद्रा  भंडार  निर्माण  में  प्रत्येक  सतोत  का  अंगदान  कितना  और

 (8)  3  1993  तक  विदेशी  मुद्रा  भंडार  कितना  था  ?

 पित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  और  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  अवरतर
 :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं
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 के  माध्यम  से  किया  जाता

 विदेशी  मुद्रा  भंडार  ते  भुगतान  संतुलन  की  स्थिति  परिलक्षित  होती  किसी  एक
 समय  में  भंडार  का  स्तर  विदेशी  क्षेत्र  में  किए  गए  बहुत-से  लेस-देनों  का  निवल  परिमाण  होता  है  ।

 इसलिये  भंडार  में  हुई  बृद्धि  में  अलग-अलग  मदों  का  अंशदान  निर्धारित  करना  संभव  नहीं

 (४)  31-1-93  की  स्थिति  के  अनुसार  विदेशी  मुद्रा  भंडार  और  विशेष  अधिकारों

 को  13,688  करोड़  रुपये  का  था  ।

 ]

 निर्यात  संवर्धन  हेतु  भारत  व्यापार  संवर्धत  संगठन

 1774.  थ्रौ  श्रीवल्लभ  पाणिप्रही  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बलाते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वया  भारत  व्यायार  संवर्धत  संगठत  ने  निर्यात  संवर्धन  हेतु  उपाय  सुझाए

 यवि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  इन  पर  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 नागरिक  उपभोक्ता  मानले  और  सार्वजनिक  वितरण  सन्‍्त्रालय  में  शाज्य  भम्जो  तथा

 बाणिज्य  मनत्रासय  सें  राज्य  मन्त्री  कमालहीव  :  विर्यात  संबधंत  के  लिए  भारत

 व्यापार  संवर्धन  संगठन  टी०  पी०  द्वारा  कोई  खास  उपाय  नहीं  सुज्लाए  मए

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 शरण  लधु  उद्योग  एककों  के  लिए  वित्तीय  सहायता

 1775.  श्री  हरि  सिंह  जाबड्ा  :  क्या  विस  सन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  सरकारी  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  मत  दो  वर्षों  के दौरान  रुणण  लघु  उद्योग  एककों
 को  पुनः  चालू  करने  हेतु  गुजरात  को  कुल  कितनी  विसीय  सहायता  प्रदात  की  और

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  उपर्युक्त  एककों  के  लिए  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की

 गई  है  ?  वि

 जिस  समजालय  में  राज्य  सम्त्री  और  संसवीय  कार्य  सन्त्रालय  सें  राज्य  बस्ती  अबरार

 .  भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  पिछले
 दो  वर्षों  में

 1900-91  और  1991-92)  गुजरात  राज्य  विलीय  निगम  एस०  एफ०  और  गुजरात
 औद्योगिक  निवेश  निगम  आई०  ने  मिलकर  गुजरात  राज्य  में  लघू  उद्योग  क्षेत्र  की  13

 इकाइयों  को  349  लाख  रुपये  की  पुनरुद्धार  राशि  मंजूर  की  गई  थी  ।  लघु  क्षेत्र  की  रुणण  इकाइयों  के

 पुनढद्धार  के  लिए  अपमी  पुनवित्त  योजना  के  अन्तर्गत  भारतीय  लघु  उद्योग  बिकास  बैंक  ने  इस  अवधि

 के  दौरान  गुजरात  राज्य  में  दो  इकाइयों  को  33.60  जाख्  रुपये  की  सहायता  मंजूर  की  है  ।

 भारतीय  लघु  उजोग  विकास  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  इस  प्रकार  की  सहायता  के  लिए

 किसी  भी  प्रकार  की  राशि  का  लक्ष्य  निर्धारित  करना  संभव  नहीं  फिर  लघु  उद्योग  क्षेत्र  की
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 संभावित  रूप  से  अर्थक्षम  रुण्ण  इकाइयों  को  अलग-अलग  सामले  के  आधार  पर  आवश्यकता  पर

 जाधारित  पुनरद्धार  सहायता  दी  जाती  1992-93  के  चालू  वर्ष  के  दौरात  गुजरात  की  राज्य

 स्तरीय  दो  विसीय  संस्थाओं  द्वारा  24.75  लाख  रुएये  का  संवितरण  किया  गया  है  और  भारतीय

 लद  उद्योग  विकास  बैंक  द्वारा  अपनी  पुनवित्त  योजना  के  अन्तर्गत  अब  तक  13.20  लाख  रुपये  का

 संवितरण  किया  गया  है  ।

 गेर-सरकारी  क्षेत्र  के  औद्योगिक  मजबूरों  के  लिए  पेंशन  योजना

 1776.  खुशोराम  इररोमल  जेत्थाणों  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  धिचार  गैर-सरकारी  क्षेत्र  औद्योगिक  मजदूरों  के  लिए  पेंशन  योजना  शुरू
 करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ते  इस  सम्धन्ध  में  क्या  कदम  उठाये

 घैस  संत्रालत  के  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  से  कर्मचारी  भविष्य  निधि  के

 केन्द्रीय  न्यासी  बोर्ड  ने  निजी  क्षेत्रों  में  कायेरेत  कर्म  चारी  भविष्य  निधि  के  अंशदाताओं  के  लिए  उपयुक्त
 बेंशन  योजना  लागू  करने  की  सिफारिश  की  प्रस्तावित  योजना  में  अधिवाधिता  पर  सेवानिभुस्ति

 स्थायी  रूप  से  पूर्ण  इत्यादि  की  अवस्था  में  पेंशन  की  अदायगी  की  व्यवस्था
 बीर्ड  फी  सिफारिशों  पर  सरकार  सकज्ियता  से  घिचार  कर  रही

 उड़ीसा  में  केख्लीय  सहकारी  बैंकों  तथा  क्षेत्रीय  प्रामोण  बेंकों  को  हुआ  लाभ  तथा  घाठा

 1777.  डा०  कालिकेश्वर  पात्र  :  क्या  बित्त  मक्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौराग  उड़ीसा  में  केन्द्रीय  सहकारी  बैंकों  तथा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों

 की  प्रतिवर्ष  हुए  औौसन  लाभ  तभा  घाटे  का  ब्यौरा  क्या  और

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  भविष्य  में  इन  बैंकों  को  घाट  न  क्या  कदम  उठाये

 गए  हैं  ?

 wer  जिस  संजालय  में  राज्य  जंत्री  और  संदीप  कार्य  मरजालय  सें  राज्य  सन्त्रो  अवराए

 :  प्राप्त  सूचना  के  जनुसार  1988-89,  1989-90  और  1990-91

 तीन  वर्षो  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  लाभ  अजित  करने  वाले  केन्द्रीय  सहकारी  बैंकों  का औसत  ला

 और  घाटा  उठाने  वाले  केन्द्रीय  सहकारी  बैंकों  का  औसत  घाटा  नीचे  दिया  गया  है  :

 लाभ  घाटा

 1988-89 9  14.6  79.0

 1989-90  4.5  21.9

 1990-91  21.2  29.0
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 a ent  met

 उड़ीसा  के  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  के  मामले  में  गत  3  वर्षों  के  अर्थात्‌  1989-90,

 और  केन्द्रीय  के  आंकड़े  नीचे  दिए  गये  हैं

 लाभ  घाटा

 "

 27.32

 केन्द्रीय  सहकारी  बंकों  द्वारा  उठाये  गये  घाटों  के  अनेक  कारण  जैसे  निम्न

 उच्च  प्रबन्ध  प्रचालनों  पर  कम  ऋण  पोर्टफोलियो  में  विविधीकरण  की

 यथोचित  रूप  से  निधियों  की  व्यवस्था  में  असफलता  तथा  कम  वसूली  |  केन्द्रीय  सहकारी  बैंक

 राज्य  सरकार  के  प्रशासनिक  नियत्रणाध्ीन  है  तथा  राज्य  के  सम्बन्धित  विधान  द्वारा  नियंत्रित  होते '
 केन्द्रीय  सहकारी  बैंकों  के  निरीक्षण  राज्य  सरकार  द्वारा  किये  जाते  हैं  तथा  राष्ट्रीय  करषि  और

 ग्रामीण  विकास  बैक  भी  उनका  सांविधिक  निरीक्षण  करता  है  तथा  उपचा  रात्मक  उपायों  का

 सुझाव  देता  है  ।  जहां  तक  सहकारी  ऋण  संस्थानों  की  खराब  वसूलो  का  सम्बन्ध  राज्य  सरकारों

 से  मीडिया  तथा  विस्तार  तंत्र  द्वारा  उधारदात्री  संस्थाओं  की  रकमों  की  बापसी  अदायगी  के  महत्व
 का  प्रचार  करने  के  लिए  कहा  गया  बैंकों  को  भी  परामशं  दिया  गया  है  कि  वे  अपने  प्रबन्धन  की

 लागत  को  उचित  स्तर  तक  ही  सीमित

 क्षेत्रीय  ग्रामाण  बैंकों  के  कार्य  निष्पादनों  की  नाबार्ड  तथा  भारत  सरकार  द्वारा  नियमित

 रालों  में  मानीटरिंग  की  जाती  वित्तीय  प्रणाली  पर  जिसने  हाल  ही  में  अपनी  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  कर  दी  न ेसिफारिश  की  थी  कि  लाभप्रदता  करने  के  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  के  सभी

 प्रकार  के  क्रियाकलापों  में  भाग  लेने  की  अनुमति  दी  जानी  यद्यपि  उनका  विशेष  ध्यान

 मत  समूह  पर  ही  रहना  चाहिए  ।  में  में  नाबाडड  ने  सलाह  दी  है  कि  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक

 अपने  विशेक  से  गै  र-लक्ष्य  समूहों  का  अपनी  वृद्धिशील  उधार  के  40%  तक  का  वित्तपोषण  कर  सकते

 सभी  क्षेत्रीय  ग्रामीण  वेंकों  के  सम्बन्ध  में  बकाया  पूंजी  भी  50  लाख  रुपये  से  बढ़ाकर  75

 लाख  रुपये  कर  दी  एक  भारतीय  रॉपष्ट्रीय  ग्रामीण  बैंक  की  स्थापना  करने  का  प्रस्ताव  भी  किया

 गया

 जम्मू-कश्मीर  राज्य  सड़क  परिवहन  लनिगम

 श्री  गुशदास  कामत  :  क्या  जल-भूतल  परिघहुन  भनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या जम्मू और कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम में पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान लगाई गई समस्त पूंजी समाप्त हो गई है यदि तो इसके क्या कारण और इस राज्य के लोगों को पर्याप्त सावंजतिक परिवहन उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्‍या कदम उठाये हैं !
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 जल-भूतल  परिवहन  मम्त्रालय  के  राज्य  सम्त्रो  अगदोश  और

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 मोटर  वाहन  1988  में  निजी  प्रचालकों  ने  उदारता  से  स्टेज  कैरियर  परमिट

 प्रदान  करने  के  उपबन्ध  दिये  गये  हैं  ।  केन्द्र  सरकार  ने  यात्रा  करने  वाली  जनता  की  आवश्यकताओं  को

 पूरा  करने  के  लिए  जम्मू  तथा  कश्मीर  सरकार  सहित  राज्य  सरकारों  को  निजी  प्रचालकों  को

 पूर्वक  परमिट  प्रदान  करने  के  लिए  पहले  ही  पत्र  लिखे

 ]

 नल  त-्ततनननन्ननननननननतत  नल लनीनन+न+-ीनीन-ी-ी_नी-ीनीननीतथीतनननक+न--+नकी पक  1779. श्री stn नाथ वर्मा : क्या जिस ae यह बताने की कृपा  भा  ५अभ  थे  +जकभआ  पकਂ

 आयात-निर्यात  पर  सोसा  शुल्क

 श्री  उपेसय  नाथ  वर्मा  :  क्या  जिस  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ”  के  दौरान  आयात-निर्यात  से  सीमा  शुल्क  के  रूप  में  कितनो  राशि  प्राप्त

 को  और

 न्यायालयों  में  आयात-निर्यात  पर  सीमा  शुल्क  वसूल  करने  सम्बन्धी  कुल  कितने  मामले

 लम्बित  हैं  तथा  इनकी  कुल  राशि  कितनी  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  थी०  चनल्रशेखर

 1992  को  अवधि  के  दौरान  निर्यातों  और  आयातों  पर  सीमा  शुल्क  के  रूप  में  वसूल  की  गई  कुल  राशि

 17809.61  करोड़  रुपये  है  ।

 31  1992  की  स्थिति  के  अनुसार  उच्च  न्यायालयों/उच्चतम  न्यायालय  में

 आयान-निर्यात  से  सम्बन्धित  सीमा  शुल्क  की  वसूली  के  अनिर्णीत  मामलों  की  संर्या  तथा  उनमें  ग्रस्त

 कुल  राशि  के  बारे  में  सूचना  नीचे  दिये  गये  अनुसार  है  :

 मामलों  की  संख्या  न  10992

 ग्रस्त  राशि  न  432.05  करोड़  रुपये  ।

 ]

 ट्रांसचार्ट  विंग  सबिसेज

 1780.  डा०  के  ० एस०  सौन्द्रम  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मम्त्री  यह  बताने  की

 क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  जलयान  और  फैटी  कार्यों  को  किराये  पर  जेने  के  लिए

 विंग  सर्विसेजਂ  की  सेवाओं  का  उपयोग  करने  वाली  सभी  भारतीय  कम्पनियों  से  शुल्क  वसूल  करने  का

 यदि  तो  शुल्क  के  प्रतिशत  का  ब्योरा  क्‍या  और

 यह  कब  तक  प्रभावी  होगा  ?

 जल-भूतल  परिवहन  भम्त्रालय  के  राज्य  मंत्रों  जयदीश  :  हां  ।

 और  सरकार  ट्रांसचार्ट  द्वारा  ट्रम्प  आधार  पर  भारतीय  नौबहन  कम्पनियों  ने

 किराये  पर  लिए  गए  भारतीय  जहाजओं  के  सम्बन्ध  में  दिनांक  |  1993  से  भाड़ा/अमुक्त
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 भाड़ा  और  बिलम्ध  शुल्क  कोई  के  |  प्रतिशत  की  दर  से  सेवा  प्रभारਂ  लगाने  का

 निर्णय  लिया

 जसंस्कृत  काज  का  निर्धात

 1781.  श्री  संदीपान  भगवास  योरात  :  पया  याणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रसंस्क्रत  काजू  गिरी  के  निर्यात  में  कमी  भाई

 यदि  तो  प्रसंस्कृत  काजू  गिरी  का  गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  प्रत्येक

 कितना  उत्पादन  हुआ  और  कितना  निर्भात  किया

 क्या  काजू  उद्योग  को  किसी  गम्भीर  संकट  का  सामना  करना  पड़  रहा

 यदि  तो  क्या  कदम  उठाये  गये/उठाने  का  बिचार  है  ?
 *

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तभा

 बर्सणज्य  भंज्ञालध  में  राज्य  संत्रो  कमालुद्दीम  :  और  पिछले  तीन  वर्षों  के

 दौरान  काजू  गिरी  का  निर्यात  निम्नलिखित  है  :

 ee

 वर्ष  मात्रा  मूल्य

 1989-90  45807  365.07

 1990-91  49812  441.40

 1991-92  64692  668.45

 :  वाणिज्यिक  जानकारी  एवं  सांख्यिकी  महानिदेशालय

 गिरी  के  निर्यात  के  राज्यवार  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 और  काजू  उद्योग  को  जिन  अत्यधिक  गम्भीर  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़  रहा

 है  थे  निम्मलिखित  हैं  :

 ()  स्वदेशी  उत्पादन  पर्याप्त  नहीं  है  और  उद्योग  को  पर्याप्त  मात्रा  में  आयात  का  सहारा
 लेना  पड़ता  और

 (ii)  उत्पादकता  का  निम्न-स्तर  ।

 इसलिए  कृषि  मंत्रालय  ने  भारत  में  काजू  के  एकीकृत  विकास  के  लिए  एक  कार्यक्रम  अपने

 हाथ  में  लिया  है  |  इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  बेहतर  रोपण-सामग्री  का  कीट
 उदिभज्ज-कृषि  को  लोकप्रिय  बनाने  जैसे  उपाय  किये  गए  क्रषि  मंत्रालय  ने

 वर्षीय  योजना  के  दौरान  इस  योजना  के  लिए  30  करोड़  रुपये  की  राशि  आबंटित  की

 सारावती  पुल

 1782.  श्रीमती  चम्रप्रभा  अर्स  :  क्या  जल-भूतल  परिवहम  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :
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 जल कि  डिक  नकल  जल  लक  जन्‍म  भला ल्‍  कल  ल्‍+  आल  न तञञत+तहत0॥ै्त  ते  जज

 क्या  हत्योवर  के  समीप  राष्ट्रीय  राजसार्य  संख्या  17  पर  स्थित  सोरागती'पुज्त
 स्थिति  में

 (en)  यदि  तो  इस  पुल  की  दशा  सुआरने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये
 औरं

 हु

 इस  प्रयोजताथ  कितनी  निधि  दी  जाएगी  ?

 जल-भूतथ  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगवीश  :  कर्माटक  में  रा०
 रा०  17  पर  हन्नोवर  के  तिकट  साराबती  पुल  में  कुछ  विकृतियां  देखी  गई  हैं  जिमके  कारण  इस  समय

 पुल  पर  केवल  हल्के  वाहनों  को  चलने  की  अनुभति  दी  जा  रही  है  ।

 जांश-पड़ताल  करने  तथा  निवांरक  उपायों  का  सुझाव  देने  का  कांये  पराभर्भधाताओं  को
 सौंपा  गया  है  ।

 चूंकि  मरग्मत  योजना  को  अभी  अन्तिम  सप  दिया  जाना  इसलिए  भरम्मत  काये  के

 लिए  जारी  की  जाने  वाली  सभावित  निधियों  की  अभी  जातकारी  नहीं  दी  जा  सकती  |

 पसमों  का  निजीकरण

 1783.  क्री  फोडोकुम्नोल  सुरेश  :  क्या  जल-भूलल  परियहुन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भुम्बई  पत्तन  की  एक  अध॑  गैर-सरकारी  पार्टी  को  देने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 (ex)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  कमा  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  भम्धालब  के  राज्य  सल्त्री  जप्ररोश  इस  समय
 सरकार  के  पास  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  .

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्रासीण  क्षेत्रों  में  कम  सात्रा  में  ऋण  दिया  जाना

 1784.  श्रो  शोभनाह्रीएयर  राव  वाड़डे  :  क्‍या  बिल  मंत्री  यह  अताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ब्रामीण  क्षेत्रों  में  स्थित  जिनिंग  एण्ड  प्रेसिग  मिलों  पर  कम  मात्रा  सें  ऋण  देने  की
 नीति  लागू  की  जा  रही

 यवि  तो  क्या  इसका  देश  के  ग्र।मीण  क्षेत्रों  विशेषकर  आंध्र  प्रदेश  में  कपास  की  खरीद
 पर  प्रतिकूल  एभाव  पड  रहा  और

 सरकार  ने  दस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  हैं  अथवा  उठाने  जाने  का  विचार

 वित्त  मन्त्रालय  सें  राष्य  भन्‍्जी  और  संसदीर  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मम्त्री  अवरार
 :  थे  वैकों  द्वारा  जिनिंग  और  प्रेसिंग  मिलों  की  अग्रिम  दैने  के  कार्य  का

 संवेदनशील  वस्तुओं  पर  लागू  घगतात्मक  ऋग  नियरत्रण  सी०  के  प्रावधानों  के  तारा
 नियन्त्रित  होता  अर्थव्यवस्था  के  विभिन्‍त  क्षेत्रों  में  उचित  ऋण  संबितरण  प्राप्त  करने  भोर  साथ

 ही  बैंक  कहैणों  की  सहायता  से  संवेदनशील  वस्सुओं  की  धारिता  संबंधी  सथटेबाजी  को  सेकने  के  लिये
 चयदात्मक  ऋण  वियत्मण  ऋण  गियन्त्रण  तन्‍्ग  चयवात्मक  ऋण  व्धस्मक्ष  उप  के  ऐसे
 एककों  को  दी  गई  ऋण  सुदिधाग  भारतीय  रिजवं  बैंक  हारा  समय-समय  पर  जारी  दयनात्मक  ऋषण
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 नियन्त्रण  निर्देशों  के अनुसार  इन  पर  आधारित  होगी  :  न्यूनतम  ब्याज  ऋण  का  स्तर

 भादि  ।  जिनिंग  और प्र  सिग  मिलों  के  लिए  रूई  ओर  कपास  की  आपूर्ति  की  स्थिति  में  सुधार  लाने  के

 उद्देश्य  और  उसके  द्वारा  आंध्र  प्रदेश  सहित  देश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रूई  उत्पादकों  को  राहत  प्रदान

 करने  के  लिए  रूई  और  कपास  की  मार्जिन  अपेक्षा  जो  60%  19-1-1993  से  कम  करके  45%
 कर  दी  गई  है  और  भण्डा  रण  रसीद  से  इस  वस्तु  के  लिए  मार्जित  को  उसी  तारीख  से  45%  से  कम

 करके  30%  कर  दिया  गया

 शहरों  का  दर्जा  बढ़ाना

 1785.  श्री  अनादि  चरण  दास  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  से  शहरों  का  दर्जा  बढ़ाने  के  सम्बन्ध

 में  अनुरोध/अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  गत  दो  वर्षों  और  चालू  वर्ष  के  दौरान  ऐसे  जो  अभ्यावेदत  मिले  हैं  उनका

 राज्य-वार  ब्यौरा  कया

 प्रत्येक  राज्य  में  उन  शहरों  का  ब्यौरा  क्‍या  जिनका  अब  तक  दर्जा  बढ़ाया  गया

 उन  अभ्यावेदनों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जो  अभी  भी  केन्द्रीय  सरकार  के  विचाराधीन

 और

 (४)  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  ऐसे  अभ्यावेदतों  पर  कब  तक  अन्तिम  निर्णय  ले  लिया  जाएगा  ?

 जिस  मन्त्रालय  में  राज्य  सनी  एम०  थो०  जन्द्रशेलर  :  से

 मध्य  पांडिचेरी  और  गोवा  जैसे  विभिन्‍न  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों

 में  शहरों/कस्बों  का  दर्जा  बढ़ाने  के  लिये  माननीय  संसद  कमंत्रारी  एसोसिएरशनों  और  राज्य

 सरकारों  को  मिलाकर  भिम्त-भिन्‍न  जगहों  से  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 मकान  किराया  भत्ते/नगर  प्रतिपूर्ति  भत्ते  के  प्रयोजन  के  लिये  शहरों  का  दर्जा  बढ़ाने/पुनवंर्गी-
 करण  करने  का  कार्य  दस  वर्षीय  जनगणना  के  आधार  पर  शहरों/कस्बों  के  अन्तिम  जनसंख्या  आंबड़ों  में

 दी  गई  जनसंख्या  के  आधार  पर  किया  जाता  वर्ष  1991  की  जनगणना  के  अन्तिम  जनसंख्या

 आंकड़े  अब  प्राप्त  हो  गए  हैं  और  प्रयोजन  के  लिए  निर्धारित  मानदण्ड  के  अनुसार  जहां  कहीं
 आवश्यक  शहरों  का  दर्जा  बढ़ाने/पुनर्वंगीकरण  करने  सम्बन्धी  कार्यवाही  शुरू  कर  दी  गई

 राज्य  व्यापार  निगम  का  कार्य  निष्पादन

 1786.  ओ  प्रकाश  बी  पाटील  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राज्य  व्यापार  तिगम  के  वर्तमान  कारोबार  की  क्‍या  स्थिति  है  और  गत  तीन  वर्षों  में
 प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  इसका  सफलतापूत्ंक  कार्य  निष्पादन  क्या  रहा  ;  और

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  उदार  आथिक  नीति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  राज्य
 व्यापार  निगम  की  क्‍या  नीति  है  ?

 बाणिज्य  मन्त्रो  प्रणजं  :  पिछले  तीन  वर्षों  तथा  199
 (1993  के  दौरान  स्टेट  ट्रेडिंग  कारपोरेशन  का  कुल  कारोबार  तीचे  दिया  गया  है  :
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 न्‍उंमनमक

 5०)  )

 1990-91  1991-92  अप्र  1992-

 1993

 निर्यात  152  369  625  9086

 आयात  1070  1332  610  293

 आंतरिक  33  55  80  129

 जोड़  1855  1756  1315  730

 स्टेट  ट्रेडिंग  कारमोरेशन  मे  आर्थिक  नीतियों  के उद/रीकरण  के  संदर्भ  में  अपने  निगमित

 उद्देशहों  को  पश्थिशच्रित  किया  है  और  तिर्ग्रात  तथा  आयात  दोनों  के  गर-सरणीकृब  व्याय्र के
 विकास  पर  अत्यधिक  बल  दे  रहा  है  ।

 व्याफर  सुधार

 1787.  भी  हरीश  नारायण  प्रभु  झांदये  :  क्या  बाशिण्प  संत्रो  यह  बताने  कौ  छूक  करेगे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  व्यापार  सुधारों  का  दूसरा  चरण  शुरू  करने  का  और

 यदि  तो  अन्तिम  रूप  दिए  गए/परिकल्पित  ब्रुनियादी  और  मूल  ढांचे  में

 नकाराष्मक  सूची  में  फाट-छांट  और  आत्मनिर्भरता  को  बढ़ावा  देने  और  इस  बारे  में  ध्षनाईं

 गई  निर्गम  नीति  का  ब्यौरा  क्‍या

 वाणिल्य  भन्‍्जोी  प्रणन  :  और  सुधार  एक  सतत  प्रक्रिया

 1991  में  शुक  किए  यए  और  एक्जिम  नीति  1992-97  में  समेकित  किए  गए  संरचमात्मक

 सुधारों  का  उद्देश्य  विदेश  व्यापार  के  नियन्त्रण-मुक्त  ढांचे  के तहत  भारत  की  निर्यात  क्षमताओं  और

 आत्म-निर्भरता  को  बढ़ाना  सुधारों  में  निषेधात्मक  सूची  की  छंटाई  सहित  लाइसेंस

 संबंधी  और  अस्य  भियन्त्रभों  को  धीरे-धीरे  लमाप्त  मिर्यात  से  जुड़े  आयात  की

 घिक  महत्व  के  उत्पादों  सहित  पूंजीगत  बस्‍्तुओं  तथा  कण्ची  सामभ्री  पर  आयात  लाइसेंस  शथा  आधात

 शुल्कों  में  कमी  भिर्यात  प्रोत्साहमों  को  सुदृढ़  ध्यापार  लेखे  पर  एकीकृत  विभिमय  दर  शुक्र
 करना  और  नीतियों  तथा  क्रियाविधियों  को सरल  और  कारगर  बनाकर  जिबाशकिधि  संबंधी  बाधाओं

 को  दूर  करना  शामिल  है  ।

 आतंकवाद  को  पाकिस्तान  को  सहायता

 1788.  श्री  आर०  सुरेख्र  रेड्डो  :

 श्री  रधि  राय  :

 श्री  जाज  फर्नान्‍्डोज  :

 श्री  मोहन  राजले  :

 ही  डी०  बेकटेश्वर  राव  :

 क्या  बिक्त  सन्‍त्री  यह  बताने  की  कूषा  करेंगे  कि  :

 169



 लिखित  उत्तर  5  1993

 क्या  पाकिस्तान  की  गुप्तचर  सेवा  ने  संयुक्त  अरब  अमीरात  और  मुम्बई  में  कार्यरत  अपने

 सूत्रों  क ेजरिये  भारत  के  लिये  भारी  मात्रा  में  स्वचालित  अस्त्र-शस्त्रों  की  खेप  जलयानों  से  भेजी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 भविष्य  में  इन  बुरी  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 वि  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  एम०  वो०  चना्रशेजर  :  और  माननीय

 सदस्य  का  आशय  उन  कुछेक  प्र स  रिपोर्टों  से  है  जिनमें  यह  बताया  गया  था  कि  पाकिस्तान

 की  आंतरिक  आसूचना  सेवा  के  पश्चिमी  तट  पर  विशेष  रूप  से  मुम्बई  तथा  उसके  आसपास

 चोरी-छिपे  हथियार  उतारकर  कुछेक  तस्करी  करने  वाले  गिरोहों  की  मदद  से  भारत  में  हथियारों  की

 तस्करी  की  उपलब्ध  रिपोर्टों  से इस  तरह  आगग्नेयास्त्र  उतारने  की  किसी  घटना  का  पता

 नहीं  चलता  है  ।

 सरकार ने  क्षेत्रीय  कार्यालयों  को  सतक॑  कर  दिया  है  और  इस  तरह  की  तस्करी  की

 रोकथाम  और  उसका  पता  लगाने  के  कार्य  में  लगी  सभी  एजेन्सियों  के  बीच  घनिष्ठ  तालमेल  रखा  जा

 रहा

 भारतोय  औद्योगिक  विकास  बैंक  को  आयकर  में  छूट

 1789.  श्री  सी०  पी०  मुदाल  मिरियप्पा
 श्री  के०  एच०  मुनियप्पा

 क्या  विश्ष  भन्‍त्रो  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  जौद्योगिक  विकास  बैंक  को  आयकर  में  छूट  दी  जा  रही  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  छूट  को  कब  बन्द  किया  गया

 क्‍या  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  को  आयकर  में  छूट  देने  की  मांग  की  गई  और

 (87)  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्र  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 दिस  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍त्री  एम०  वी०  जनाशेखर  :  और

 आई०  डी०  बी०  आई  1964  को  धारा  35  के  आधार  पर  मैससं  आई०  डी०  बी०  आई०
 को  कर-निर्धारण  वर्ष  1991-92  तक  आयकर  की  अदायगी  से  छूट  प्राप्त  थी  ।

 यह  छूट  कर-निर्धारण  वर्ष  1992-93  से  वापस  ले  ली  गई

 आई०  डी०  बी०  आई०  से  ऐसा  कोई  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 इसका  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 |  ॥

 राष्ट्रीय  राजमागों  पर  पुलों  का  मिर्माण/सरम्मत

 1790.  श्री  शिवराज  सिह  चोहान  :

 क्री  एन०  जे०  राठवा  :

 बया  जल-भूतल  परिवहन  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 .....  वर्ष  1993-94  तथा  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  विभिन्‍न  विशेष  रूप

 सै  मध्य  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  जल  मायों  पर  निर्माण/मरम्मत  किए  जाने  वाले  पुलों  की  संख्या  कितनी

 और

 इसके  लिए  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गई  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  जगदीश  :  आठवीं  योजना

 के  दौरान  मध्य  प्रदेश  राज्य  में  52.70  करोड़  रु०  की  लागत  के  10  बड़े  पुलों  और  11.79  करोड़  रु०

 की  लागत  के  32  छोटे  पुलों  विभिन्‍न  राज्यों  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  460  करोड़  रुपए  की

 लःगत  के  75  बड़े  पुलों  और  150  करोड़  रुपए  की  लागत  के  353  छोटे  पुलों  का  निर्माण  शुरू  करने

 का  प्रस्ताव  योजना  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  38.00  करीष़

 रु०  की  लागत  से  छः  बड़े  पुलों  की  मरम्मत  करने/मजबूत  बनाने  का  भी  प्रस्ताव  है  :

 वर्ष  1993-94  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  की  परियोजनाओं  समेत  विभिन्‍न  राष्ट्रीय
 राजमार्गों  पर  शुरू  की  जाने  वाली  परियोजबाओं  की  जानकारी  संसद  द्वारा  अनुदान  मांगों  का

 मोदन  किए  जाने  के  बाद  ही  दी  जा  सकती

 इस  परियोजना  के  लिए  कोई  निधियां  निर्धारित  नहीं  की  गई  हैं  और  यह  यह  योजना

 आयोग  द्वारा  वर्ष  प्रतिवर्ष  किए  जाने  वाले  निर्णयों  के  आवंटन  पर  निर्भर  करेगा  ।

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  रिक्त  पद

 1791.  श्री  एन०  जे०  राठवा  :  क्‍या  बाणिज्य  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 उनके  मन्त्रालय/विभाग/उपक्रमों  में  1992  तक  अनुसूलित  जातियों/अनुसूचित्त
 जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  पदों  में  से  कितने  पद  रिक्त  थे  और  इसके  क्या  कारण  ओर

 इन  पदों  को  भरने  के  लिए  क्‍या  कायंवाही  की  गई  है  या  करने  का  विचार  है  ?

 बाणिज्य  सन्‍त्री  प्रणव  :  और  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और

 इसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 बाल  अमिक

 1792.  भ्रीसमतों  शीला  गोौतस  :

 शओीमसतो  भावसा  खिखलिया  :

 क्री  राजेश  कुमार  :

 थी  कोडीकुम्तील  सुरेश  :

 शी  संदोषान  भगवान  जोरात  :

 शओ  बविलास  सुत्तेमवार  :

 क्री  प्रयोन  डेका  :

 क्या  श्रम  सजी  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य  सरकारों  ने  बाल  श्रम्रिक  सम्बन्धी  कानून  को  लाभू  कराने  के  पर्याप्त  कदम

 उठाए
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 न  तातहत  te

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 संगठित  क्षेत्र  उद्योग  में  कार्मरत  बाल  अजिकों  फी  अमुमानिस  संख्या  फितनी  और

 इन  बच्चों  को  राहत  और  पुनर्वास  पैकिज  प्रदान  करने  के  लिए  तैयार  की  गई  समयचद्ध

 कार्ययोजना  क्या  है  ?

 असम  सम्त्रालय  के  राज्य  संत्रो  पो०  ए०  :  और  बाल  श्रम  कानूनों
 को  कार्यान्वित  करने  के  उद्देश्य  स  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  ने  संगत  अधिनियमों  के  अन्तगंत  सक्षम

 भ्रवर्तन  प्राधिकारियों  को  अधिसूचित  किया  इन  प्रशधिकारियों  को  यह  उत्तरदायित्व  सौंप  गया  है
 कि  वे  कार्यस्थलों  का  नियमित  निरीक्षण  करें  और  कानूनी  प्रगवधानों  के  उल्लंघन  की  सूचना  मिलने  पर

 कोमी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  अभियोजन  दायर  करें  ।

 1981  की  जनगणना  के  अनुसार  सिर्माण  और  परिबहन  क्षेत्र  तथा  व्यापार

 एबं  अन्य  सेवाओं  में  16.5  लाख  बालक  नियोजित  थे  ।

 बाल  श्रमिक  पद्धत्ति  उत्पन्न  करने  काली  पररिस्थित्ति  की  आर्थिक  जटिलताओं

 के  कारण  इन  बालकों  को  राहत  और  पुनर्वास  पेकेज  उपलब्ध  कराने  के  लिए  स्क्कद्ध  कार्य  योजना

 लैयार  करना  कठिन  है  ।

 सोशा-शुल्क  बिक्वग  हारा  छापे  मारना

 1793.  श्री  ललित  उरांध  :  गया  बित्त  बन्दहों  3  1992  के  अतारांकित  प्रश्न

 संब्या  3728  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  कुछ  बड़ी  निर्यातोन्मुख  कम्पनियों  के  परिसरों  पर  मारे  गये  छापों  के

 शम्कप्त  में  सूचना  एकत्रित  कर  ली

 यदि  तो  कम्पनी-वार  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  और

 (६)  अपेक्षित  सूबसा  सदन  के  पटल  पर  तक  रखीਂ  जातुनीਂ  ?

 बिस  समत्रालय  में  राज्य  म्त्री  एम०  थो०  चज्रशेखर  :  नहीं  ।

 ब्योरे  संलग्न  विवरण  में-दिए  गए  हैं  ।

 और  ये  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 विवरण

 निर्यातोस्मुखी  एकक  का  नाम  राज्यगसंचध  का  कगछ़ए  गए  कथित  मूल्य
 राज्य  क्षेत्र  काबर्णय  अपवेधना/उल्लंघन  की  राशि

 1  2  3  4
 तन

 मैं०  थ्ेमिस  कैमिकल्ज  गुजरात  लगभम  6:36  लाख  रुपए

 2.  में०  तासा  कान्‍्टीनेन्टल  एक्सपोर्ट्स  आंध्र  1992  जरय्भग  25  लाख  रुपए

 हैदराबाद  प्रदेश
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 2  3  4.

 3.  में०  आयेन  फाइन  फैब०  गुजरात  1992  लगभग  29.03  लाख  रुपए

 राजपुर-कादी  मेहसाना

 4.  मैं०  प्राइम  होभ  कम्प्यूटर  दिल्ली  79$%2  जगभक  39.68  लाख  सकत

 ओखला

 5.  मै०  वम्बई  आर्ट  फाल्टा  पश्चिमी  1992  3.5  किलोग्राम  सोना  कम

 एक्सपोर्ट  प्रोसेसिग  जोन  बंगाल  पाया  गया

 ]

 जहाजं  की  खरीद  के  लिए  बिदेशी  नोजहस  कस्करनियों  हलरा  क्र  जिस  जूस

 1794.  श्री  जाजे  फर्मान्डीज  :

 क्री  सनोरंजन  भक्त  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंजों  कह  बताने  की  झक्  करेंके  कि  :

 क्या  भारत  को  जहाज  खरीदने  के  लिए  कई  लिदेशी  जट्रभरानीक  कम्कलियों  ने  धन  देने

 का  प्रस्ताव  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्लियाਂ  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मन्त्रालय  के  राज्य  मनत्री  जगवीश  :  वहीं  ।

 और  (7)  प्रश्न  नहीं  उठतय  ।

 राज्य  व्यापार  निमसा  हारा  नियत्ति  व्याफर

 1795.  श्री  अन्ता  जोशी  :  क्‍या  वाणिज्म  मंत्री  यह  बताने  को  हुृष्ट  करेंगे  कि  :

 पिछले  6  माह  के  दौरान  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  कुल  कितनी  धनराशि  काकिकोत
 किया

 पिछले  वर्ष  की  तुलनम  में  मह  वृद्धि  कितनी

 निगम  द्वारा  किन-किन  देशों  को  निर्यात  किया  जा  रहा  और

 नर  बाजारों  में  प्रवेश  हेतु  क्या  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्री  प्रणव  एस०  टीं०  सी०  नें  पिछले  छह  महौनों
 1992  2  1993)  के  दोरात  211  करोड़  रुपये  मुख्य  का  मिर्माल  किक  |

 और  एस०  टी०  सी०  का  निर्यात  पिछले  छह  महीनकें  में  पिल्लो  कई  की  इसी  अवधि
 में  हुए  नियत  (322  करोड़  रुपये  की  तुलना  में  कम  हुआ  है  और  यह  गिरावट  सरणीकृत
 निर्यात  में  कमी  किए  जाने  के  कारण  आई  ।

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  एस०  टी०  सी०  द्वारा  निर्यात  इन  प्रमुक  देशों  किया  जा

 रहा  सं०  रा०

 १छ



 लिखित  हत्तेरे  $  1993

 फिलीपीन

 मिस्र  तथा,कुवैत  ।

 वर्ष  1992-93  के  दौरान  एस०  टी०  सी०  अनेक  नर  बाजारों  में  प्रवेश  करने  में  सफल

 रहा  ये  बाजार  हैं  :  हल्के  इंजीनियरी  मदों  के  लिए  अण्डों  के  लिए

 रसगुल्लों  के  लिए  चमड़ा  परिधानों  के  लिए  अमिट  स्याही  के  लिए

 सूटकेसों/प्लास्कों  के  लिए  सिगरेटों/सुगन्धियों  के  लिए  आभूषणों  के  लिए  पैकेट

 बन्द  चाय  के  लिए  स्वतंत्र  राष्ट्रों  का  बल्क  दवाइयों/औपधि  उत्पादों  के लिए  व्रियतनाम

 और  दाना  लासा  भोजन  के  लिए  इण्डोनेशिया/सिगापुर  ।

 बिदेशों  में  संयुक्त  उद्यमों  क ेलिए  अनुमति

 1796.  श्री  गुरुवास  कौसल  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  राष्ट्रीकों  को  अब  विदेशों  में  संयुक्त  उद्यम  लगाने  के  लिए  अनुमति  नहीं
 लेनी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  इस  प्रकार  के  संयुक्त  उद्यमों  के लिए  स्वीकृत  विदेशी  मुद्रा  की  राशि  भी  बढ़ाई  गई

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 बाणिज्य  भसत्री  प्रणव  :

 (q)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।  ॥॒

 विदेशों  में  पूंजी  निवेश  सम्बन्धी  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  में  संयुकत  उद्यमों  में  भारतीय

 इब्विटी  भागीदारी  की  किसी  प्रकार  की  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  नहीं  की  गई

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अफीस  का  उत्पादन

 1797.  डा०  लाल  बहादुर  राजल  :  क्या  बिल  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अफीम  की  धरेलू  वाधिक  खपत  कितनी

 इसका  प्रयोग  किन-किन  प्रयोजनों  हेतु  किया  जाता

 (x)  1993-94  3-94  के  दौरान  अफीम  के  उत्पादन  हेतु  निर्धारित  लक्ष्य  जितना  और

 पोस्त  की  खेतो  हेतु  पहचाने  गए  क्षेत्र  कौन-कौन
 से  हैं  ?

 खिस  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  एस०  बो०  जनद्रशेवर  :  और

 बचे  1992-93  के  ओपिएट  अफीम  पाउडर  के  निर्माण  तथा  अफीम  के

 पंजीकत  व्यसनियों  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  जारी  करने  के  लिए  देश  में  लगभग  107  मीटरी  टन

 की  आवश्यकता  हीती  विनिमय  के  आधार  पर  अफीम  के  निर्यात  के  बदले  कोडीन
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 ..  फॉस्फेंट  तथा  नाकोटीन  बी०  पी०  का  आयात  कर  140  मीटरी  टन  और  अधिक  अफीम

 क्री  आवश्यकता  होती  है  ।
 ॥

 पोस्त  फसल  वर्ष  1993-94  के  लिए  अफीम  के  स्वदेशी  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  कोई

 लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  |

 मध्य  राजस्थान  और  उत्तर  प्रदेश  राज्यों  में  उन  अधिसूचित  क्षेत्रों  का  ब्यौरा

 दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  जहां  फसल  वर्ष  1992-93  के  दौरान  अफीम-पोस्त  की  खेती  की

 अनुमति  दी  गई

 विवरण  ह
 मध्य  राजस्थान  और  उत्तर  प्रदेश  राज्यों  में  उन  अधिसूचित  क्षेत्रों  के  ब्यौरे  दर्शान  बाली

 सूची  जहां  फसल-वर्ष  के  दोरान  अफीम  पोस्त  की  खेती  करने  की  अनुमति  दी  गई  है|

 विस्तार

 ऋ०सं०  जिले  का  नाम  ज+  ---------------  -----

 तहसील/परगना

 1  2  3  न

 मध्य  प्रदेश  राज्य

 1.  मंदसोर
 सीतामऊ  और

 2.  रतलाम  जोरा  और

 3...  क्षाबुआ  पेटलावाड  ।

 4...  उज्जन  खबंरोड  और  माहिदपुर

 5.  राजगढ़  |

 6.  शाजापुर  नलखेड़ा  और  बरोड  |

 7.  ग्वालियर  ग्वालियर  ।

 राजस्थान  राज्य

 1...  कोटा  रामगंज

 2.  बरान  छिपाव

 3.  बूंदी  बुंदी  ।

 4...  झालवाड़  पाच  पिरावा

 और  गंगधार  |

 5.  चित्तौड़गढ़  छोटी
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 लिशित  उसर

 b |  ६4

 6.  उदमपुर

 7.  भीलवाश

 8.  बांसवाड़ा

 1.

 2.  माऊ

 3.  गाजीपुर

 4...  बाराबंकी

 5.  लखनऊ

 6.  शायबरेली

 7.  शाहजहांपुर

 8.  बरेली

 9.  बदायूं
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 बड़ी
 फापासन  और  रशमी  ।

 बसलभ  धरियावाड़  और  उदयपुर  |

 कोटरी  और  जहाजपुर  |

 घाटोल  जिले  की  प्रतापगढ़  तहसील  का

 सीमावर्ती  केवल  सेमलिया

 आंगालसी  रथ  और

 आचार्य  नरेन्द्र  देव  कुमारगंज
 |

 नायपुर  और  घोसी

 जमानिया

 बसोधी  और  दरियाबाद

 राम  स्नेही
 नघाबगंज  और  देवा

 राम  नगर  और  कुर्शी
 सिदौर  और  सुबेहा  ।

 ब्रोहनलाल  राष्ट्रीय  वनस्पति  अनुसंधान  उद्यन

 और  सैंट्रल  इंन्स्टीच्यूट  ऑफ  मैडिसिनल  एण्ड  एरोमैट्रिक
 लखनऊ  मोहनलाल  ।

 कुम्हरावन  |

 जलालाबाद  और  कानठ

 कटरा  और  खेड़ा  बश्चेरा  ।

 सिरौली

 सिरोली  और  बलिया

 फरीदपुर  इसापुर
 आारतीय  कृषि  अनुसंघान  नई  दिल्‍ली  का

 फाम  ।

 बदायूं  और  उद्मानी  उसैट

 बिसौली  और  इस्लामनमर

 सहसवान  और  कोट
 ।



 |
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 निर्यात  ऋण  लागत

 डा०  के  ०  एस०  सौन्यश  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क़॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  निर्यात  ऋण  लागत  को  कम  करके  तिश्व  के  स्तर  तक  लाने  का

 है  जो  6  से  9  प्रतिशत  तक  और

 क्या  सरकार  का  निर्यात  हेतु  कच्चे  माल  के  आयात  पर  शुल्क  मुक्त  आयात  की  असुमति
 देने  तथा  सीमा  शुल्क  और  ब्याज  दरों  में  कमी  करके  पंजी  लागत  को  कम  करने  का  भी  विचार  है  ?

 4

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अबवरार

 अहमद  :  बैंक  पहले  से  ही  रियायती  ब्याज  दरों  पर  निर्यात  ऋण  उपलब्ध  कराते  रहे  जो  कि

 अन्य  प्रकार  के  ऋणों  की  तुलना  में  लगभग  4  प्रतिशतांक  कम  है  ।  इसके  रुपया-निर्यात  ऋण

 परे  ध्यांज  दरें  हाल  ही  से  पहली  1993  से  समान  रूए  से  एक  प्रतिणतांक  क्रम  की  गई  हैं  ।  डालर

 मूल्यवर्गित  निर्यात  ऋण  अब  6.3  प्रतिशत  की  ब्याज  दर  पर  उपलब्ध  है  जो  अन्तर्राष्ट्रीय  दरों  के

 अनुकूल

 निर्यात  लाइसेसों  की  विभिन्‍्त  श्रेणियों  के  अन्तगंत  निर्यात  उत्पादन  के  प्रयोजन

 के  लिए  आवश्यक  कच्चे  माल  उगभोज्य  हिस्से  पुर्>ों,  अतिरिक्त  पुजों
 और  पैकिंग  सामग्री  के  शुल्क-परुक्ट  आयातों  की  पहले  ही  अनुमति  दे  चकी  है  ।  निर्यात  संवर्धन  पूंजीगत
 माल  योजता  के  अधीन  15  प्रतिशत  की  रियायती  दर  पर  पूंजीगत  बस्तुओं  के  आयात  की  भी

 अनुमति  दी  गई  इसके  1993-94  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  बजट  में  यह  प्रस्ताव

 किया  गया  है  कि  परियोजताओं  और  आम  मशीनरी  पर  आयात  शुल्क  55  प्रतिशत  से  कम  करके  35

 प्रतिशत  किया  जायेगा  और  निर्यात  प्रतिबल  क्षेत्रों  जैसे  समुदी  हीरे  और

 जवाहरातों  आदि  निदिष्ट  पूंजीगत  वस्तुओं  पर  आयात  शुल्क  को  40  प्रतिशत  से  कम  करके  25

 प्रतिशत  किया  जाएगा  ।

 2  लाख  झपये  से  अधिक  के  बैंक  अग्रिमों  पर  ब्याज  दर  को  भी  पहली  1993  से  18

 प्रतिशत
 मै  कम  करके  17  प्रतिणत  कर  दिया  गया

 जी
 कर्माटक  में  फालतू  भूमिਂ

 '
 1799.  श्रीमती  चसा  प्रभा  अर्स  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 कर्नाटक  में  स्थान-बार  कुल  कितनी  फालत्‌  रक्षा  भूमि  उलब्ध

 कर्ताटक  सरकार  और  नगर  पालिकाओं  को  फालतू  रक्षा  भूमि  बाजार  मूल्य  पर

 बेचकर  आवास  परियोजनाओं  के  लिए  धन  उफ्लब्ध  कराने  का  कोई  प्रस्ताव

 यधि  तत्सम्भनन्धरी  ब्योरा  क्या  और

 इस  भूमि  को  बेचने  से  कितनी  राशि  प्राप्त  होगी  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राश्य  मंत्री  (att  :  कर्माटक  राज्य  के  बेलरी  नामक

 स्थान  182.59  एकड़  भूमि  अस्थायी  और  पर  रक्षा  आवश्यकताओं  से  फालतू  पाई  गई
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 नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 प्रसंस्कृत  पदार्थों  के  सम्बन्ध  में  फोकस  प्रुपਂ  की  रिपोर्ट

 1800.  श्री  हरीश  नारायण  प्रभु  झांदये  :

 किः

 क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार को  प्रसंस्कृत  खाद्य  पदार्थों  के  सम्बन्ध  में  फोकस  की  रिपोर्ट

 मिल  गई

 यदि  तो  हसकी  मुख्य  सिफारिशें  क्या-क्या  और

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्‍या  का्येवाही  की

 सागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्बजनिक  वितरण  संत्रालव  में  राज्य  मंत्री  तथा

 बाजिज्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुदीन  :  जी  हां  ।

 और  एक  विवरण-पत्र  संलग्त  है  जिसमें  मुख्य-मुख्य  सिफारिशें  और  उन  पर  सरकार
 द्वारा  की  गई  फारंवाई  दर्णाई  गई  हैं  ।

 1.  रुपये  की  आंशिक  परिवतंनीयता  का  लाभ

 जारी  रखा  जाए

 2.  नाबाड  उद्यान  उत्तादों  के  लिए  अपेक्षतया
 कम  ब्याज  दरों  पर  वित्त  उपलब्ध

 3.  एपीडा  को  विदेशों  में  सामान्य  प्रचार  के

 लिए  पर्याप्त  निधियां  उपलब्ध  कराई

 जाएं  ।

 4.  एपीडा  क्रेता-विक्रेता  बैठकफें  आयोजित  करे

 और  व्यापार  मेलों  में  सहभागिता  करे  ।

 118

 की  गई  कारंबाई
 eee  सरकार ने व्यापार खाते पर एकीकृत  का

 2

 सरकार  ने  व्यापार  खाते  पर  एकीकृत
 दर  की  घोषणा  कर  दी

 बैंकों  को  नाबाई  को  निवेश  पुनवित्त  की
 यता  राशि  जो  वर्ष  वह वर्ष  में  2300

 करोड़  रु०  की  रही  थी  वह  वर्ष  करोड़ रु०  के
 दौरान  22%  से  बढ़ाकर  2800  करोड़  रु०  की

 हो  जायेगी  ।  इनके  नाशार्द  के
 नियति  अभिमुख  कृषि  परियोजनाओं  के  मामलों
 में  2  लाख  रु०  से  अधिक  राशि  के  ऋणों  के  लिए

 1.9  की  शियायती  वध्याज-दर  प्रदान  करता

 एपीडा  का  परिष्यय  जो  वर्ष  है।  में

 करोड़ रु० रहा उसे में बढ़ाकर 6.23 करोट रु० कर दिया गया इस कियान्वित किय रहा
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 ५  जो  एकक  अपने  उत्पादन  का  45%  सरकार  का  उद्देश्य  यह  है  कि  निर्यात  के  लिए

 हिस्सा  निर्यात  करते  हैं  उन्हें  विद्य,त  एक  भीति-बातावरण  तैयार  किया  जाये  न  कि

 टैरिफ  दरों  में  25%  की  छूट  प्रदान  की
 राज्य  विद्युत  बोर्डों  पर  बोझ  डालते  हुए  उपदान

 जाए  ।  योजनाएं  लागू  की  अतः  यह  प्रस्ताव

 स्वीकार  करने  योग्य  नहों  है  ।

 6.  रेफिजरेदेद्व  वनों  और  उन  पर  उपदान  कृषि  एवं  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पाद  निर्यात  विकाश्न

 अधिक  उपलब्धता  हो  ।  प्राधिकरण  के  जरिए  एक  ऐसी  योजना

 क्रियान्वित  की  जा  रही  है  जिसके  तहत  निर्यात

 हेतु  उद्यान-उत्पादों  सहित  कृषि  मदों  को

 ले  जाने  के  लिए  रेफ्रिजरेटेड  वैन  प्राप्स  करने  पर

 उबदान  दिया  जायेगा  ।

 oy.  शिपिंग  कारवोरेशन  वरों  में  40%  तक  सरकार  का  यह  उद्देश्य  है  कि  उद्याव  उत्बादों

 की  कटोती  का  निर्यात  बढ़ाने  क ेलिए  एक  नीति-वाततावरण

 बनाया  जाये  और  शिपिंग  कारपोरेशन  पर  बोझ

 डालते  हुए  उपदान  योजना  लागू  करना  नहीं

 है  ।  अतः  यह  प्रस्ताव  स्वीकार  नहीं  किया  जा

 सकता  ।

 8.  सदान-पूर्व  ओर  लदान-पश्चात  ऋण  पर  वित्त  मंत्री  जी  ने  रुपया  निर्यात  ऋण  पर  एक

 ब्याज  की  दर  9  0  से  अधिक  न  हो  ।  प्रतिशत  की  छूट  देने  की  घोषणा  की  है  ।

 9.  वाणिज्य  मंत्रालय  को  चाहिए  कि  वह  औद्योगिक  दृष्टि  से  विकसित  देश  विकासशील

 विशेष  रूप  से  ई०ई०सी  देशों  से
 देशों  से  आयातित  लगभग  सभी  विनिर्भित  तथा

 शुल्कों  पर  कोटा-आबंटन  प्राप्त  करें  ।  अर््ध-विनिर्मित  औद्योगिक  उत्पादों  और  कुछ

 चुनिन्दा  कृषि  उत्पादों  पर  टैरिफ  अधिमान

 प्रदान  करते  हाल  ही  में  हमने  आथिक

 समुदाय  से  अनुरोध  किया  है  कि  वह  कृषिजन्य
 तथा  औद्योगिक  उत्पादों  विशेषकर  प्रसंस्कृत
 सब्जियों  तथा  फलों  को  शामिल  करते  हुए  अपनी
 योजना  में  सुधार  करे  ।

 बाल  अभिक

 1801.  श्री  आर०  सुरेस्ा  रेड्डी  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  अत्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  के  तत्वाबधान  में  बाल  श्रसिक  उन्मूलन  हेतु  एक  कार्यक्रम

 शुक  किस  यश

 यदि  तो  क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठत  द्वारा  देश  को  कोई  धनराशि  उपब्लध  कराई

 "75 ननज्जज-ल+
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  शुरू  की  गई  परियोजनाओं/योजनाओं  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?  -

 अम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  हां  ।

 ह  और  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  की  प्रोग्राम  स्टीयरिंग  कमेटी  ने  31

 1993  तक  की  अवाधि  के  लिए  भारत  में  बाल  श्रम  उन्मूलन  सम्बन्धी  अन्तर्राष्ट्रीय  कार्यक्रम

 पी०  ई०  के  लिए  2.25  मिलियः  अमेरीकी  डालर  26.97  करोड़  रुपये  के
 निश्चित  किये  हैं  ।  शत

 अब  तक  आई०  पी०  ई०  सी०  के  अन्तर्गत  देश  भर  में  लगभग  9,600  कामकाजी  बच्चों

 को  शामिल  करने  वाल  तीस  कार्यवाही  कार्यक्रमों  को  स्वीकृति  दी  गई  उद्योगों  में  (15

 कृषि  क्षेत्र  में  (3)  और  अनौ४  वारिक  और  सेवा  क्षेत्रों  में  कायं  करने  वाले  बच्चों  के  लिए  (12)  पर

 ध्यान  देने  के  लिए  इन्हें  केन्द्रित  किया  गया  कामकाजी  बच्चों  के  माता-पिताओं  और  सामान्य  रूप

 से  समुदाय  के  लिए  जागरूकता  पैदा  करने  के  अतिरिक्त  कायंत्रमों  में  कल्याणकारी  गतिविधियों  जैसे

 अनौपचारिक  पोषणाहार  स्वास्थ्य  जांच  और  व्यावसायिक  पर  ध्यान  दिया

 जाता

 संट्रल  को-आपरेटिव  बंक  को  नई  शाखायें

 1802.  श्री  एम०  जे०  राठवा  :  क्‍या  थित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  गुजरात  में  केन्द्रीय  सहकारी  बैंक  की  नई  शाखायें  खोलने का
 और  '

 यदि  तो  इन  शाखाओं  को  कहां-कहां  खोले  जाने  का  विचार  है  ?

 विस  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  ओर  संसदोय  कार्य  मम्त्रालय  में  राज्य  संत्रो  अबरार
 :  और  केन्द्रीय  बेंक  राज्य  सरकार  प्रशासनिक  नियंत्रण  में  होते  हैं  और

 वे  राज्य  के  संबद्ध  सहकारी  कानून  से  नियंत्रित  होते  बैंककारी  विनियमत  1949

 कि  सहकारी  समितियों  पर  लागू  को  धारा  21  (1)  के  अनुसरण  में  केन्द्रीय  सहकारी
 बैंकों  को  परिचालम  के  अपने  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  नई  शाखायें  खालने  के  लिए  भारतीय  रिजवं  बैंक  की

 पूर्व  अनुमति  प्राप्त  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  उन्हें  अपने  परिचालन  क्षेत्र  के  अन्दर-अन्दर  शाखायें

 खोलने  के  लिए  संबद्ध  राज्य  के सहकारी  समितियों  के  रजिस्ट्रार  से  अनुमति  प्राप्त  करनी  होती  है  ।

 बिहार  और  उड़ोसा  के  लिए  स्थोीकृत  ऋण

 1803.  श्री  ललित  उर्ांव  :

 डा०  कफारलिकेश्वर  पात्र  :

 क्या  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  बिहार  और  उड़ीसा  में  सरकारी  क्षेत्र  के  वित्तीय
 संस्थानों  दरा  1990-91,  1991-92  और  1992-93  में  (३1  1992  स्वीकृत

 *
 ओर  बांटे  गये  ऋण  का  संस्था-बार  ब्योरा  क्या  है  ?

 जिस  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  और  संसदोय  कार्य  भम्त्रालय  में  राज्य  स्त्री  अवरशोर
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 नस

 :  विहार  और  उड़ीसा  में  वर्ष  1990-91  और  1991-92  के  दौरान

 सरकारी  क्षेत्र  में  वित्तीय  संस्थाओं  घारा  मंजूर  और  संवितरित  किये  गये  ऋण  का  संस्था-वार  बिस्तृत

 संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 जिवरण

 सं०  नाम  उड़ीसा  बिहार  उडीसा  विहार

 मंजूर  संवितरण  मंजर  संवितरण  मंजूर  संवितरण  मंजूर  संवितरण

 1.  भारतीय  औद्योगिक  110.0  129.5  56.1  42.8  108.2  137.51  315.  123.7

 विकास  बैंक

 2.  भारतीय  औद्योगिग  474  62.6  24.0  5.5  40.4  42.3  6.4  12.7

 वित्त  निगम

 3.  भारतोय  लघु  50.7  45.5  44.4  43.5  56.2  42.6  47.0  33.6
 विकास  बैंक

 4.  भारतीय  औद्योगिक  12  1.7.  5.7  0.5  —  2.4  5.5

 पुनर्निर्माण  बैंक

 5.  भारतीय  जीवन  60.5  $.5  0.8  5.5  4.9  12.6  57.1  82.8

 वीमा  निगम

 6.  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  7.6  12.3  1.9  2.7  101  6.3  1.9  2.3

 7.  भारतोय  साधारण  9.0.  +-  09  — +-  3.7  21.5  8.7

 बीमा  निगम

 राज्य  वित्त  निगम  49.7  49.7  23.2  27.5  49.4  50.8  27.6  22.4 3

 9.  राज्य  औद्योगिक  16.1  16.5  20.5  17.7  13.4  11.5  28.2  9.7

 विकास  नियम

 ]
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 चर  ह  ्््ति-+  तल  तहत  जलन

 सामान्‍य  का  के  घंटों  के  दोरान  पेंथान  का  वितरण  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या

 कार्यवाही  करने  का  विचार

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अथरार  :
 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  खन्ना  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 पोर्टफोलियो  मेनेजरों  का  बर्गीकरण

 1805.  श्री  गुशदास  कामतल  :  कया  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  पोर्टफोलियो  मंनेजरों  को  अपने  ग्राहकों  की  राशि  को  बट्टागत
 बदली  जि  व्यवस्था  और  ऋण  देने  सम्बन्धी  कार्यों  में  लगाने  पर  रोक  लगा  दी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौशा  क्‍या

 क्‍या  पोर्टफोलियों  मैनेजमेंट  का  विभिन्‍न  श्रेणियों  में  वर्गीकरण  कर  दिया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  संसदोय  कार्ण  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अबराश
 :  और  भारतीय  रिजवं  बैक  ने  सूचित  किया  है  कि  पोर्टफोलियो  प्रवर्धन  सेद्ाओं  से

 सम्बन्धित  बैंकों  को  दिये  गये  उनके  अनुदेशों  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  कहा  गया  है  कि  फोर्टफोलियो

 निधियों  का  उपयोग  मांग  भुद्रा/नोटिस  अन्तर  बैंक  खावधि  जमा  राशियों  और  बिल  भुनायी
 बाजारों  और  निगमित  निकायों  को  उधार  देने/रखने  के  लिए  नहीं  किया  जाना

 भारतीय  रिजवे  बैंक  ने  ऐसा  कोई  वर्गीकरण  नहीं  किया

 प्रश्न  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 राष्ट्रीय  राजमार्य  की  सरभस्भत

 1806.  श्री  शिवराज  सिंह  चोहाल  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्रों  यह  बताने  की  कृष्त  करेंगे

 क्या  ओबेदुल्ला  और  टेंड्शेष्टा  के  बीच  राष्ट्रीय  राजमार्ग  यातायात  के  लिश

 उफ्युक्त  नहीं  और

 यदि  तो  सरकार  ने  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  इस  खंड  की  मरम्मत  और  घिकास  के  लिए
 धन  आजंटित  करने  हेतु  क्या  कबम  उसमे  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  ओबेदुल्ला  गंज

 और  टेंडखेडा  के  बीच  राष्ट्रीय  चातायात  योग्य  स्थिति  में  है  ।  बारिश  के  मौसम

 के  दौरान  कुछ  ऐसे  खंडों  से  यात्तायात  में  बाध्चा  पहुंचती  है  जहां  सड़क  इकहरी  सेन  की  एवं  काली

 मिट्टी  की  है  ।

 रा०  के  ओबेदुल्ला  गंज--टेंडलेडा  खंड  में  319.03  लाख  र०  लागत्त  से

 मार्ग  को  चौड़ा  करन  सम्बन्धी  कार्य  को  मिलाकर  परियोजनाएं  मंजूर  की  गई  हैं  ।  इसके  अतिरिक्त
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 655.90  लाख  र०  की  लोगत  से  मार्ग  को  चौड़ा  करने  सम्बन्धी  दो  परियोजनाएं  मंजूर  की  मई  हैं

 जिनमें  इस  भाग  का  एक  हिस्सा  तथा  रा०  के  साथ  लगते  खंड  शामिल  हैं  |  वर्ष  1992-93

 के  दोरान  मध्य  षदेश  में  प्रश्नगत  खंग  सहित  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के रख-रखाव  ओर  मरम्मत  के  लिए
 1213.25  लाख  रु०  की  राशि  जारी  की  जा  चुकी  है  |

 |
 बक्षिण  अफ्रोका  के  साथ  व्यापार

 1807.  श्री  हरोश  माशायण  प्रभु  झांदये  :  क्या  वाणिस्व  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंबे  कि  :

 क्या  दक्षिण  अफ्रीका  को  हमारा  निर्यात  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव

 यहि  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  किन  क्षेत्रों  की  पहचान  की

 गई

 भारवीं  पंचसर्चीय  घोजना  अवधि  के  दौरान  अफ्रीका  के  साथ  कितने  फरिथाल  में  व्यापार

 होने  का  अनुमान  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  अब  तक  क्‍या  कदम  उठाये  हैं  ?

 जानिल्थ  संत्री  प्रजण  :  अभी  वक्षिण  अफ्रीका  के  साथ  व्यापार  पर  प्रतिबंध

 से  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सलेशिया  से  पास  आयल  का  आयात

 1808.  श्री  डी०  जेंकटेश्वर  राज  :  क्‍या  जबाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  हाल  में  पाम  आयल  के  आयात  के  लिए  मलेशिया  के  साथ  किसी

 हौते  को  अग्तिम  रूप  दिया

 यंदिं  तौ  तत्सम्बन्धी  व्योरा  कया  है और  इसके  क्या  कारण  और

 अब  तक  कुल  कितनी  मात्रा  में  इसका  आयात  किया  गया  है  तथा  इस्र  पर  कितनी  विदेशी

 मुद्रा  खर्च  की  गई  है  ?

 जाजिल्य  मंत्री  प्रजण०  :  1992  मलेशिया  के  प्रारंभिक  उद्योग

 शंत्री  तथा  तत्कालीन  वाणिज्य  मंत्री  क ेबीच  एक  कार्यवत्तਂ  वर  हस्ताक्षर  किये  भये  थे  जिसमें

 दो  क्यों  की  अवधि  के  लिए  भारत  हाशा  मलेशिया  से  पाभ  आयल  के  आयात  करने  की  व्यवस्था  की

 गई  है  ।

 सहमत  कायंवृत्त  में  खाद्य  तेल  की  मांग-सप्लाई  को  ध्यान  में  रखते  हुए  दो  वर्षों  के लिए
 मलेशिया  से  एक  वर्ष  में  पामन-आयल  की  कम  से  कम  3  लाख  मी०  टत  की  मात्रा  की  खरीद  की

 ध्यवस्था  की  सहमत  कायवत्त  से  साक्ष्य  लेखा-संत्र  अकाउंट  को  सक्रिय

 करने  की  भी  व्यवस्था  की  गई  जिसके  अन्तर्मेत  मलेशिया  भारतीय  पाटियों  को  परियोजनाएं  देगा  ।

 चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  स्टेट  ट्रेडिंग  कारपोरेशन  ऑफ  इण्डिया  द्वारा  अब  तक  लगभग
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 39.66  करोड़  रु०  के  सी०  आई०  एफ०  मूल्य  के  30,000  मी०  टन  पामोलिन  का  आयात  किया

 गया

 रूस  के  उप-प्रधान  मंत्री  की  भारत  यात्रा

 1809.  श्री  राम  कापसे  :  क्‍या  जिक्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रूस  के  उप-प्रधान  मंत्री  ने  1993  में  भारत  की  यात्रा  की  थी  और
 भारतीय  नेताओं  के  साथ  वार्ताएं  की

 यदि  तो  वार्ताओं  में  कौन-कौन  से  द्विपक्षीय  मुद्दे  उठाये  गए  और  उनके  क्या  निष्कर्ष
 और

 इन  निष्कर्षों  पर  क्‍या  अनुवर्ती  कार्यवाही  की

 विस  बंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  ०अब्रार

 हां  ।  6

 और  यह  वात्रा  रूस  के  राष्ट्रपति  श्री  येलत्सिन  की  दिनांक  27-29

 1993  तक  भारत  की  यात्रा  के  लिए  त॑  यारी  के  सम्बन्ध  में  थी  ।  रुपया-रूबल  बिनिमय  दर  के  मामले

 पर  भी  विचार-विमर्श  हुआ  ।  रूस  के  राष्ट्रपति  की  यात्रा  के  दौरान  रुपया-रूूबल  विनिमय  दर  और

 भूतपूर्व  सोवियत  समाजवादी  जनतंत्र  संघ  को  भारत  के  रूबल में  मूल्यवर्गित  की  वापसी  अदायगी  के

 लिए  इसके  कार्यात्वयन  के  सम्बन्ध  में  एक  करार  सम्पन्न  किया  गया  .

 ]

 मध्याह्न

 श्रीसती  सालिती  भट्टाचार्य  :  हिन्दुस्तान  उर्वरक  निगम  की  उर्वरक

 प्रोत्साहन  और  कृषि  अनुसंधान  डिवीजन  को  प्रवन्धकों  द्वारा  1]  1993  से  बन्द  किया  जा  रहा
 है  और  निगम  के  अध्यक्ष  तथा  प्रबन्ध  निदेशक  ने  मध्य

 उत्तर  प्रदेश  तथा  पश्चिम  यंगाल  राज्यों  में  कार्यरत  लगभग  1200  जिनमें  700
 निक  भी  शामिल  की  छंटनी  के  लिए  1-3-93  को  उर्वरक  तथा  रसायन  मन्त्री  को  एक  नोट  भेजा

 वह  ऐसे  समय  किया  जा  रहा  है  जबकि  उर्वरक  मूल्य  निर्धारण  सम्बन्धी  संयुक्त  समिति  ने  सरकार
 से  पुरजोर  आग्रह  किया  है  कि  वह  उवेरकों  के  वैज्ञानिक  तथा  बेहतर  उपयोग  के  बारे  में  किसानों  को
 शिक्षित  करने  के  लिए  विशेष  योजनाएं  तैयार  करे  और  आवश्यक  बुनियादी  ढांचा  उपलब्ध

 ऐसे  समय  में  एक  प्रमुख  संस्थान  को  बन्द  किया  जा  रहा  ऐसा  नहीं  है  कि  यह  रुणण  इकाई

 यह  कुछ  विदेशी  परियोजनाओं  की  सहायता  से  अपने  आप  चल  रही  ऐसा  नहीं  है  कि  हसमें
 सरकार  पर  कोई  अधिक  वित्तीय  बोझ  पड़ेगा  |

 इसके  इसे  बन्द  करने  का  निर्णणम  लिया  गया  क्‍या  सरकार  यह  चाहती  है  कि
 आगे  से  उर्वरकों  पर  हमारा  सारा  अनुसन्धान  तथा  कृषि  पद्धतियों  पर  हमारा  अनुसंधान  विदेशों  में

 जम  ती  में  यहां  पर  नहीं  ?  हम  जानना  चाहते  हैं  कि  इस  संस्थान  को  क्‍यों  बन्द  किया  जा

 पक
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 इसके  साथ  जबकि  मम्त्री  महोदय  यहां  मोजूद  में  जानना  ऋहती  हूं  कि  राष्ट्रीय  महत्व

 के  इस  संस्थान  को  बचाने  के  लिए  क्या  सरकारी  स्तर  पर  निम्नलिखित  के  सम्बन्ध  में  कार्य  गहरी  की

 क्या  सरकार  ओ०  डी०  0०  द्वारा  संस्तुत  कृषि  व्यवस्था  पर  प्रस्तावित  सहायता  प्राप्त

 परियोजना  को  मंजूरी  के  मामले  को  ब्रिटिश  सरकार  के  सम्प्रुख  इसके  साथ  ही  क्‍या  इस

 संस्था  को  कृषि  मन्त्रालय  में  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  नियन्त्रण  में  रखा  जाएगा  ताकि  वह

 भारत  के  ग्रामीण  विकास  योजना  के  तहत  विभिन्‍तर  कृषि  परिदो  जताओं  को  लागू  कर  सके  |

 मैं  मन्‍्त्री  महोदय  का  उत्तर  चाहती  हूं

 भच्यक्ष  अ्रहोक्य  :  कुमारी  ममता  मनर्जी  ।

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  मन्‍्त्री  महोदय  इस  समस्या  से  अक्गत  कह  इस  पर

 किया  कर  सकते

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरी  अनुमति  के  बगेर  बोला  कोई  भी  शब्द  कार्यवाही  वृतांत  में  शाक्षिल

 नहीं  होगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कुमारी  ममता  बनर्जी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरी  अनुमति  के  बगेर  कुछ  भो  कायंवाही  वृतात्त  में  सम्मिलित  तहीं  होगा  ।

 कुमारी  मसता  बनर्जो  अध्यक्ष  मैं  समझती  हूं  कि  वित्त  मंत्राजय

 को  इस  मामले  पर  गौर  करना  चाहिये  ।  हमें  अन्य  भुद्दे  उठाने  वित्त  मन्त्री  इस

 पर  गौर

 कृपया  मुझे  एक  महत्वपूर्ण  मुद्दा  उठाने  मैं  पहले  ही  आपके  मुद्दे  का  समर्थन  कर  चुकी

 अध्यक्ष  ब्रंगला  समाचारप्त्र  आजकल  में  यह  रिपोर्ट  छपी  है  कि  पश्चिम  बंगाल  से

 रघुनाथगंज  में  पांच  क्षादिबासी  लड़कियों  के  साथ  सामूहिक  बलात्कार  किया  ग्रया

 आप  क्यों  हंस  रहे  आफ्को  हंसना  नहीं  चाहिये  ।

 पिछली  बार  भी  माल्दा  जिले  में  मानिक  चाक  में  12  महिलाओं  के  साथ  सामूहिक  बलात्कार
 किया  गया  था  |

 पश्चिम  बंगाल  में  बिराटी  में  सी आठ  से  दस  महिलाओं  के  साथ  क्‍्लात्कार  किया  मजा  और
 इस  ब्रार  पांच  महिलाओं  के  साथ  सामूहिक  क्लात्कार  किग्रा  थया  है  ।  वे  छोटी  लड़कियां  हैं  ।

 बह  अत्यधिक  दुर्भाग्यपूर्ण  आदियासी  लड़कियों  को  कोई  सुरक्षा  प्राप्त  नहीं  है  ।

 मैं  संसदीय  कार्य  मन्त्री  के  माध्यम  से  गृह  मन्‍्त्री
 से  अनुरोध  करती  हूं  कि  कि  सामले  की  जांच

 ee
 #  कार्यवाही  बुतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 की  जाए  ओर  सभा  को  तथ्यों  से  अवगत  कराया  जाए  और  देश  भर  में  महिलाओं  के  हितों  की  रक्षा

 फी  जाए  ।

 मैं  चाहती  हूं  कि इस  घटना  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  बर्श्ास्त  कर  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  श्री  सूरज  मंडल  बोलेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपके  पास  इस  घटना  की  जानकारी  नहीं  यह  घटना  एक  विशेष

 स्थान  पर  हुई  इस  भुद्दे  पर  देश  के  किसी  अन्य  स्थान  से  आए  किसी  सदस्य  द्वारा  अपने  विचार

 व्यक्त  करता  गलत  होगा  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  अगर  आग  सरकार  से  कुछ  जानकारी  चाहते  हैं  तो

 आपको  20  दिन  का  नोटिस  देता  होगा  और  उसे  मंत्री  को  भेजना  होगा  और  फिर  जानकारी  प्राप्त

 होगी  |  यहां  पर  आप  मन्त्रियों  को नोटिस  दिए  बगैर  ही  मुद्दे  उठा  रहे  हैं  और  फिर  उत्तर  की  भी

 अपेक्षा  रखते  ऐसा  ही  हो  रहा  है  ।

 मैं  सवंप्रथम  तो  यह  कहता  हूं  कि  जिन  सदस्यों  को  मैंने  इस  समय  विशेष  रूप  से  अनुमति  दी
 उनके  वक्‍तव्यों  के  अलावा  कुछ  भी  कायेत्राही  ब॒तांत  में  सम्मिलित  नहीं  हो  गा  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि आप  शून्यकाल  शुरू  करने  के  लिए  मेरे  कक्ष  में  न  आएं  क्‍योंकि

 काल  तो  वास्तव  में  मेरे  कक्ष  में  ही  शुरू  हो  रहा  रोजाना  कम  से  कम  20  सदस्य  मुझसे  तर्क  करते

 रहते  हैं  कि  शूस्यकाल  को  शुरू  करें  ।  यह  मेरे  लिए  बहुत  कठिन  है  ।

 मैं  अनुरोध  कर  रहा  हूं  और  सविनय  निवेदन  कर  रहा  आप  किसी  भी  मुद्दे  पर  मुझसे
 कक्ष  में  मिल  सकते  हैं  लेकिन  शून्यकाल  के  लिए  नहीं  ।

 श्री  सूरण  संडल  :  मैं  आउके  द्वारा  इस  सदन  का  और  इस  सरकार

 का  ध्यान  एक  बहुत  ही  गम्भीर  मामले  की  तरफ  ले  जाना  चाहता  हूं  ।  30  अगस्त  को  गृह  मनन्‍्त्री  के

 साथ  झारखंड  आंदोलन  के  बारे  में  हमारी  वार्ता  हुई  श्री  और  गृह  मन्त्री  जी  ने  हम  लोगों  को  आश्वासन

 दिया  था  कि  पन्‍्द्रह  दिन  के  अन्दर  झारखंड  समस्या  के  समाध्षान  के  लिए  स्पष्ट  रूप  से  नीतिगत  घोषणा

 की  लेकित  उस  समझौते  के  बाद  छह  महीने  हो  गए  हैं  और  छह  महीनों  में  केन्द्र  सरकार  ने

 झारखंड  आंदोलन  के  बारे  में  अपनी  कोई  स्पष्ट  नीति  की  घोषणा  नहीं  की  जिसके  कारण  फिर  से  हमर
 लोगों  को  झारखंड  आंदोलन  के  कार्यों  को  शुरू  करना  पड़  रहा  है  और  15  मार्च  से आर्थिक  नाकेबन्दी

 करने  का  कार्यक्रम  है  ।  उसमें  14  राजनीतिक  दल  शामिल  कांग्रेस  पार्टी  भी  ह ैऔर  जनता  दल  भी

 आई०पी  ०एफ०  के  उस  इलाके  के  सारे  राजनीतिक  दल  संयुक्त  रूप  से  उसमें  14  राजनीतिक

 दल  किसी  का  मोरल  सपोर्ट  भी  है  लेकिन  कुल  मिलाकर  14  प्रुपों  ने  आर्थिक  नाकेबन्दी  की

 चघोषणा  की  आज  इस  सदन  और  सरकार  को  हम  लोग  इसलिए  बताना  चाहते  हैं  ताकि  वह  यह
 न  कहे  कि  वार्ता  में  हम  लोगों  से  कोई  गलती  हुई  सरकार  ने  हमें  आमन्त्रित  किया  तो  हम  लोग

 उसमें  जाकर  बैठे  और  एक  समझौता  लेकिन  उसकी  वायदा-खिलाफी  सरकार  की  तरफ  से  हुई

 है  जबकि  हम  लोगों  की  तरफ  से  कुछ  भी  नहीं  हुआ

 186
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 आज  इस  देश  के  अन्दर  लोग  समझते  हैं  कि  हम  चूंकि  गांधी  को  नीति  के  अनुरूप  आंदोलन

 कश्ते  आ  रहे  धरना  दे  रहे  पिकेटिंग  कर  रहे  सभाएं  १र  रहे  इसलिए  उसको  उतना

 महत्व  नहीं  दिया  जाता  है  ।

 केन्द्र  सरकार  ते  1989  में  एक  सी०  ओ०  जै०  एम०  कमेटी  बनाई  शी  और  उस  कमेटी  कीं

 रिपोर्ट  इसी  हाउस  में  30  1992  को  ले  हुई  लेकिन  पिछले  छह  महीनों  के  दरम्मान  उस
 कप्रेटी  की  रिक्मण्डेशन्स  पर  कोई  विचार  नहीं  हुआ  |  इससे  सरकार  की  कोई  नीति  स्पष्ट  नहीं  होती

 उस  क्षेत्र  में  जितने  राजनैतिक  और  सामाजिक  लोग  आज  उनके  मन  में  मजबूर  होकर  विचार

 आ  रहा  है  कि  केन्द्र  सरकार  और  राज्य  सरकार  इस  मामले  में  कोई  फंसला  करने  के  लिए  तैयार  नहीं
 सरकार  ने  बोड़ो  समस्या  पर  फैसला  पंजाब  की  समस्या  पर  फैसला  इससे[लोगों  के

 मन  में  धारणा  प्रबल  हो  गई  और  लोग  मानते  हैं  कि जब  तक  किसी  आंदोलन  में  हिसा  का  सहारा  न

 लिया  उस  समय  तक  केन्द्र  सरकार  उसको  महत्व  नहीं  देती  हम  चूकि  गांधीवादी  नीतियों

 का  सहारा  लेकर  चल  रहे  इसलिए  उसे  महत्व  नहीं  दिया  जाता

 इसलिये  मैं  सदत  को  और  इस  देश  की  जनता  को  बताना  चाहता  हूं  कि  केन्द्र  की सरकार  ने

 जिन  परिस्थितियों  में  30  अगस्त  को  झारखंड  मुक्ति  मोर्चा  क ेसाथ  समझोता  किया  था  और  कहा  था

 12.11  भ०  प०

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासोन

 कि  15  दिन  के  अन्दर  हम  झारखंड  समस्या  का  समाधान  करते  हुए  नीतिगत  घोषणा  वैसा
 उसने  किन  परिस्थितियों  में  नहीं  किया  ।  उसी  का  परिणाम  है  कि  आज  हम  लोगों  को  मजबूर  होकर
 बन्दी  और  आशिक  नाकेबन्दी  की  घोषणा  आगामी  1४  मार्च  मे  करने  के  लिए  बाध्य  होना  पड़ा
 मैं  चाहता  हूं  कि  केन्द्र  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  स्थिति  स्पष्ट  करे  और  देश  की  जनता  को  जानकारी
 विश्वास  में  ले  ।

 अनुवाद  ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  सम्मुख  सदस्यों  के  नाम  हैं  ।  मैं  एक-एक  करके  अब  मैं
 श्री  रामप्रसाद  सिंह  को  बोलने  के  लिए  कहता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  यह  कार्यवाही  ब॒तांत  में  सम्मिलित  नहीं  होगा  ।

 क्री  रास  प्रसाद  सिह  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  भारत  सरकार
 का  ध्यान  सासाराम-चोसा  और  बलिया  सड़क  की  ओर  खींचना  चाहता  हूं  जो  कि  लगभग  250
 किलोमीटर  लम्बी  सड़क  यह  अढ़ाई  सौ  किलोमीटर  लम्बी  सड़क  आवागमन  और

 ट्रांसपोर्ट  की  दृष्टि  से  बड़ी  उपयोगी  है  लेकिन  खेद  है  कि  इतनी  लम्बी  सड़क  को  अभी  तक  राष्ट्रीय

 *कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।



 लिखिंत  उत्तर  $  1993

 राजभार्ण  के  रूप  में  बदला  नहीं  गया  हैं  जबकि  यह  सड़क  एक  राज्य  को  दूसरे  राज्य  से  जोड़ती  है और
 खासकर  बिहार  राज्य  के  कोयला  वगैरह  क्षेत्र  से  उत्तर  प्रदेश  क ेबलिया  आदि  जगहों  को
 सामान  ले  जाने  के  लिये  प्रयोग  में  लाई  जाती  अब  मैं  भारत  सरकार  से  मांग  करता  हूं  कि  इस

 सड़क  को  राष्ट्रीय  उच्च  पथ  में  बदलने  की  कृपा  की

 उपाध्यक्ष  बहौदथ  :  कृपया  अपने  स्थान  पर  बैठ  जाइए  ।  हमें  सभा  में  कुछ  नियमों  का  पोलमे

 कंरनों  सैभा  में  कुंछ  संदस्य  जाए  हैँ  भर  बोलने  के  लिए  अपने  सांस  दिए  उनके  नाम
 मेरे  सामने  मैं  आपको  एक-एक  करके  हीं  बुंला  सकती  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  भी  कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  होगा  ।

 उपोध्येक  महींबश  .  मेरे  पांस  कुछ  नाम  मैं  उन्हें  एक-एक  करके  शबुलाऊंगा  ।  हर  सदस्य

 को  अवसर  मिलेगा  ।  हैंमें  कुछ  नियमों  को  पालन  करना  होगा  ।  मैं  पहले  ही  श्री  राम  प्रंसाद  सिह  को

 बुला  चुका  हूं  ।  आप  क्पया  अपने  स्थान  पर  बैठ  जाइए  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  ठीक  है  ।  मेरे  विचार  से  हम  जिस  बुनियादी  रीति  और  परम्परा  का

 अनुसरण  करतें  हैं  वह  यह  कृपया  मुझे  बोलने  दें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  समय  तक  तो  हम  सभाप्त  कर  चूके  होते  ।  इससे  कोई  फायदा  नहीं

 होगा  ।

 उपाध्यक्ष  महौदण  :  फ्पया  अंपने  स्थान  पर  बैठ  जाइए  ।  कूपया  मुझे  बोलने  दें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जो  अपनी  शिकार्यते  व्यक्त  करना  चाहते  हैं  इसका  कया  उद्देश्य  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपको  भी  जरूर  चांस  मिलेगा  साहब  ।  राम  प्रसाद  जी  आप

 उपाध्यक्ष  महोदव  :  क्या  आप  शून्यकाल  में  अपनी  शिकायतों  को  व्यक्त  करना  चाहेंगे  या
 a लत  तल  भी  लत  अत

 *कार्यवाही  वुतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 शुस्य  काज  को  ।  बजे  तक  खींचना  चाहते  काया  मेरी  बात  खुनिए  |  जिन्होंबे  10  बजे  से  पहले
 काोर्बोलय  की  अपने  नाम  दिए  हैं  मैं  ।  बजने  में  10  मिमट  तक  एक-एक  करके  उन्हें

 लिंह  आगे  आइए  जोर  अपनी  बात  कहिए  |

 *

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  नियम  से  हटने  के  लिए  बाध्य  मत  करिए  |  अगर  मैं  नियम  से  हुट
 गया  तो  मैं  किसी  भी  सदस्य  को  सन्तुष्ट  नहीं  कर  पाऊंगा  |  वे  कार्यालय  में  आए  हैं  और  उन्होंने
 नोटिस  विये  यहां  पर  उनके  नाम  हैं  और  मैं  ।  बजने  में  10  मिनट  तक  उन्हें  एक-एक  करके

 बुलाऊंगा  ।  जिन  लोगों  के  नाम  यहां  पर  हैं  उन्हें  अवसर  मिलेगा  ।  आप  यह  ध्यान  में  रखें  ।

 श्री  राम  प्रसाद  सिंह  :  उपाध्यक्ष  मैं  मह  कहना  चाहता  हूं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कल  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  बहुत  आपत्ति  की  थी  ।  उन्होंने  कहा  कि

 कार्यालय  आने  और  नोटिस  देने  के  बावजूद  उनके  नाम  नहीं  बॉले  गए  ।  जब  कुछ  जिन्होंने  अपने

 हाथ  उठाए  उन्हें  अवसर  दिया  गया  ।  यहं  भेदभाव  इसलिएं  हमें  कुछ  नियमों  का  पालन  करना

 मैं  श्री  सिह  को  बुला  रहा  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपको  सभा  में  कुछ  नियमों  का  पालन  करना

 *

 औी  पौ०  शी०  चामसे  आपने  यही  बहुत  संपष्ट  कर  दिया  है  कि  जाप

 एक-एक  करके  संदस्थों  के  ताम  पुंका रंगे  यह  सही  नहीं  है  ।

 श्री  राम  बिलास  पासवाम  :  प्रधान  मंत्री  कहां  हैं  ?

 ]
 भी  शरद  वादवे  :  हम  सिर्फ  यह  कह  रेहे  हैं  कि  सरकार  इस  मामसे  में  आंज

 बयां  है  ।'

 |

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  मैं  इस  सम्माननीय  सशा  के  परिपक्व  राजनीतिज्ञों  से  अन्तिम  अपील  कर

 रहा  हूं  ।  हमने  अब  तक  दस  मिनट  व्यर्थ  गवां  दिए  बात  यह  है  कि  अगर  कोई  माननीय  सदस्य  सभा
 के  अन्दर  कोई  मुद्दा  उठाना  चाहता  है  ती  नियमानुस्तार  उसे  नोटिस  कार्यालय  में  जाकर  किंसी  विशेष

 मुद्दे  को  उठाने  के  लिए  नोटिस  देना  चाहिए  ।  जब  उनके  ताम  कार्य  सूची  में  आयेंगे  तब  ही  किसी

 *कार्यवाही  वुत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 सदस्य  विशेष  को  सभा  में  मुद्दा  उठाने  के  लिए  कहा  कल  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने  इस
 बात  पर  गंभीर  आपत्ति  की  थी  कि  उनके  द्वारा  यहां  आकर  किसी  मुह  को  उठाते  के  लिए  नोटिस

 दिए  जाने  के  बावजूद  उनके  ताम  नहीं  पुकारे  जा  रहे  हैं  जबकि  जो  सदस्य  नोटिस  नहीं  देते  हैं  उनका
 ताम  पुकारा  जाता  है  ।  यह  कड़ी  आपत्ति  अनेक  सदस्यों  ने  उठाई  ।

 आज  के  लिए  जिन  सदस्यों  ने  नोटिस  दिया  हुआ  उनकी  सूची  मेरे  सामने  है  और  मैं

 एक  करके  उनका  ताम  रक-एक  करके  वे  एक  या  डेढ़  मिट  के  लिए  अपना  मुद्दा  उठा
 सकते  हैं  तथा  ।  बजने  में  दस  मितट  पहले  शल्त्  काल  समाप्त  हो  जायेगा  ।  कृपया  इस  बात  को

 दिमाग  में  कृपया  अनुकम्पा  और  अब  मैं  श्री  सिह  का  नाम  पुकार  रहा  हूं  ।

 ]  ॥
 श्री  शरद  यावथ  :  इस  तरह  से  सदन  नहीं  चलेगा  कि  हमारी  बात  रिकार्ड  न  हो  और  दूसरों

 की  बात  रिकार्ड  यह  परम्परा  ठीक  नहीं  है

 ओ  अन्ना  जोशी

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :.  मैं  इस  मुद्दे  को  उठाने  की  अनुमति  नहीं  आप  नोटिस  देकर  ही
 किसी  मुद्दे  को  उठा  सकते  अगर  आप  नोटिस  नहीं  देते  तो  मैं  आपको  किसी  मुद्दे  को  उठाने  की

 अनुमति  बहीं  दे  सकता  ।

 )

 श्री  अस्ना  जोशी  तीसरे  वेतन  आयोग  ने  एस०  एस०  ए०  तथा  फोरमैन
 के  पदों  के

 बेतनमानों  में  बहुत-सी  विसंगतियां  छोड़  दी  इन्हें  भारत  सरकार  ने  वर्ष  1974  में  स्वीकार

 कर  लिया  सरकार  ने  जस्टिस  पुरी  की  अध्यक्षता  में  विशेषज्ञ  वर्गीकरण  समिति  गठित  की

 समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  1979  में  दे  दी  परन्तु  सरकार  ने  इसे  स्वीकार  नहीं  किया  सयुकत
 परामशंदात्री  तंत्र  मे ंमतभेद  पैदा  हो  गए  थे  तथा  22  1982  को  उन्हें  रिकार्ड  किया  गया

 था  तथा  मामले  को  मध्यस्थता  बोर्ड  को  सपुर्दे  कर  दिया  जस्टिस  एम०  एल०  जैन  की  अध्यक्षता

 में  मध्यस्थता  बोर्ड  स्थापित  किया  गया  था  तथा  बोर्ड  ने  12  1985  को  एस०  एम०  ए०  के

 पक्ष  में  निर्णय  किया  |  सांइंटिफिक  व्करज  एसोसिएशन  ने  1986  में  की  मुख्य  पीठ  के  समक्ष  यहूं

 मुहा  उठाया  ।  क्रैटਂ  की  मुख्य  पीठ  ने  1989  में  एस०  एस०  ए०  के  पक्ष  निर्णय  दिया  ।

 सरकार  ने  उच्चतम  सर्वोच्च  न्यायालय  में  एस०  एल०  पी०  दायर  कर  दी  ।  1989  में  उच्चतम  न्यायाज़य
 ने  एम०  एस०  ए०  के  पक्ष  में  अन्तिम  निर्णय  दिया  ।

 ु
 मैं  रक्षा  मंत्री  महोदय  से  अपील  करता  हूं  कि  वे  मामले  पर  सहानुमूतिपूर्ण  ढंग  से  गौर

 करें  और  इस  मामले  का  अन्तिम  झूय  से  समाधान  धन्यवाद  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  एक-एक  करके  आपका  नाम  श्री  राम

 )

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  हम  प्रधान  मंत्री  महोदय  थे  त्रक्तव्य  चाहते  यह  कोई

 मोटा  मामला  नहीं
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 संसदोय  कार्य  मंज्रालय  में  राज्य  समत्रो  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मस्जालय

 तथा  महासागर  विकास  में  राज्य  भन्‍्त्रो  रंगराजन
 :  उपाध्यक्ष  दुर्भाग्ययण  मुझे  इसकी  जानकारी  नहीं  है  कि  क्‍या  कायेवाही

 बुतांत  में  सम्मिलित  किया  गया  क्या  हम  पिछले  चार  दिनों  से  इस  मुद्दे  पर

 बाद-विवाद  सुन  रहे  मैंने  एक  नाम  सुत्रा  गॉयबैल्स  जिसमें  एक  सिद्धांत  की  बात  कही  गई

 है  कि  अगर  कोई  झूठ  सो  बार  बोला  जाये  तो  वह  सच  बत  जाता  मुझे  याद  है  कि  श्री  जसवन्त

 सिंह  ने  कहा  था  कि  संयुक्त  संसदीय  समिति  मामले  पर  गौर  करेगी  ।  हम  किसी  भी  जांच  के  लिए
 तैयार  हैं  तथा  मुझे  यह  सूचना  मिली  है  कि  सब  समाचार  तथ्यपूर्ण  नहीं  हम  किसी  भी  जांच  के

 लिये  तैयार  संयुक्त  संसदीय  समिति  भी  इस  मामले  की  जांच  कर  सकती  हमें  इस  पर  कोई
 आपत्ति  नहीं  आपको  जांच  करवाने  का  अधिकार  उन्हें  जांच  कर  लेने  परन्तु  इस
 प्रकार  के  को  अउनाने  की  क्या  आवश्यकता  है  ?  क्‍या  वे  इतने  बेचैन  हैं  कि  जांच  भी

 पूरी  नहीं  होने  देना  चाहते  हैं  ?  यह  तो  एक  झूठ  को  बार-बार  बोल  कर  उसे  सत्य  प्रमाणित  करने  की

 चेष्टा  करने  की  बात  है  |  यह  केवल  एक  राजनैतिक  नाटक

 |

 आओ  सदस  लाल  खुरासा  :  इसका  आप  कोई  जवाब  नहीं  दे  पा  रहे  आप

 लिख  कर  जवाब  लाएं  |

 श्री  राम  बिलास  पासवान  :  चार  दिन  40  दिन  तक  यह  मामला  चलेगा  ।

 12.30  स०  प०

 सभ्य  भी  राम  विलास  पासवान  तथा  कुछ  अध्य  मासनीय  सबस्य  आए  और
 सभा-पटल  के  मिकट  खड़े  हो

 भी  रंगराजन  कुमारमंगलस  :  क्‍या  आपने  मेरा  जवाब  सुना  आपने  नहीं  आपकी
 वास्तविकता  को  जानने  की  कोई  रुचि  नहीं  वास्तव  में  जो  सत्य  है  उसे  आप  जानना  नहीं  बाहते  ।

 )

 भी  तरित  परण  तोपबार  :  वे  पहले  के  अपने  शब्द  बापस

 श्री  रंगशाजन  कुमाश्मंगलस  :  लेनेਂ  गे  आपका  क्या  तात्पयं  यह
 विकता  है  कि  यह  प्रत्येक  बात  एक  नाटक

 श्री  तरित  बरण  तोपदार  :  उन्होंने  उत्तरदायित्वपूर्ण  उत्तर  नहीं  दिया  ।

 थी  रंधराजस  कुमारमंगलभ  :  अपना  उत्तरदायित्व  समझते  वे  सदल  के
 बीज्ों-बीच  खड़े  हैं  और  उत्तरदायित्व  की  बात  कर  रहे  मैं  अपनी  बात  से  पीछे  नहीं  यह
 वास्तविकता

 वे  जवाब  सुनना  नहीं  चाहते  वे  केवल  नाटक  कर  रहे  हैं  ।  मैंने  सब  कुछ  स्पष्ट  कर  दिया

 है  ल्रेकिन  वे  मेरी  बात  सुनने  में  रुचि  नहीं  रखते  हैं  ।

 शत
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 श्री  जेना  कह  रहे  हैं  कि  वे  मेरी  बात  महीं  सुनेंगे  ।

 श्री  श्रीकान्त  जेना  :  आप  अपना  वक्तव्य  वापस  लीजिए  ।

 क्री  रंगराजन  कुमारसंगलझ  :  कोत-सा  वक्तव्य  |  यह  अस्नंसदीय  नहीं

 डामाਂ  भसंसदीय  अब्द  नहीं  है  यह  असंसदीक  नहीं  ड्रामा

 एक  संशदीय  शब्द  में  यह  साबित  कर  सकृता  हूं  कि  इस  शक्दद  का  प्रयोग  लाखों  बार  हो  चुका
 बशोकि  आपको  झच्नाई  चूझती  इसलिए  आप  ऐसा  कह  रहे

 आप  देख  रहे  हैं  कि  उन्होंने  संसद  को  सावंजनिक  सभा  स्थल  बना  दिया  वे  ऐसी
 चर्चा  में  भाग  नहीं  लेना  चाहते  जिसमे  सच्चाई  को  सामने  लाया  जा  सके  ।  दुर्भाग्य  की  बात  यह  है
 कि  संसद  के  वरिष्ठ  सदस्पों  ने  यड़  तरीका  आजाते  का  निर्णय  लिया  मैंने  यह  स्पष्ट

 किया  हैं  कि  यह  मामला  चार  बार  उठाया  जा  चुका  हमने  यह  कहा  है  कि  यह  वास्तविकता  नहीं  है
 और  इस  सम्बन्ध  में  जो  रिपोर्ट  आ  रही  हैं  व ेआधारहीन  श्री  प्रभाकर  राव  ने  भी  इसका  खंडमस

 किया  है  ओर  सर्वाधिक  महत्थपूर्ण  बात  यह  है  कि  हमने  यह  भी  कहा  है  कि  संयुक्त  संसदीय  समिसि

 बड़ी  खुशी  से  इस  मामले  की  जांच  कर  सकती  है  ।  उन्हें  यह  पता  चलेगा  कि  यह  वास्तविकत्न  कड़ी
 मेरे  विचार  में  वे  जानते  हैं  कि  यह  रिपोर्ट  सच्ची  नहीं  इसलिए  उन्होंने  यह  तरीका  अपनाया

 उपाध्यक्ष  क्‍या  कुछ  क्षणों  के  लिए  मैं  आपका  ध्यान  अपनी  ओर  आक्ुष्ट  कर  सकता

 हूँ  ।  मैं  उन्हें  यह  याद  दिलाना  चाहता  हूं  कि  मैंने  यहां  पर  कहा  है  कि  यह  समाचार
 वास्तविकता  पर  आधारित  नहीं  है  ।  प्रधान  मन्‍त्री  महोदय  के  बेटे  इसमें  संलिप्त  नहीं  उन्होंने

 इसका  खंडन  भी  किया  फिर  भी  यदि  वे  इसकी  जांच  करवाना  चाहते  हैं  तो  संयुक्त  संखदीव

 समिति  मामले  की  जांच  कर  सकती  इस  पर  हमें  कोई  आपत्ति  नहीं  परचु  भगवान  के  लिए

 इस  संसदीय  मंत्र  को  अपने  राजनैतिक  नाटक  के  लि  प्रधोत्  में  म  जाएं  |

 12.37  भ०  १०

 सभा  ५टल  पर  रखे  गये  पत्र

 वर्ण  1991-92  के  छात्रती  ह्ो़्ों  के  वाधष्रिक  प्रशासतिक  प्रतिवेदन

 रक्षा  सरत्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  :  श्री  शरद  पवार  की  ओर  ले  मैं  कर्य

 1991-92  के  छावरी  बोर्डों  के  वार्षिक  प्रशासनिक  प्रतिवेदनों  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखा  यया  ।  बेलिए  सं०  एल  ०  टी०  3506/93]

 रजड़  1947  लया  काको  1942  के  अन्तर्गत  अशिछजना

 लागरिक  उपभोक्ता  मामले  ओर  सार्वजनिक  वितरण  सम्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  तथा

 जाणिज्य  मस्त्रालय  में  राज्य  सनन्‍्त्रो  कसालुद्दीत  :  श्री  प्रणव  मुखर्जो  की  ओर से  मैं  ये  पत्र

 सभ्ता  पटल  वर  रखता  हूं  :

 (1)  रबड़  1947  की  धारा  25  के  अस्तगंत  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०

 192



 1  1914  सभा  पटल  पर  रखे  गयें
 पत्र

 (3)

 (6)

 0)

 ——

 549,  जो  5  1992  के  भारंतं  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिसमें

 30  1991  को  अधिसूंचनों  संख्या  सां०का०नि०  358  का  शुद्धि-पत्र  दिया  हु
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 सें  रखां  गया  |  देखिए  सं०  एल०  टी०  3507/95]

 कॉफी  1942  की  धारा  48  की  उपधारा  (3)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित

 जधिशृक्षमाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :

 कॉफी  1992,  जो  13  1992  के  भाश्त
 के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का  ०नि  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 कॉफी  1992,  जो  2  1993  के  भारत
 के  राजपंत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०  6  में  प्रकाशित  हुए  श्रे  ।

 में  रखा  देखिए  सं०  एल  ०  टी०  3508/93]

 इण्डियक्कत  हब्स्टिट्यूट  जाफ
 मुम्बई  मुम्यहै  के  बर्द  के  के  बाधिक

 प्रशिमेदन  एक  प्रति  सथा  अंग्रेजी  रम्म  लेखकपरीक्षित

 इण्डियन  इन्स्टीद्यूट  आफ  मुम्बई  के  वर्ष  हुए  के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 उपर्युक्त  (3)  में  उल्लिखित  पन्नों  को  सभा  फ्टल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ध  के  कारण

 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्क

 में  रखा  देखिए  सं०  एल  ०टो०  3509/93 |

 प्लास्टिक  एण्ड  लिनोल्यूम्स  छकसपोर्ट  प्रमोशन  मुम्बई  के  वर्ष
 1991-92  के  वाषिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रश्नि  तथा  अंग्रेजी

 तथां  लेखापरीक्षित  लेखें  ।

 प्लास्टिक  एण्ड  लिनोल्यूम्स  एक्सपोर्ट  प्रमोशन  मुम्बई  के  वर्ष
 वाला एक  के  कार्येकरंणे  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  ।

 उपर्युक्त  (5)  में  उल्लिखित  पत्रों को  सभा  पटल  पर  रखनेਂ  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण).॥

 सें  रखा  गया  ।  देखिए  एल०  टी०  |

 वेसिक  फार्मास्थुटिकल्सਂ  एण्ड  कास्मेटिक्स  एक्सपोर्ट  प्रमोशन

 मुम्बई  के  वर्ष  के  वापिक  प्रतिवेदत  की  एक  प्रति

 लबा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।
 |

 बेसिक के फार्मास्युटिपिल्स छण्ड कास्मेटिक्स एक्संपीरे प्रमोशन
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 मुम्बई के वर्ष के का्यंकरण सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति तथा अंग्रेजी । (8) उपर्यक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण तथा अंग्रेजी । [ प्रन्यालय में रखा देखिए सं० एल ० टी० (9) केमिकल्स एंड एल्लाइड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन कलकत्ता के वर्ष के वा्धिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा अंग्रेजी तथा लेखापरीक्षित लेखे । केमिकल्स एंड एल्लाइड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन कलकत्ता के वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति तथा अंग्रेजी । उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण तथा अंग्रेजी । जिन्धालय में रखा देखिए सं० एल० टी० ] रबड़ कोट्टायम के वर्ष के वा्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा अंग्रेजी तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन । उपर्युक्त में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण तथा अंग्रेजी । में रखा गया । देखिए सं० एल० टी० | शिक्षु तथा कर्मचारी भविष्य निधि ओर प्रकोर्ण उपचन्ध ' के अन्तर्गत अधिसूचना हत्यादि श्रस सरत्रालय में राज्य सन्‍्त्री पी० ए० : मैं ये पत्र सभा पटल पर रखता हूं : शिक्ष्‌ की धारा 2 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या का० आ० नि० जो 28 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके अन्तर्गत उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ तकनीकी शिक्षुओं के लिये अभिहित व्यवसायों के रूप में कतिपथ विषय क्षेत्र विनिदिष्ट किये गए की एक प्रति तथा अंग्रेजी । में रखा देखिए सं० एल० टो० 4/93] (2) कमंचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध की धारा 7 की धारा (2) के अन्तर्गत कमंचारी परिवार पेंशन जो 28 के भारत के राजपन्र में अधिसूचना संख्या सा०"का०नि० 535 में प्रकाशित हुई की एक प्रति तथा अंग्रेजी । में रखा गया । देखिए सं॑० एल०टी०
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 (3)

 (4)

 कन्वेंशन  संख्या  163  तथा  सिफारिश  संध्या  173  पर  की  गई  कार्यवाही  या  की  जाने

 वाली  प्रस्तावित  जिसे  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  सम्मेलन  के  सत्र

 टाइम)--जिनेवा  1987)  में  स्वीकृत  किया  गया  के  बारे  में

 एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  तथा  कन्त्रेशन  और  सिफारिश  का  मूल
 पाठ  ।

 में  रला  गया  ।  देखिए  सं०  एल०टी०  3516/93] ]

 कन्वेंशन  संख्या  164  पर  की  गई  कार्यवाही  या  की  जाने  वाली  प्रस्तावित

 जिसे  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  सम्मेलन  के  सत्र

 1987)  7)  में  स्वीकृत  कियों  गया  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 तथा  कन्वेंशन  और  सिफारिश  का  मूल  पाठ  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  एल  ०टी०  3517/93]

 (5)  नाविकों  के  लिये  सामाजिक  सुरक्षा  से  संबंधित  कन्वेंशन  संख्या  165  पर

 की  गई  कार्यवाही  या  की  जाने  वाली  प्रस्तावित  जिसे  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम

 सम्मेलन  (1987)  के  सत्र  में  स्वीकार  किया  गया  के  बारे  में

 एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  तथा  कन्वेंशन  और  सिफारिश  का  मूल
 पाठ  ।

 में  रखे  गए  ।  बेलिए  सं०  एल०टी०  3518/93] ]

 (6)  कन्वेंशन  संख्या  166  और  सिफारिश  संख्या  174  पर  की  गई  कार्यवाही  और  की  जाने

 वाली  प्रस्तावित  जिसे  अंतर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठत  1987)
 के  सामान्य  सम्मेलन  के  सत्र  द्वारा  स्वीकृत  किया  गया  के  बारे

 में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  तथा  कन्वेंशन  और  सिफारिश  का  मूल
 पाठ  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  सं०  एल०  टो०  3519/93]

 सहापत्तन  स्थास  1963  के  अस्तर्गंत  अधिसूचनाएं

 असम  मससत्रालय  के  राज्य  मनन्‍्त्री  पो०  ए०  :  मैं  श्री  जगदीश  टाईटलर  को  ओर  से

 निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  महापत्तन  न्यास  1963  की  धारा  124  की  उपधारा  (4)  के  अन्तर्गत

 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :

 सा०का०नि०  जो  13  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुये  थे  तथा  जिनके  द्वारा  पारादीय  पत्तन  न्यास

 1991  के  शुद्धि-पत्र  का  अनुमोदन  किया  गया  है  ।

 सा०का०नि०  जो  30  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुये  थे  तथा  जिनके  द्वारा  मारमुगाव  पत्तन  कमंचारी  अधिवाधिता
 तथा  सेवा  निवुत्ति  की  आयु  1991  का  अनुमोदन
 किया  गया  है  |
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 सा०का०नि०  जो  17  1992.H.  के  राजपभ  में

 प्रकाशित  हुये  थे  तथा  जिनके  द्वारा  न्यू  मंगललोर  पत्तन  ज्यक्ष  कमंचारी

 निवृत्ति  के  पश्चात्‌  अंशदाग्री  बाहरी  और  आंकछ्रप्रिक  विकिल्सा
 1991  का  अनुमोदन  किया  गया  है  ।

 अम्बई  डॉक  श्रम  बोर्ड  के  वर्ष  1991-92  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखातरीक्षित-मेले  ।

 बस्बई  डॉक  श्रम  ब्रोडे  के  वर्ष  1991-92  के  की  श्वरकार  द्वारा

 समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 उपर्युक्त  (2)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पदल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण

 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  |  बैखिए  संख्या  एल०  टी  ०  3521/93]

 कलकत्ता  डॉक  थम  बोर्ड  के  वर्ष  1991-92  के  वाधिक  प्रशासनिक  प्रतिवेदन

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखाप्ररक्षित  लेखे  ।

 डॉक  श्रम.बो्ड  के;वर्ष  1991-92  के  कामंक्ररण  की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 उपर्युक्त  (4)  में  उल्लिश्लित-प्रों  को  प्र  रखने-में  हुए  विलम्ब  के  कारण

 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेज़ी  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संक्रया  एल०

 राष्ट्रीय  पत्तन  प्रबन्ध  मद्रास  के  वर्ष  1991-92  के  प्रतिवेदन |
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 राष्ट्रीय  पत्तन  प्रबन्ध  सरद्भास  के  द्ष  1991-92  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  को  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 उपर्युक्त  (6)  मेंਂ  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुये  विलम्ब  के  कारण

 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  ट्री०  3523/93]

 सड़क  परिवहन  निग्रम  1950  की  ध्वारा-35:की  उपधारा  (3)  के
 के  अन्तगंत  दिल्‍ली  परिवहन  नई  दिल्‍ली  के  बर्ष  1991-92  के
 वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्र॒[त  तथा  अंग्रेजी  ।

 दिल्‍ली  परिवहन  कई  दिलली  के  कर्ण  899  1-92  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  अंग्रेजी  ।

 उपर्शृकत  (8)  में  उल्लिथित  फश्में  को  सभा  फ्टल  पर  रखने  में  हुये  विलम्ब  के  कारण

 खषशानि  एक  विवरण  अंग्रेजी  ।
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 सड़क  परिवहन  लिगम  1950  छघाश  33  की  उपधारा  (4)  के

 अन्तगंत  दिल्ली  परिवहन  नई  दिल्‍ली  के  1991-92  के  वाधिक

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा.अग्रेजी  लथा  उन  पर

 परीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 दिल्‍ली  परिवहन  नई  दिल्ली  के  वैधे  1991-92  के  लेखापरीक्षित

 लेखाओं  पर  सश्कार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 संस्करण )  ।

 ना

 (11)  उपर्युक्त  (10)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  राधा  पटल  पर  रखने  में  हुये  विलम्ब  के  कारण

 वर्शामे  बाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  3524/93  |]

 महा  पत्तन  न्यास  1963.  की  धारा  103  की  उपधारा  (2)  के  अन्तगंत

 निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 न्यू  मंगलौर  पत्तन  न्यास  के  कर्ष  1991-92.  के  वाषिक  लेखे  तथा  उन  पर

 लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 न्यू  मंगलौर  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1991-92  के  का्यंकरण  की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  ।

 (13)  उपर्युक्त  (12)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण

 दर्णाने  बाला  एकः  क्विरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 रखे  गए  ।  देक्षिए  संह्या  एल०  टी०  3525/93  |

 राष्ट्रीय  खनिज  1993  तथा  चर/परमाण  खनिजों  के  लिए

 अजशलयः  कन्‍्ती  क़तरास  शह  :  में  राष्ट्रीय  खनिज  1993

 हंघन  तथा  गे  र-परकाणु  खतिजों  के  को  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल

 सवाला:ह  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  टी०  3526/93  |]

 सोमा  शुल्क  1962  के  अधीन  अधिसूचनाएं

 ऋ्त्राज्य  में  राज्य/फन्नो  एम  थो०  वसकशॉ्रर  :  में  निम्नलिखित  पत्र  सभा

 पटल  हूं  :

 (1)  शद्षमा  शुल्क  196281  की  धारा  159  के  अस्तरकंत  क्स्तिलिखित

 नाओं  की  एक-एक  भ्रति  तथा  अंग्रेजी  :

 कानूनी  आदेश  संख्या  जो  28  1992  के  भारत  के

 पत्र  में  प्रकाशित  हुआ  था  तथा  जो  निर्यात  प्रयोजनार्थ  कतिपय  विदेशी  मुद्राओं

 को  आरत्तीय,झ़ुद्दा  में  ताथा  झारशहय  मुद्रा/कों  .  क्लिशी  मुद्राओं  मे  संपरिवतेन

 क



 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र  $  1993

 198

 के  लिये  विनिमय  की  संशोधित  दरों  के  बारे  में  है  तथा  एफ  व्याख्यात्मक

 भआपन  ।  ।

 जी

 ~

 |
 का०आ०  जो  28  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुआ  था  तथा  जो  आयातਂ  प्रयोजनार्थ  कतिपय  विदेशी  मुद्राओं
 को  भांरतीय  मुद्रा  में  तथा  भारतीय  मुद्रा  को  विदेशी  मुद्राओं  में  संपरिवर्तेन  के

 लिये  विनिमय  की  संशोधित  दरों  के  बारे  में  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०का०नि०  और  सा०का०नि०  जो  24

 1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जो  अमोनिया  और

 साइक्लोहेक्जन  जब  उसका  केप्रोलेक्टम  के  विनिर्माण  के  लिये  भारत  में

 आयात  किया  उस  पर  उदग्रहणीय  उतने  सीमा  शुल्क  से  जितना  मूल्य
 के  40  प्रतिशत  की  दर  से  संगणित  रकम  से  अधिक  की  छूट  देने  के  बारे  में

 है  तथा  एक  व्याख्यात्मक  शापन  ।

 सा०का०नि०  जो  2  1993  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुआ  था  तथा  जों  कोरिया  गणग्ज्य

 अथवा  संयुक्त  राज्य  अमरीका  से  उद्भूत  होने  वाले  पालीविनायल  क्लोराइड

 रेजिन  की  विनिदिष्ट  श्रेणियों  पर  जब  उनका  भारत  में  आयात  अधिसूचना  में

 बिनिर्दिष्ट  दरों  क ेआधार  पर  किया  गया  डंपिंग  रोधी  शुल्क  अधिरोपित

 करने  के  बारे  में  है तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 का०आ०  जो  28  1993  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जो  इटालियन  लिरा  को  भारतीय  मुद्रा  में  तथा  भारतीय  मुद्रा
 को  इटालियन  लिरा  में  संपरिवर्तित  करने  के  लिये  विभिमय  की  संशोधित  दरों

 के  बारे  में  है तथा  एक  व्यात्मक  ज्ञापन  ।

 का०आ०  जो  29  1993  के  भारत  के  राजपन्न  में  प्रकाशित

 हुआ  तथा  जो  आयात  प्रयोजनार्थ  कतिपय  विदेशी  मुद्राओं  को  भारतीय

 मुद्रा  में  अथवा  भारतीय  मुद्रा  को  विदेशी  मुद्राओं  में  के  लिये

 मय  की  संशोधित  दरों  के  बारे  में  ह ैतथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 का०आ०  जो  29  1993  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथां  जो  निर्यात  प्रयोजनार्थ  कंतिपय  विदेशीय  मुद्राओं  को  भारतीय

 मुद्दा  में तभा  भारतीय  मुद्रा  को  विदेशीय  मुद्राओं  में  संपरिर्तन  के  लिये

 मय  की  संशोधित  दरों  के  बारे  में  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०का०नि०  जो  17  1993  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुये  थे  तया  जिनके  द्वारा  20  1990  की  अधिसूचना  संख्या

 में  कतिपय  संशोधन  किये  गये  हैं  तथा  एक  व्याख्यात्मक

 ज्ञापन  ।

 यात्री  सामान  1993  जो  17  1993  के
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 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०  में  प्रकाशित  हुये  .

 थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 पर्यंटक  यात्री  सामान  1993.  जो  17  1993  के

 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का  ०  निं०  73(a)  में  प्रकाशित

 हुये  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक

 आवास  का  अन्तरण  1993  जो  17

 1993  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०

 प्रकाशित  हुये  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  शञापन  ।

 भ़िंधालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एलं०टी०  3527/93]

 सरकारी  बचत  बैंक  1873  की  धारा  15  की  उपघारा  (3)  के  अन्तर्गत

 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एकं-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :

 डाकघर  आवर्तो  जमा  1992  जी  11  1992  के

 भारत  के  राजप्त्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०  में  प्रकाशित

 हुए

 डाक  धर  आवर्ती  जमा  1993  जो  1.  1993  के

 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०  में  प्रकाशित

 हुये  थे  ।

 में  रखे  गए  ।  वेखिएं  संख्या  एल०टी०  3528/93]
 *  भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  1992  की  धारा  31  के  अन्तर्गत

 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :

 भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  1992  जो
 22  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संक्या  सा०क०
 नि०  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।  2.

 भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोडे  1993  थो
 7  1993  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०

 में  प्रकाशित  हुये  थे  ।

 भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  1993
 जो  20  1993  के  मारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  एफ  नं०

 एलके/एसईबीआई/चार/93  में  प्रकाशित  हुए

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०टी०  3529/93]

 धन-कर  1957  की  धारा  46  की  उपधारा  (4)  के  धन-कर
 1993,  जो  8  1993  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना

 संख्या  का०आ०  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०टी०  3530/93]
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 मभ्७  १८

 सभा  का  कार्य

 विशान  और  प्रौद्योयिको  मंत्रालय  विभाग  तथा  सहासागर  विकास  में

 राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रंगराजन  :

 आपकी  अनुमति  से  मैं  घोषणा  करता  हूं  कि  9  से  आरम्भ  होने  वाले  सप्ताह  में

 लिखिके  सरकारी  कार्य  किया  जावेगा

 आज  की  कार्य॑सूची  से  आगे  ले  जाये  गये  सरकारी  कार्य  की  किसी  मद  पर  विचार  ।

 2,  निम्नलिखित  अध्यादेक्ों  के  निरदुमोदन  के  लिए  संकल्फों  पर  विचार  तथा  इन  अध्यादेशों  के

 स्थान  पर  विधेयकों  पर  विचार  करना  तथा  उन्हें  पारित  करना  :

 वन्य  संजोधन

 ओोशोगिक  विस  का  अन्तरण  और

 भारतीय  चिकित्सा  परिषद

 दन्त  चिकित्सक

 तेल  क्षेत्र  और  संशोधन

 थो  भ्रोबललभ  पाणिप्रहो  :  उपाध्यक्ष  मैं  निम्नलिखित  को  अगले  सप्ताह  की

 कायंवाही  में  शामिक्त  करने  का  अधघुरोध्  करता  हूं  :

 राजनीति  में  धर्म  के  वुस्पययोय  को  रोकने  तथा  धर्म  को  राजनीति  से  अलग  करने  के  लिए
 आवश्यक  कानून  अधिनियबित्त  करने  की  आवश्यकता  ।

 2.  उद्यैसा  में  भयानक  सूछे  की  जिसके  कारण  भुखमरी  फैल  रही  पर  चर्चा  ।

 |

 श्री  विजय  कुमार  यादव  :  उपाध्यक्ष  निम्नलिखित  विषय  को  आगामी

 सच्चाहः  कीਂ  का यंसूचीਂ  में  सम्मिलिता  फिया  जाये  ।

 पूर्व  रेलवे  के  अन्तर्शत  बखत्यारपुर-राजगीर  रेलवे  लाइन  को  निजी  हाथों  में  देने  तथा  इस
 लइन  को  समाप्त  करने  की  योजना  को  त्यागकर  इसका  तिस्तार  गया  तक  किया

 (2)  नालंदां  जिला  में  भगंकर  पेयजल  संकट  को  दूर  करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  पर्याप्त
 आशथिक  सहायता  प्रदान  करे  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  महोंदय  :  श्री  भोगेन्द्र  झा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  ज्ञा  द्वारा  किये  गयेਂ निवेदन  कॉथोदਂ  में  लियाਂ  जा  सकता  है  ।
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 14  1914  सभा  का  काये

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  निवेदन  बाद  में  एक-एक  करके  लिये  जा  सकते  हैं  ।

 अब  सभा  2  बजे  म०  प०  पर  पुनः  समवेत  होने  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 12.41  म०  प०

 तत्पश्चात्‌  लोक  सभा  2  बजे  म०  प०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 2.05  म०  प०

 मध्याद्न  भोजन  के  पश्चात्‌  लोक  सभा  2.05  स०  प०  पुनः  समवेत

 महोदय  पीठासीन

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  आप  नहीं  आये  थे  तो  तो  हम  लोगों

 प्रधान  मंत्री  के  सम्बन्ध  में  इस  सवाल  को  उठाया  था  कि  प्रधान  मंत्री  के  लड़क़ेਂ  का  नाम  बार-बार

 अखबारों  में  आ  रहा  आपने  कल  नेता  विशेधी  दल  और  शरद  भादव  जी  को  अनुमति  दी  थी  तो

 उन्होंने  इसको  यहां  रखा  था  ।  हम  लोगों  ने  कोई  आरोप  नहीं  लगाया  है  कि  उनके  लड़के  ने  लिया  है
 या  नहीं  लिया  लेकिन  अखबारों  में  इस  तरह  के  समाचार  आ

 रहे  देश  की  सर्वोच्च  ताकत  है
 जो  प्रधान  मंत्री  का  पद  साथ  देश  की  गरिमा  के  लिए  भी  उचित  नहीं  इसलिए  हम  आपके

 माध्यम  |  सरकार  से  मांग  करेगे  कि  सरकार  सटेटमेंट  अथर  आज  नहीं  दे  सकती  तो  जब  सदन  पुनः
 बैठेगा  तब  दे  ।  यट  बहुत  गम्भीर  मामला  है  |  बाहर  जिस  तरह  के  रामायार  जा  रहएे  सभे  पूर  देश

 की  फ़ि  खराब  हो  रही  है  ।  आप  सरकार  को  निर्देश  दें  ।

 श्री  मदन  लाल  खराना  :  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  सरकार  को  इस  पर

 स्टेटमेंट  देवा  चाहिए  ।

 श्री  शरद  यादव  कोई  कफियल  तो  सरकार  को  देवी  चाहिए  ।

 श्री  भोगेन्र  झा  :  सरकार  दिमाग  नहीं  बना  सके  ता  आप  हो  ड“को  निर्देश

 *ा  was

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  जो  कह  रहा  हैं  उसको  थोड़ा  शांति  से  सुन  लीजिए  ।  उसके  बाद  मैं  सरकार

 को  और  आपको  भी  मैं  दो-तीन  चीजें  इस  सरदर्भ  भ॑  आपके  समभ्न  लाना  चाहदा  इसलिए

 नहीं  कि  यठ  एक  महा  इसलिए  कि  बार-बार  इस  प्रकार  के  भुह्ें  आयें  तो  किस  प्रकार  थे  डील  किया

 में  आपसे  थिगसी  करता  हूं  कि  में  जो  कह  रहा  हूं  थोड़ा  शांति  ने  सुन  वी  मेंस

 बोलें  ।

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  बाद  गें

 अध्यक्ष  महोदय  :  आवार्थ  जी  पहले  नहीं  बोले  तो  उनका  नाग  आचार्य  जी  एडों  है  ।  रूज

 नम्बर  353  कहता  है  :

 ]

 सदस्य  द्वारा  किसी  व्यवित  के  विरुद्ध  मानहानिकारक  या  अपराधारोपदः  रबसरूप
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 सभा  का  कार्य  5  1993

 का  आरोप  नहीं  सगाया  जाएगा  जब  तक  कि  सदस्य  ने  अध्यक्ष  को  इसको  पर्याप्खड  अग्रिम

 सूचना  न  दे  दी  "०००००

 मैं  दोहरा  रहा  को  पर्याप्त  अग्रिम  सूचनाਂ

 आगे  :

 सम्बन्धित  मंत्री  को  भी  पर्याप्त  अग्रिम  सूचना  न  दे  दी  हो  जिसे  कि  मंत्री  उत्तर
 के  प्रयोजन  के  लिए  विषय  की  जांच  कर  परन्तु  अध्यक्ष  किसी  भी  समय  किसी
 सदरय  को  ऐसा  आरोप  लगाने  से  प्रतिषिद्ध  कर  सकेगा  यदि  उसकी  राय  हो  कि  ऐसा  आरोप
 की  गरिमा  के  विरुद्ध  है  या  ऐसा  आरोप  लगाने  से  कोई  लोक-हित  सिद्ध  नहीं  होता  ।”

 मैं  और  शकधरਂ  में  दिये  गये  नियम  पढ़  रहा  हूं  ।  इसमें  कहा  गया  है  :

 के  अनुसार  किसी  सदस्य  द्वारा  किसी  व्यक्ति  के  विरुद्ध  मानहानिकारक  या
 अपराधोपक  स्वरूप  का  आरोप  नहीं  लगाया  जायेगा  जब  तक  कि  सदस्य  ने  अध्यक्ष  को  तथा
 सम्बन्धित  मंत्री  को  भी  इसकी  पूर्व  सूचना  न  दे  दी  हो  ताकि  मंत्री  उत्तर  के  प्रयोजन  के  लिए
 विषय  की  जांच  कर  तथापि  अध्यक्ष  किसी  भी  समय  किसी  सदस्य  को  ऐसा  आरोप
 लगाने  से  प्रतिषिद्ध  कर  सकेगा  यदि  उसकी  राय  हो  कि  ऐसा  आरोप  सभा  की  गरिमा  के
 विदद्ध  है  या  ऐसा  आरोप  लगाने  से  कोई  लोक-हित  सिद्ध  नहीं  होता  ।”

 इसमें  कुछ  पहली  बात  को  ही  दोहराया  गया  है  लेकिन  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  ऐसे  मामले
 आने  से  पहले  अध्यक्ष  की  अनुमति  प्राप्त  करनी  पड़ती  है  ।

 आगे  इस  प्रकार

 व्यक्ति  के  विरुद्ध  मानहानिकारक  विवरण  अथवा  असियोगात्मक  आरोप
 संसदीय  वाद-विवाद  और  मर्यादा  से  नियमों  के  विरुद्ध  स्थिति  तब  और  भी  विषम  हो
 जाती  थी  जब  इस  प्रकार  के  आरोप  ऐसे  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  लगाये  गये  जो  सभा  के  सम्मुख
 अपनी  सुरक्षा  करने  की  स्थिति  में  नहीं  थे  ।”

 जिस  व्यक्ति  के  विरुद्ध  आप  आरोप  लगा  रहे  वह  इस  सभा  का  सदस्य  नहीं  है  ।
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 को  ऐसा  मंच  नहों  बनाया  जाना  चाहिए  जहां  लोगों  क ेआचरण  और  चरित्र  को
 बदनाम  किया  जाये  क्योंकि  वह  व्यक्ति  जिसके  विरुद्ध  सभा  जिसे  ऐसा  करने  का
 धिकार  आरोप  लगाये  उसके  पास  इसका  कोई  हल  नहीं  है  ।  लोगों  के  मात  की  सुरक्षा
 के  लिए  यह  आवश्यक  था  कि  सदस्य  स्वयं  पर  अंकुश  रखे  और  जहां  जनहित  में  ऐसा  करना

 बहुत  आवश्यक  ऐसे  मामलों  में  ही आरोप  ऐसे  मामलों  में  भी  यह  आवश्यक
 था  कि  सम्बन्धित  मंत्री  को  मामले  की  जांच-पड़ताल  के  लिए  उचित  अवसर  दिया  जाना

 चाहिए  तथा  यदि  आवश्यक  हो  तो  सम्बन्धित  व्यक्ति  की  ओर  से  सुरक्षा  में  पक्ष  रखें  ।

 किसी  सदस्य  को  आरोप  लगाते  समय  सावधान  रहना  चाहिए  ।  उसे  इस  बात  से  संतुष्ट
 उसे  होना  चाहिए  कि  आरोप  का  स्रोत  विश्वसनीय  है  तथा  तथ्यों  पर  आधारित  वास्तव
 में  मामले  की  प्रथम  दृष्टया  जांच-पड़ताल  करने  की  आवश्यकता  है  ।”

 मैं  दुहरा  रहा

 अध्यक्ष  या  मंत्री  को  लिखने  से  पहले  और  इससे  भी  अधिक  सभा  में  बोलने  से

 पहले  मामलों  की  प्रथम  दृष्टया  जांच-पड़ताल  करने  की  आवश्यकता  समाचार  पत्र  में  आये



 1914  संभा  का  कारये

 समाचार  के  आधार  पर  आरोप  से  सम्बन्धित  नोटिस  की  अनुमति  नहीं  है  जब  तक  सदस्य  अध्यक्ष

 को  इसे  सभा-पटल  पर  रखने  के  पर्याप्त  सबूत  नहीं  मिलते  ।  साधारण-सा  प्रमाण  नहीं  बल्कि  ठोस

 प्रमाण  होना  चाहिए  कि  आरोप  कुछ  तथ्यों  पर  आधारित  सदस्य  को  आरोपों  के  सम्बन्ध  में

 जो  वह  किसी  व्यक्ति  अथवा  अन्य  किसी  सदस्य  के  विरुद्ध  लगाना  चाहता  सभाध्यक्ष  को

 नोटिस  में  संक्षिप्त  ब्यौरा  देने  की आवश्यकता  है  ताकि  सभाध्यक्ष  की  पहले  ही  जांत  कर  सके  ।”

 ये  निर्णय  दिये  गये  हैं  :

 को  सभा  में  कोई  आरोप  लगाने  से  पहले  भली  प्रकार  जांच-पड़ताल  करके  बह

 सुनिश्चित  कर  लेना  चाहिए  कि  आरोप  लगाने  के  लिए  ठोस  आधार  सदस्य  को  आरोप

 लगाने  के  लिए  जिम्मेदारी  लेनी

 यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  उसे  स्वीकृति  प्राप्त  करनी  है  लेकिन  यह  आवश्यक  है  कि  उन्हें  यह  दिखाना

 पड़ेगा  कि  उन्होंने  प्रामाणिक  जाँच-पड़ताल  की  है  और  केवल  यही  नहीं  कि  वह  समाचार  पत्र

 में  छपी  खबरों  पर  ही  निर्भर  रहे  बल्कि  जांच-पड़ताल  करनी  पड़ेगी  तथा  यही  उन्हें  ये  आरोप

 लगाने  के  लिए  जिम्मेदारी  लेनी

 अतः  सदस्य  को  केवल  जिम्मेदारी  ही  बल्कि  आरोप  को  प्रमाणित  करने  के  लिए  भी

 तैयार  रहना  ह

 यह  बहुत  महत्वपूर्ण  है  कि  आरोप  प्रमाणित  और  जांचे  हुए  तथ्यों  क ेआधार  पर

 केवल  तभी  लगाने  चाहिए  जब  उनके  समर्थन  में  प्रभाणीकृत  करने  के  लिए  ठोस  और  पर्याप्त  सबूत

 मौजूद  हो  ।
 ह

 तत्पश्चात्‌  ऐसे  मामलों  में  आरोप  लगाने  वाले  सदस्यों  को  उन्हें  प्रमाणित  करने  की  चुनौती  दी

 जाती

 पुनः  मैं  दो  या  तीन  पंक्तियां  पढ़,गा  और  फिर  इसे  समाप्त  करूंगा  ।

 को  केवल  प्रैस  रिपोर्टों  पर  ही  निर्भर  नहीं  रहना  चाहिए  ।”

 मैं  बार-बार  यही  दुहरा  रहा  हूं  कि  प्रेस  आदरणीय  है  और  हम  उनकी  कद्र  करना  लेकिन  केवल

 यही  पर्याप्त  नहीं  है  कि  प्रेस  में  छपा  है  ।

 को  जो  कुछ  वह  कह  रहा  है  उसको  जिम्मेदारी  लेनी  होगी  और  उसके  पास

 उसे  प्रमाणित  करने  के  लिए  प्रमाण  होना  चाहिए  |  केवल  तभी  उसे  अनुमति  दी  जायेगी  ।”

 यह  नियम

 को  सभा  में  आरोप  लगाते  समय  केवल  प्रेस-रिपोर्टों  पर  ही  निर्भर  नहीं  रहना

 चाहिए  और  अगर  उन्हें  किसी  मंत्री  अथवा  सदस्य  अथवा  किसी  अन्य  विशिष्ट  व्यक्ति  की

 आलोचना  करनी  हो  तो  उन्हें  इस  नियम  के  अधीन  नोटिस  सभा  पटल  पर  रखने  से  पूर्व  पूरी

 जांच-पड़ताल  करनी  चाहिए  और  तथ्यों  की  ययार्थंता  के  विषय  में  निश्चित  होना  चाहिए  ।”

 किसी  सदस्य  को  किसी  मंत्री  के  विरुद्ध  समाचार-पत्र  में  लगाये  गये

 हानिकारक  और  अपराधारोक  आरोपों  यह  कहते  हुए  कि  जब  तक  सदस्य  उन्हें  प्रथम  वृष्टया

 संहुष्ट  नहीं  कर  देता  उद्ध,त  करने  की  अनुमति  नहीं

 पर  यों  मैंने  ये  सारे  उद्धरण  बह  इसलिए  कि  इसमें  एक  विशिष्ट  व्यक्ति  को  ज्ञामिल

 व्यक्ति  के  रिश्तेदार  के  विरुद्ध  कुछ  लिखा;गया  है  ।  जैसा  कि  मैंने  कल  भी
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 यहां
 किया  गया  और  एक  विशिष्ट  व्य



 आअश्वा  कार्य  .  ह  ?

 कहा  कि  आप  यह  मामला  सभा  के  सम्मुख  उठा  रहे  हैं  तो  सभ्चा  में  किसी  भी  ब्यक्ति  के  लिए  वही
 सिद्धान्त  लागू  किये  जा  सकते  और  मेरा  विश्वास  कीजिए.कि  ब्रहुत  से  सदस्यों  के  विरुद्ध  मेरे

 नोटिस  में  बहुत-सी  बातें  लाई  गई  हैं  लेकिन  उन्हें  सभा  के  सामने  नहीं  लाया  सिर्फ  इसलिए  क्योंकि ७
 अगर  उन्हें  सभा  के  समक्ष  लाया  जाता  तो  हम  केवल  उसके  सिवाय  और  कुछ  न  कर  पाते  ।

 अगर  आपके  पास  सूचना  अगर  आपने,/जांच-पड़तालः  अगरः  ज्ाफ़  जिम्मेदारी
 लेने  के  लिए  तैयार  अगर  आपने  अध्यक्ष  को  नोटिस  देकर  अनुमति  ली  जिस  व्यक्ति  के  ब्रिकृद्ध

 आरोप  लगा  रहे  हैं  उस  नोटिस  दिया  है  तथा  जो  सभा  के  समक्ष  उपस्थित  हो  सकता  है  तो  फिर

 आपको  यहां  आकर  वह  सब  कहने  का  प्रत्येक  अधिकार

 लेकिन  अगर  आप  उसे  नहीं  मान  रहे  हैं  तो  याद  रश्चिए  कि  इसे  सभा  के  किसी  भी  सदस्य

 के  विरुद्ध  प्रयुकत  किया  जा  सकता  है  ।

 इतना  कुछ  कहने  के  उपरांत  में  संसदीय  कार्य  मंत्री  से  जाननाਂ  कहूंगा  कि  हस  मुद्दे  पर  बह
 बसा  करना  जाहेंगे  ।  क्‍या  वह  तैयार  है  ?  तैयार  नहीं  लेकिन  मैं  यह  जापके  नोटिस  भें  ला  रहाहूं
 और  कल  आप  यह  न  कहियेगा  कि  *'**'

 श्री  भवन  जाल  खुराना  :  हमने  ऐलिगेशन  नहीं  लगाया  अध्यक्ष  जी  ।

 ह
 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  पर्याप्त  नहीं  है  ।  केवल  इसी  पर  निर्भर  रहना  काफी  नहीं  है  यह  किसी

 |

 व्यक्ति  के  विरुद्ध  हो  सकता  यह  किसी  भी  सदस्य  के  विरुद्ध  हो  सकता  है  ।  उसे  याद

 रखिए  ।

 श्री  सदन  लाल  कराना  :  हम  तोਂ  केबल  पोजीशन  को  स्पष्ट  करने  के  लिए  कह  रहे

 ]

 जल  संसाधन  मंत्री  तथा  संसदीय  दा  संत्रो  विशाचरक  :  इस  स्थिति  श्तवा

 स्पष्ट  करने  के  लिए  मैं-आपका  आशाह़ी  हूं  । हम  आप  द्वारा  बताई  गई  प्रक्रिया  का  पालन  करने  के

 लिए  तैयार  और  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  व्यक्ति  के  विरुद्ध  आयने  आरोप  लगामे  हैं  वह  इस

 सभा  के  लिए  अगरिबित  वह  इस  सभा  का  शवस्थ  नहीं  है  और  न  ही  उसे  यहां  आने  और  अपने

 बचाव  में  कुछ  कहने  का  अवसर  दिया  गया  है  ।
 '

 तक  विशिष्ट  व्यक्तियों  के  साथ  उसके  सम्बन्धों  का  सवालਂ  हम  सभी  प्रकार  की

 जी  आपकों  हमते  देने  के लिए  तैयार  ओर  सारे  मामले  पर  बाशीकी  से  चर्चा

 जा  सकती  है  ।  ह  तक  हमारा  सम्बन्ध  कुंछ  भी  छिपाने  के  लिए  नहीं  लैकिने  हम  आप

 द्वारा  धिरित  की
 गई

 प्रक्रिया  का  पालन  करना  चाहेंगे  और  आपसे  तंथा  सभा  के  साथ  इस  भामले

 कश्पूर्ग  सहथोग  अतः  ' इस  पर  अगर  निर्देश  आप”देगा  चाहें  तो  में  उसका  पालन

 करती

 पुमः  में  यह  कहना  चाहूंगा  कि  इस  सदन  में  जो  कुछ  भी  कहा  गया  है  अथवा  नोटिंस  दिये  गये

 क-औ  कैवल  प्रेस  रिपोर्टों  ११  जाधारित  हैं  और  जैसा  कि  आपने  /  ठीक ही  है  कि  प्रेस  रिषोर्टों।के
 i
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 5  क्सी>कान्कोये

 आधार  पर  ऐसे  आरोप  लगाना  केवल  उचित  ही  नहीं  है  बल्कि  सभा  के  नियमों  और  अध्यक्ह)रा

 सुमश्र-समय  पर  दिये-गये  निर्देशों  के  भी  विरुद्ध  हैं।८  अतः  ाहुंगःफकिकजित  ्रणिकत  का  पालन
 किया  जाये  और  इस  मामले  पर  पूर्ण  जो  भी  हमारे  पास  हम  देता  अगर  अल्िपा
 का  पालन  किया  जाता  है  तो  हम  आप  पर  निभेर  हैं  और  आपके  निर्देश  का  पालन  करना

 ह  |

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मेरे  विचार  में  समाचार  पत्र  में  कुछ  छपा  यह  समाचार  पत्र  में  स्पष्ट

 कियां  गया  अब  सदस्य  महोदय  उसे  जब-तब  सभा  में  उठा  रहे  जो  कुछ  भी  बाहर  दिया  जाता

 हैं  और  यह  आपको  भिल'जाता  है  तो  आप  इसे  सभा  के  समक्ष  ले  आते  मैं  दरहीं  सम्तता  कि  कोई
 भी  व्यक्ति  अथवा  अन्य  अधिकार  विशिष्ट  व्यक्ति  व्यक्तिगत  रूप  से  उस  जांनकारी  के  लिए
 दार  होगा  ।  क्योंकि  वह  जानकारी  उस  ध्यक्ति  से  मिल  रही  है  जो  यहां  सदस्य  नहीं  है  व्विललेण्हुंम
 न  ही  कोई  प्रश्न  पूछ  सकते  हैं  और  इस  प्रकार  की  जानकारी  ले  सकते  हों  4  कुछ,.भ्षी  प्राप्त

 होता  उसे  हमें  दीजिए  ।  मेरा  माननीय  सदस्यों  से  अनुरोध  है  कि  थे  इस  प्रकार  की  चीज़:को.  बुब्यरा
 न  यह  इस  प्रकार  का  हथियार  है  जिसे  किसी  के  भी  विरुद्ध  प्रयुक्त  किया  जा  सकता

 श्री  वी०  धनंजय  कुमार
 ा

 थीं  मोमेसा  शा  :  मेरा  नाम  ऐसे  समय  पुकारा  गया  था  जब  सभ्ना  अगले  सप्ताह  की

 कार्यवाही  निर्धारित  करने  के  लिए  स्थगित  हो  रही
 ; ऋऋष  |

 अध्यक्ष  महोदय  :
 मैं  नहीं  मैं  उसे  ठीक  कर  लूंगा  ।  आप  अपनी  बात  कह  चुंके

 ।
 भोगेख  झा  :  अगले  सप्ताह  की  कार्यवाही  के  लिए  मेरा  नाम  पुकारा  गया  था  ।

 शमा  शा  कार्य  जारी

 भहौदर्ण  पौर्ठलिीन

 शनंजज  कुणरर  कृपया  निम्नलिखित  मदों  अगले  सप्ताह  की

 में  शाम  लः  किया  जाये

 1,  कर्नाटक  को  केन्द्रीय  सड़क  निधि  से  मादीकेरी--गलीबीदू--सुबरह्मण्य्या  और  विशेषकर
 :  संग्रवारपेट:-->कुष्कामिरी+-सुत्रहाष्ण्या सं  कुकी  वूरी  करते के  लिये धनराशिंकिी  बटन  करने

 की  आवश्यकता  ।

 ९.  मंगलौर मेंਂ  एक  लैंश्रीय  पांसपोर्ट  कांबैर्लिय  स्वॉपित  करने  की  आँवश्यक॑ता  |

 थी  श्रीबल्लभ  पाणिप्रही  :  मेरा  अनुरोध  है  कि  निम्तलिखित  मदों  को  अगले  सप्ताह  की  कार्य

 सूची  मैं  सम्मिलित  किया  जायें
 ह

 ]  .  धर्म-को-राज  नीति  सेःअलब  सकनतीति  में  व्वजेश्का  दुरफ्थोगे'क रने  के

 लिए  आवश्यक  विधान  बनाने  की  क्रावश्यकता  4

 2.  उड़ीसा  में  अकाल  की  विकट  स्थिति  में  भुखमरी  से  हुई  मौतों'चंर  क्चा  ।  हे



 शी  संतोष  कुमार  गंगभवार  कृपयां  अगले  सप्ताह  की  कारयेयूची  में

 लिखित  प्रस्ताव  सम्मिलित  करें  :

 (1)  अतिरिक्त  विभागीय  डाक  कर्मचारियों  फ़ा  विभाग  में  विभागीकरण  किये  जाने  हेतु
 कार्यवाही  कर  सबूर  कमेटी  की  संस्तुति  लागू  की  जाये  ।

 (2)  ग्राम्य  विकास  अभिकरणों  में  कार्यरत  जो  केन्द्र  के  कार्यक्रमों  का  प्रांतों

 में  संचालन  करते  की  सेवा  शर्तों  को  सुनिश्चित  कर  पूरे  देश  में  एकरूपता  लाई

 जाये  ।

 ु

 श्री  भीगेंद्र  श्षा  :  उपाध्यक्ष  मेरा  अनुरोध  है  कि  अगले  सप्ताह  की  कार्यसूची
 में  निभ्मलिलित  मदों  को  शायिल  किया  जाये  :

 (1)  विहार  में  सूले  की  स्थिति  के  कारण  उत्पन्न  हुई  भुखमरी  की  स्थिति  को  कम  करने  के

 लिए  तत्काल  राहत  के  उपाय  किये  जाने  की  आवश्यकता  ।

 (2)  पश्चिम  कोशी  नहर  को  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  परियोजना  बनाने  और  इसे  शीघ्र  पूरा
 करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  नेदान  करने  की  आवश्यकता  |

 शी  सत्यनारायण  जठिया  :  उपाध्यक्ष  कृपया  निम्नलिखित  विषयों  को  अगले

 सप्ताह  की  कार्यसूची  में  शामिल  किया  जाये  :  "

 (1)  देश  में  अनुसूचित  जनजाति  के  विशेषकर  मध्य  प्रदेश  में  संरक्षा  के
 विशेष  उपाय  किए  जाएँ  ।  शाजापुर  जिले  की  शाजापुर  तहसील  के  गांव  माधोपुर  बेड़ा
 के  अनुसूचित  जाति  के  परिवारों  की  सुरक्षा  का  प्रबन्ध  किया

 (2)  भध्य  प्रदेश  में  रेल  सेवा  रुविधा  का  ब्रिस्तार  कर  उज्जेन-इन्दौर  के  बीच  तथा
 भोपाल  के  बीच  एक्सप्रेस  रेल  सेवा  डी०  एम०  यू०  शीघ्र  प्रारम्भ  की
 जाये  ।

 ad  ओ  राजेसा  अग्निहोत्ो  :  उपाध्यक्ष  कृपया  अगले  सप्ताह  की  कायसूची  में

 मिम्म  विषयों  को  जोड़ा  जाये  :

 (1)  उत्तर  प्रदेश  के  झांसी  जनपद  के  देवरी  रपटा  तथा  एरच  घाट  पुल  का  निर्माण
 बद्ध  कार्यक्रम  के  अन्दर  पूरा  करने  के  लिए  निर्माण  काय॑  शुरू  किया  जाये  ।

 (2)  उतर  प्रदेश  के  ललितपुर  जनपद  में  विद्युत  आपूर्ति  की  परेशानी  को  समाप्त  करने  के

 लिए  महरौनी  में  32  के०  वी०  का  सब-स्टेशन  तथा  पाली  से  थालाबेहट  तक  तथा

 ललितपुर  से  महरोनी  तक  तार  बिछाने  का  कार्य  तुरन्त  शुरू  किया  जाये  ।

 शी  निरधारी  लाख  मार्भथ  :  उपाध्यक्ष  कृपया  अगले  सप्ताह  की  कार  सूची  में

 निम्न  विषयों  को  जोड़ा  जाये  :  '
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 14  1914  प्रतिभूतियों  और  बैंकिंग  लेन-देन  में  हुई  अनिममितेताओं  की  जांच

 करने  संबंधी  संयुक्त  समिति  के  बारे  में  प्रस्ताव

 (1)  जयपुर  स्थित  दूरदर्शन  केन्न  को  और  शक्तिशाली  बनाया  जाये  जिससे  कि  जयपुर
 केन्द्र  द्वारा  प्रसारित  कार्यक्रम  सम्पूर्ण  राजस्थान  में  देखे  जा  सकें  ।

 (2)  जयपुर  एयरोड़ोम  को  अन्तर्राष्ट्रीय  एयरड्रोम  का  स्वरूप  देने  व  सब  प्रकार  की  सुविधायें
 देने  क ेलिए  और  अधिक  धनराशि  उपलब्ध  कराई  जाये  ।

 ]

 की  सेयद  शाहबुद्दीव  :  मेरा  प्रस्ताव  है  कि  अगले  सप्ताह  को  कार्यसूची  में

 निम्नलिखित  मदों  को  शामिल  किया  जाये  :

 (1)  देश  में  शैक्षिक  और  धर्म  के  सामाजिक  भाषाई  और

 जातीय  अल्पसंख्यकों  पर  चर्चा  ।

 (2)  देश  में  साम्प्रदायिक  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  चर्जा  विशेष  रूप  से  अयोध्या  घटना  के  बाद

 हुए  उपग्रवों  के  सन्दर्भ  में  ।

 क्री  अन्या  जोशी  :  उपाध्यक्ष  कृपया  नीचे  दिये  गये  मुद्दों  को  अगले  सप्ताह

 की  कार्यक्रम-पत्रिका  में  सम्मिलित  करने  की  कृपा  करें  :

 (1)  महाराष्ट्र  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की घोषणा  ।

 (2)  मुम्बई  से  रत्नागिरि  के  बीच  वायुदूत  सेवा  को  शीघ्र  चालू  किया

 प्रतिभूतियों  ओर  बेकिंग  लेन-देन  में  हुई  अनियमितताओं  को  जांच  करने  संबंधी

 संयुवत  समिति  के  बार  में  प्रस्ताव

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  प्रतिभूतियों  और  बैंकिंग  लेन-देन  में  हुई  अनियनितताओं  की

 जांच  करने  सम्बन्धी  संयुकत  समिति  के  बारे  में  प्रस्ताव  पर  विचार  शुरू  करते

 भरी  राम  लाईक  :  मेरा  व्यवस्था  का  एक  प्रश्न  मैं  श्री  राम  निवास

 मिर्घा  जो  कि  हमारी  संयुक्त  संसदीय  समिति  के  अध्यक्ष  द्वारा  प्रस्तुत  किए  जा  रहे  संकल्प  का

 विरोध  करना  चाहता

 जिन  कारणों  से  इस  प्रस्ताव  का  विरोध  करना  चाहता  हूं  और  व्यवस्था  के  जिस  प्रश्न  पर

 बल  देना  चाहता  हूं  वह  आपको  बताने  से  पहले  मुझे  स्पष्टीकरण  देना  चाहिए  ताकि  कोई  गलतफहमी

 न  रह  जाये  |  श्री  मिर्धा  संयुक्त  संसदीय  समिति  की  कार्यवाही  को  आश्चयंजनक  ढंग  से  और

 पूर्ण  तरीके  से  चला  रहे  उनके  नेतृत्व  में  समिति  ने  नई  ऊंचाइयों  को  छुआ  है  कि  संयुक्त  संसदीम

 समिति  को  कैसे  काम  करना  चाहिए  विशेष  रूप  से  उस  समय  जबकि  प्रतिभूति  धोटाले  के  बारे  में

 जांच  चल  रही  हम  यह  देख  चुके  हैं  कि  पहले  की  समितियां  कंसे  काम  रही  थी  ।

 थ्ष्व  ..
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 संबंधी  संयुक्त  समिति  के  बारे  में  प्रस्ताव

 इस्  प्रस्ताव  विशेध  करक्रे  भेरा  मतलब  मिर्धा  का अतादर  करने  का  नहीं  है  ।
 मैं  आपके  ध्यान  में  मियम  254(3)  लाना  चाहता  हूं  जो उस  सम्बन्ध  में  है  कि  स्थान  रिक्त

 होने  पर  क्या  किया  जाना  चाहिए  ।  नियम  254(3)  का  पाठ  इस  प्रकार  है  :

 में  आकस्मिक  रिक्तलाओं  की  प्रस्ताव  किये  जाने  पर  सभा

 द्वारा  नियुक्ति  अथवा  निर्वाचन  से  अथवा  अध्यक्ष  द्वारा  नाम  निर्देशन  से  की  और

 ऐसी  रिक्‍्तता  की  पूर्ति  के  लिए  नियुक्त  या  निर्वाचित  या  नामनिर्देशित  कोई  सदस्य  उस

 वधि  तक  पद  धारण  करेगां  जिसके  लिए  वह  जिसके  स्थान  पर  बह  निर्वाचित

 या  नामनिर्देशित  हुआ  सामान्यतया  पद  धारण  करता  ।”

 दो  स्थान  रिक्त  हो  गए  अब  उन्हें  भरा  जाता  इस  बात  के  विशिष्ट  संकेत  नहीं  हैं
 कि  रिक्त  स्थानों  को  कैसे  भरा  जाना  परन्तु  कौल  और  शकधर  गे  मार्गनिर्देश  दिए  हैं  कि  संयुक्त
 सक्नित्तियों  में  रिक्त  स्थानों  को  कैसे  भरा  जाता  है  ।

 श्री  पवन  कुमार  बंसल  :  समिति  कस  गठित  की  गई  थी  ?  कृपया  हमें  इस  सम्बन्ध

 में

 श्री  नाईक  :  समिति  6  अगस्त  को  गठित  की  गई  उसकी  कार्यवाही  भी  भेरे  पास

 सदन  में  एक  संकल्प  पारित  करके  समिति  गठित  की  गई  थी  ।

 श्री  श्रोबल्लभ  पाणिपग्रही  :  क्या  इस  प्रस्ताव  का  विरोध  करने  के  लिए  कोई  नियमित

 तोटिस  दिया  गया  है  ?  तया  व्यवस्था  के  एक  प्रश्न  के  माध्यम  से  इसका  विरोध  किया  जा  सकता  है  ?

 वह  ऐसा  कीसे  कर  सकते  हैं  ?

 श्री  राम  नाईक  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  मुझे  अपनी  बात  पूरी  करने

 श्री  श्रीबललभ  पाणिप्रही  :  मैं  उपाध्यक्ष  मटोदय  को  सम्बोधित  कर  रहा  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्त  यह  है  कि  क्‍या  वह  प्रश्न  कानून  के  अनुसार  है  या  नहीं  जो  कि

 श्री  राम  नाईक  उठा  रहे  हैं  ।  हमें  उनकी  जात  सुननी  चाहिए  ।

 श्री  राम  नाईक  :  यह  समिति  दस  सदन  द्वारा  6  1992  को  मनोनीत  की  गई  थी

 इसके  शिए  संसदीय  का  मंत्री  ने  एक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  उस  समय  श्री  बुलाम  नबी  आजाद
 संसदीय  कार्य  मंत्री  थे  ।  कार्यवाही  वृत्तान्त  मेरे  पास  मैं  समझता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  कोई  विवाद

 नहीं  है  कि  प्रस्तुत  किया  गया  था  और  तदनन्गर  इसे  स्वीकार  किया  गया  धा  और  समिति

 नियुक्त  की  गई

 कौल  ओर  शकधर  के  पृष्ठ  661  पर  यह  कहा  गया  है  :

 में  तात्कालिक  रिक्त  स्थानों  को  भरना  :  तात्कालिक  रिक्स  स्थान  को
 भरने  के  लिए  आमतौर  पर  वही  प्रक्रिया  अपनाई  जाती  है  जैसी  उसके  लिए  मूल  नियुक्ति  के
 समय  अपनाई  जाती  है  ।”

 समिति  वियुक्ति  में  क्‍या  मूल  प्रक्रिया  अपनाई  गई  थी  ?  संसदीय  काये  मंत्री  एक
 प्रस्ताव  लाये  थे  और  इस  सदन  ने  उसे  स्वीकृत  किया  धा  ।  अतः  यदि  कोई  भी  रिक्त  स्थान  भरा  जाना
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 करने  संबंधी  रंयक्‍त  समिति  ने  बारे  में  प्रस्ताव

 टे दे
 मे वे

 है  तो  उसे  एक  संकरुप  या  प्रस्ताव  के  माध्यम  थे  भरा  जागा  साहिए  और  यह  प्रस्ताव  या  संकल्प

 संसदीय  कार्य  मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत  किया  जाना  चाहिए  |

 मैं  यह  स्पष्ट  करूंगा  कि  मैं  यह  क्‍यों  कर  रहा  क्योंकि  स्थान  रिक्‍स  कांग्रेस  पार्टी  के  सदस्य

 के  कारण  हुआ  है  |  श्रीमती  वासवा  राजेण्वरी  और  श्री  पी०  एम०  सर्टद  ने  भी  बहुत  अच्छा  काम  किया

 है  ।  उन्होंने  समिति  से  त्यागपन्र  दे  दिया  है  क्योंकि  वे  जोग  मंत्री  बन  गए  इस  बारे  में  कोई  विवाद

 नहीं  है  ।

 इन  दो  रिक्‍त  स्थानों  के  सम्बन्ध  में  सदन  में  मतक्य  होता  चाहिए  ।  मर्तेक्य  तभी  हो  सकता

 है  जब  संसदीय  कार्य  मंत्री  महोदय  सभी  विपक्षी  दलों  से  परामर्श  अन्यथा  संख्या  के  आधार  पर

 हंस  इस॑ें  से  एक  सीट  ले  सकते  क्योंकि  यदि  इस  पर  मतदाम  होता  है  तो  हम  उनमें  से  एक  सीट

 ले  सकते  हैं  |  ह_म  ऐसा  नहीं  करना  चाहते  हैं  क्योंकि  यह  उवित  नहों  साथ  ही  यह  भी  तनिनानन्‍्त

 आवश्यक  है  कि  संसदीय  कार्य  मंत्री  नियमों  का  पालन  करें  जो  आम  सहमति  हुई  उसका  परालत  करे

 और  वट  राहमति  उस  संकल्प  में  स्पष्ट  हो  जिगे  उस  समय  प्रस्तुत  और  सर्वसम्मति  से  स्वीकृत  किया

 गया  था  ।  अब  उस  प्रक्रिया  को  नहीं  अपनाया  गया  इसका  पालन  किया  जाना  अतः  इस

 प्रश्न  पर  मैं  इस  प्रस्ताव  का  विरोध  करता  चाहता  हूं  ।  यदि  उस  प्रक्रिया  को  अपनाया  जाता  तो  बहुत

 ही  उचित  होता  ।  ।

 केवल  नियमों  की  ही  नहीं  बल्कि  शिप्टता  की  भी  यही  मांग  है  कि  परस्पर  परामर्श  हो  और
 उस  परस्पर  परामण्श  से  दो  कांग्रेस  पार्टी  जिनको  भी  भेजना  समिति  में  आ  सभें  ।  उंस
 शिप्टता  को  बनाये  नहीं  रखा  गया  है  और  यह  एक  बढ़त  ही  बुरा  पूर्योदाहरण  होगा  ।  जबकि  सदल

 एक  मत  हो  सकता  है  ।  अन्ध  दलों  के  साथ  परामर्श  तने  केवल  एक  संकल्प  ले  आना  और  वह

 भी  अध्यक्ष  के  माध्यम  से  अध्यक्ष  को  एक  अजीब  स्थिति  में  रखना  है  ।  हमारा  मतलब  उनका  अतादर
 करता  नहीं  परन्तु  कौल  और  शकध्वर  के  व्यवहार  और  एकिया  को  अवश्य  अपनाया  जाना

 खाहिए  ।  अतः  मैं  आउसे  नियमों  के  आधार  पर  निर्णय  लेने  का  आग्रड़  करता  हें  ।  उन  बालों  के  आधार

 पर  निर्णय  लेने  का  आग्रह  करता  हूं  जोकि  कौल  और  शकधर  ने  कटी  रिक्त  स्थाय  को  भरने

 सम्बन्ध  में  नियम  स्पष्ट  नहीं  है  ।  इसमें  केवल  इतना  ही  कहां  गया  है  कि  इसे  प्रस्तुत  करके

 किया  जाता  अब  यह  काम  किसको  करता  चाह्तिः  ?  कौन  और  शकदथर  ने  कहा  है  कि  इसे  उसी

 प्रक्रिया  द्वारा  किया  जाना  चाहिए  जो  प्रक्रिया  समिति  नियुक्‍्र  करते  समथ  आनायी  गयी  थी  ।  अतः

 यह  मेरी  टिप्पणियां  में  एक  बारःफिर  इस  प्रस्ताव  का  विन/म्रतापूवंक  विरोध  करता  हूं
 परन्तु  7  का

 मतलब  यह  नहीं  है  क्रि'मैं  संगुकत  संसदीय  रामिति  के  सभापति  का  यह  संकल्प  प्रस्तुत  करने  के  लिए
 अनादर  करता  हूं

 ''

 श्री  सेैफद  शाहब॒हीन  :  हम  मद  संख्या  9  पर  चर्चा  पूरी  किए  बिना  मद  संख्या  10  पर  आ
 गये  हैं  क्योंकि  संसदीय  कार्य  मंत्री  ने  अगली  निर्धारित  काय॑  सूची  में  कुछ  जोड़ने  के  लिए  सभा  में  दिये
 गये  अनेक  सुझावों  के  बारे  में  अपनी  प्रतिक्रिया  व्यक्त  नहीं  की

 जल  संसाधन  मंत्री  ओर  संसदोय  कार्य  मंत्रों  विद्याचरण  :  मावनीय  सदस्यों
 ढ्वारा  दिये  गये  सुआवों  को  नाट  कर  लिया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्वी  पवन  कुमार  बंसल  ।
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 संबंधी  संयुक्त  समिति  के  बारे  में  प्रस्ताव
 —

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  श्री  राम  नाईक  ने  उचित  प्रश्न  उठाया  यदि  कोई  माननीय  सदंस्य

 इसमें  भाग  लेना  चाहता  है  तो  वह  इसमें  भाग  ले  सकता  यह  कानूनी  प्रश्न  हमें  यह  सुनना

 ०००  ०००

 श्री  अनिल  बसु  :  सदन  के  सभी  पक्षों  को  भाग  लेने  की  अमुमति  दी  जाती

 चाहिए  केवल  एक  या  दो  पक्षों  को  नहीं  ।''  '

 जपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्त  यह  है  कि  श्री  राम  नाईक  ने  आपत्ति  की  है  ।  इसके  मूल  प्रस्तावक

 संसदीय  कार्य  मंत्री  अब  श्री  राम॑  निवास  मिर्धघा  इस  प्रस्ताव  को  प्रस्तुत  कर  रहे  है  ।  उन्होंने  यह
 प्रश्न  उठाया  है  कि  क्‍या  श्री  मिर्धा  इस  प्रस्ताव  को  लाने  के  लिए  सक्षम  हैं  या  नहीं  ।  यदि  कोई  माननीय

 सदस्य  इस  पर  प्रकाश  ड़ालना  चाहता  है  तो  वह  इसमें  भाग  ले  सकता  है  ।
 *'  ''

 श्री  पवन  कुमार  बंसल  :  श्री  राम  नाईक  का  सम्मान  करते  हुए  मैं.यह  निवेदन  करना  चाहता

 हूँ  कि  उन्होंने  जो  कुछ  कहा  है  उसमें  कुछ  विरोधाभास  है  ।  मैं  इस  सदभं  में  पहली  बात  यह  कहना

 चाहता  हूं  कि  उन्होंने  इस  सम्बन्ध  में  प्रथाओं  का  उल्लेख  किया  और  उन्होंने  संसदीय  समितियों  में

 तत्कालिक  रिक्त  स्थानों  को  भरते  के  सम्बन्ध  में  बहुत  स्पष्ट  बात  कही  कि  इसमें  मूल  प्रक्रिया  अपनाई

 जानी  चाहिए  ।  इस  मामले  में  मूल  प्रक्रिया  यह  थी  कि  इस  समिति  के  गठन  के  लिए  सदस्यों  का  चुनाव

 नहीं  हुआ  था  ।  इस  समिति  का  गठन  लोक  सभा  में  अनेक  राजनीतिक  दलों  की  संख्या  को  ध्यान  में

 रखकर  किया  गया  यह  बात  सही  है  कि  कांग्रेस  पार्टी  के  दो  सदस्यों  को  मंत्री

 परिषद्‌  में  शामिल  किये  जाने  के  कारण  उन्होंने  इस  समिति  से  अपने  स्थान  रिक्त  कर्‌  दिये  हैं  और

 हुआ  यह  है  कि  समिति  के  माननीय  सभापति  ने  यह  प्रस्ताव  शस्तुत  करना  चाहा  इसमें  एक  फर्क

 है  जिसे  हमें  अवश्य  याद  रखना  चाहिए  कि  जब  मूल  झूप  से  यह  समिति  गठित  की  गई  थी  उस  समय

 समिति  का  कोई  सदस्य  नहीं  था  ओर  इसे  नए  सिरे  से  शुरू  किया  गया  था  |  हमने  उस  समय  संसदीय

 कार्य  मंत्री  क ेअलावा  किसी  और  व्यक्ति  से  यह  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  की  उम्मीद  नहीं  कर  सकते  थे  ।

 अब  एक  स्थान  रिक्त  हो  गया  समिति  के  सभायति  हैं  और  इस  तरह  का  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने

 की  बात  सभापति  पर  छोड़  दी  जानी  चाहिए  क्योंकि  मैं  व्यक्तिगन  रूप  से  यह  महसूस  करता  हूं  कि

 जब  समिति  एक  बार  काम  करना  शुरू  कर  देती  है  तो  वह  सम्बन्धित  मंत्री  इस  मामले  में  संसदीय

 कार्य  मंत्री  और  किसी  भी  अन्य  मामले  में  उस  मंत्रालय  का  काम  देख  रहे  मंत्री  के  काम  के  बजाय

 सभापति  का  काम  हो  जाता  है  ।  अतः  ऐसे  में  इस  आपत्ति  का  कोई  आधार  नहीं  है  या  यों  कह  लीजिए
 कि  यदि  इस  स्थिति  में  सभा  में  सदरय  संख्या  के  आध।र  पर  चुनाव  होते  हैं  तो  एक  स्थान  इस  दल

 को  या  उप्त  दल  को  मिल  जाता  यह  प्रश्न  नहीं  है  ।  यह  केबल  उन  तात्कालिक  रिक्‍त  स्थानों  को  भरने

 का  प्रश्न  है  जो  किसी  एक  दल  तिशेष  के  सदस्यों  द्वारा  रिक्त  किये  गये  हैं  ।  हम  क्‍या  नजीर  स्थापित

 करें|  हमें  यह  प्रथा  अपनानी  चाहिए  कि  ये  स्थान  उसी  पार्टी  को  प्राप्त  होने  चाहिए  जिसके  सदस्यों

 ने  किसी  भी  कारण  से  यह  स्थान  खाली  किये  यदि  किसी  अन्य  दल  के  किसी  माननीय  सदस्य  द्वारा

 किसी  भी  कारण  से  सीट  खाली  की  जाती  है  तो  सभापति  जिस  दल  का  स्थान  रिक्त  करने  वाला

 सदस्य  था  उसी  दल  से  नया  सदस्य  लेने  के  लिए  संकल्प  अथवा  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करेगा  ।  अतः

 इस  मामले  में  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  है  और  मैं  नहीं  समझता  कि  इस  बारे  में  व्यवस्था  का  प्रश्न

 उठाना  आपका  बहुत-बहुत  धन्यवाद  |
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 करने  संबंधी  संबंधी  समिति  के  बारे  में  प्रस्ताव

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  संसदीय  काय  मंत्री  बोलेंगे  ।

 श्री  अगिल  बसु  :  आप  मुझे  भी  अनुमति  दीजिए  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  एक  मिनट  ।  हम  संसदीय  कार्य  मंत्री  की  बात  आपकी  भी  बात

 सुनी

 श्री  विद्याजरण  शुक्ल  :  कया  मैं  यह  कह  सकता  हूं  कि  श्री  पवन  कुमार  बंसल  ने  जो

 बातें  कही  हैं  उससे  सारी  स्थिति  ठीक  से  स्पष्ट  होती  है  ।  हम  सर्वंसम्मति  चाहते  हैं  ओर  हमें
 नैतिक  दलों  के साथ  एकमत  होने  और  उनसे  परामर्श  करने  में  कोई  आपत्ति  नहीं  माननीय  सदस्य

 जानते  हैं  कि  सभा  के  समक्ष  प्रस्तुत  होने  वाले  सभी  मामलों  में  हम  विपक्षी  दल  के  सदस्यों  के  साथ  परामर्श

 करते  हैं  ।  यहां  पर  भी  किसी  तरह  का  परामर्श  करने  में  कोई  आपत्ति  नहीं  परन्तु  ये

 नैमित्तिक  रिक्तियां  यह  सही  बताया  गया  है  कि  जब  पूरी  हमिति  को  नियुक्त  करना  पद्चा  था  तब

 मूल  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  गया  था  ।  परन्तु  यह  नैमित्तिक  रिक्तियां  हैं  और  समिति'के  सभापति  को

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  का  पूरा  अधिकार  है  |  इस  सभा  का  यह  सामान्य  आचरण  रहा  है  कि  जब  रिक्तियां

 होती  हैं  तब  समिति  का  सभा  के  समक्ष  प्रस्ताव  रखता  है  और  सामान्यतः  उन  दलों  के

 सदस्यों  को  नियुक्त  किया  जाता  है  जिनके  सदस्य  समिति  से  त्यागपत्र  दे  देते  यदि  माननीय  सदस्य

 चाहते  हैं  कि  पहले  परामर्श  किया  जाना  चाहिए  और  सर्वसम्मृति  प्राप्त  करनी  तो  हमें  इस

 बात  से  कोई  आपत्ति  नहीं  हम  उनसे  पराभर्श  करेंगे  क्योंकि  यह  एक  वैद्यिक  परामर्श  है  जिससे  हमें

 कोई  आपत्ति  नहीं  है  क्‍योंकि  इससे  हमें  कोई  फर्क  नहीं  पड़ने  वाला  है  |  परन्तु  अब  तक  ऐसी  प्रथा  नहीं

 रही  थी  |  यदि  आप  निर्देश  देंगे  ओर  यदि  माननीय  सदस्य  ऐसा  चाहते  हैं  तो  हमें  इस  पर

 कोई  आपत्ति  नहीं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  अनिल  आप
 बैधानिक  मुद्दे  पर  कुछ  कहना  चाहते  थे  ।

 eee  नल  जननिनानन+क  न

 श्री  अनिल  बसु  :  जहां  तक  इस  सभा  की  प्रथा  और  परम्परा  का  सम्बन्ध  सामान्यतः

 समिति  का  सभापति  नैमित्तिक  रिक्तियां  भरने  के  लिए  संकल्प  प्रस्तुत  करता  है  और  इस  मामले  में

 श्री  राम  निवास  मिर्घा  द्वारा  संकल्प  प्रस्तुत  करना  न्यायोचित  मैं  श्री  बंसल  जी  के  विचारों  से  पूर्ण
 रूप  से  सहमत  हूं  और  मैं  समझता  हूं  कि  श्री  राम  ताईक  द्वारा  उठाये  गये  व्यवस्था  के  प्रश्न  को  अस्वीकृत

 करना  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  मामले  में  श्री  राम  नाईक  ने  कानून  का  प्रश्न  उठाया  है  कि  संकल्प

 के  मूल  प्रस्तावकर्त्ता  संसदीय  कार्य  मंत्री  थे,इसलिए  अब  श्री  मिर्धा  जी  को  संकल्प  प्रस्तुत  करने  का  कोई

 अधिकार  नहीं  श्री  राम  नाईक  ने  यह  बताते  हुए  कोई  नोटिस  नहीं  दिया  है  कि  वह  आपत्ति  उठाने

 वाले  हैं|  दूसरी  बात  यह  है  कि  क्या  उतका  व्यवस्था  का  प्रश्न  वैधानिक  बाध्यताओं  को  निभाने  के

 बीच  झुकावट  मैं  समझता  हूं  कि  यह  समय  की  कसौटी  पर  खरा  नहीं  उतरेगा  ।  श्री  मिर्धा  जी

 समिति  के  सभापति  इस  सभा  के  किसी  अन्य  सदस्य  को  भी  संकल्प  प्रस्तुत  करने  का

 अधिकार  है  ।  मैं  श्री  राम  नाईक  द्वारा  उठाया  गया  व्यवस्था  का  प्रश्त  अस्वीकृत  करता  श्री

 राम  नाईक  द्वारा  अपने  मामले  को  सिद्ध  करने  के  लिए  सतत  और  निरन्तर  प्रयास  कौल  तथा

 शकधर  व  प्रक्रिया  के  नियमों  की  सहायता  जेने  के  बावजूद  श्री  मिर्था  जी  को  संकल्प  प्रस्तुत  करने  का

 अधिकार  है  ।
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 श्री  राम  निवास  मिर्धा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 यह  सभा  प्रतिभूतियों  और  बैक  संव्यवहार  में  हुई  अनियमितताओं  की  जांच  करने

 सम्बन्धी  संयक्‍्त  समिति  के  लिए  श्रीमती  बासवा  राजेश्वरी  और  श्री  पी०  एम०  सईद  के

 पत्र  से  उत्पन्त  हुई  रिक्तियों  में  सवश्री  एम०  ओ०  एज०  फारुक  और  ए०  चाल्स  को  नियुक्त
 करें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 यह  सभा  प्रतिभूतियों  और  बैंक  संव्यवहार  में  हुई  अभियमितताओं  की  जांच  करने

 सम्बन्धी  संयुक्त  समिति  के  लिए  श्रीमर्ता  बासवा  राजेश्बरी  और  श्री  पी०  एम०  सईद  के

 पत्र  से  उत्पन्त  हुई  रिक्तियों  में  सबंश्री  एम०  ओ०  फारूक  और  ए०  चाल्स  को  नियुक्‍्स
 करे  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 2.40  मर  पर

 राष्ट्रपति  क ेअभिभाषण  पर  धन्यवाद  प्रस्ताव

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  अब  हम  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  दिये  गये  धन्यवाद  प्रस्ताव  पर  आग्रे
 चर्चा  करेंग  ।  इसके  लिए  आवंटित  कुल  समय  ।2  घंटे  था  और  हम  ग्यारह  घटे  व  चोबीस  सिनट  ले

 चुके  हैं  ।  36  मिनट  बचे  हुए

 श्री  किरिप  चालिहा  :  राष्ट्रपति  द्वारा  दोनों  सदतों  के  सदस्यों
 को  संबोधित  करते  हुए  दिए  गय  आभमिभाषण  में  आगामी  वष्तों  से  संबंधित  क्री  नीतियों  और
 कार्यक्रमों

 की  विस्तृत  झलक  मिलती  है  ।  यह  एक  तरह  से  पूर्वंगामी  महानों  में  सरकार-द्वारा  किए
 गये  कार्य  निष्पादन  की  रिपोर्ट  भी  है  ।  इस  तरह  धन्यवाद  प्रस्ताव  पर  की  गई  चर्चा  से  हमें  मूल्यांकन

 संवीदाण  अपनी  प्राथमिकताएं  प्रस्तुत  करने  और  कभी-कभी  आलोचना  करने  और
 आरोप  लगाने  का  अवसर  मिलता  संक्षेप  यह  चर्चा  देश  के  बढुविध  समस्याओं  पर  प्रकाश
 डालती  है  ।

 हम  सब  यह  जानते  हैं  कि  यह  देश  और  इसकी  इसका  भूत  और  वतंमान--जटिल

 एवं  विविध  प्रकार  की  असंख्य  समस्याओं  से  ग्रस्त  रही  ये  समस्‍यायें  इतनी  तीब्र  हैं  कि कभी-कभी
 ये  दुविधा  का  रूप  धारण  करती  कभी-कभी  जटिल  समस्या  बन  जाती  है  और  कई  बार  ये  पहली
 बन  जाती  हैं  ।

 यहा  तक  कि  भिम्न  स्तर  के  आलोचक  जा  एक  पर  भी  और  हमारी
 सरकार  की  आलोचता  करत  है  जसा  कि  अच्दरशे  धर  सोमनाथ  जी  और  नीतीश  जी  जो  अब
 उपस्थित  नहीं  हैं  परन्तु  जो  बेकार  की  लड़ाई  में  ददा  इस  बात  को  स्वीकार  करेंगे  कि  भारत
 की  अपगितत  समस्याओं  के  लिए  त्वरित  समाधाव  उपलब्ध  नहीं  है  |  कल्याणप्रद  जादुई  छड़ी  न  तो
 भा०्ज्पा०  के  हाथ  भ॑  है  ओर  न  ही  राष्ट्रीय  कमपंथियोों  और  निस्‍्सन्देह  न  कांग्रेस  के  और

 हमारे  हाथों  में  है  ।
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 ऐसा  इसलिए  हैਂ  क्योंकि  इनमें  से  कई  का  उद्भव  पूषਂ  काल  में  ही  हो  चुका
 इनमें  से  कई  सभस्थाओं  का--भारतीय  सभ्यता  केਂ  विकास  की  प्रक्रिया  मानव  प्रवसन*कीं

 सिक  अवधारणा  पूव  के  हआरों  वर्षों  क ेजीवन  यापन  की  भारतीय  पद्धति  के  मूल  लम्बे  स

 मे  चलते  आਂ  रहे  शोषण  के  विविध  रूपों  से--सम्बन्ध  कर  भताब्दियों  से  कतिपय  प्रक्रियाएं  चल

 रही  और  प्रतिबाद  बढ़  गया  है  और  आज  हम  इस  अवस्था  पर  पहुंच  गए  हैं|  कि  हम  अपने  आपको

 कई  प्रतिवादों  से  घिरा  पाते  हैं  और  आप  इस  बात  को  स्वीकार  करेंगे  कि  भगवान  भी  बीते  हुए  समय

 को  बदल  नहीं  सकते  ।

 प्रधान  मंत्री  ने  जब  उत्तरदायित्व  संभाला  यह  कहा  था  और  मैं  उसे  उद्दन्बनुत  करता  हूं  :

 देण  की  समस्याएं  इतनी  जटिल  हैं  कि  किसी  एक  दल  अथवा  एक  दल  की

 सरकार  के  लिए  अपने  बलबूते  पर  इनका  सम्राधान  करने  का  प्रयास  करना  कढित

 वह  क्षमा  प्रार्थी  नहीं  रहे  थे  ।  वह  गराजववादी  नहीं  रह  वह  व्यायहारिक  रहे  थे

 और  गम्भीर  रहे  वह  सभा  के  इस  ओर  के  मेरे  मित्रों  के  सदुश  नहीं  ।  कि  आगे  दिन

 शालीनता  को  भंग  कर  रहे  हैं  और  जी  शेरलॉक  होम्स  के  आधुनिक  संस्करण  जिकके  सामते  आप

 बस  एक  समस्या  राम  मम्दिर  अथवा  मस्जिद  को  मण्डल  आयोग  की  समस्या

 अथवा  निर्धनता  की  समस्या  किसी  समस्या  का  नप््यः  लीजिए  और  होम्स  की

 कहेंगे  :

 यह  तो  श्रूआत  है  ।

 यह  है  और  यह  है  और  यह  उत्तर  है  ।”

 दुर्भाग्यवण  एक  लम्बे  समय  से  समस्याओं  का  कोई  समाधान  नहीं  हुआ  है  और  यदि  हमें  मेधावी  बनना

 यदि  हम  विवेकजील  यदि  हमारे  कोई  स्वार्थ  प्रयोजन  नहीं  तो  उद्देश्य  की और  समस्याओं  से

 निपटने  की  एक  एकीकृत  व  निश्चित  पद्धति  की  आवश्यकता  दुर्भाग्यवश  हम  एक  लम्बे  समय

 से  यह  देख  रहे  हैं  कि  इस  सभत  में  मुद्दे  और  कभी-कशी  विभिन्‍न  चर्चाओंਂ  संसद  एक  ऐमे  संस्थान

 का  रूप  धारण  करने  लगी  है  जहां  पर  स्वार्थ  टकराते  यह  केवल  स्वार्थो  का  टकराता  ही  है  और

 यहां  समस्याओं  का  समाधान  नहीं.किया  जाता  है  ।

 इस  संबंध  में  मैं  एडमन्ड  बुर्क  का  उद्धरण  देना  चाहता  जिन्होंने  एक  अलग  सम्रय-एक  अलग

 संदर्भ  में  कहा  था  कि  :

 विभिन्‍न  प्रतिकूल  हितों  वाले  राजदूतों  की  कांग्रेम़  नहीं  जिनकी  रुचि

 एक-दूसरे  के  और  अधिवक्ता  रखने  में  संसद  एक  राष्ट्र  की

 विचारात्मक  सभा  है  जहां  स्थानीग्र  स्थानीय  पक्षपातपूर्ण  दृष्टिकल्रेण  द्वारा  मार्गदर्शन

 नहीं  किया  जाना  चाहिए  बल्कि  आज  ब्रिवेक  से  उत्वन्त  अच्छाई  के  द्वारा  मार्ग

 दर्शन  किया  जागा  चाहिए  ।"

 यह  बढ़त  ही  दर्भाग्यपूर्ण  बात  है  कि  यहे  दृष्टिकोण  इस  ओर  के  सदस्यों  के  कार्यो ंमें  लगभश्

 दिखाई  नहीं  देती  समस्याओं  का  समाधान  निकालने  के  लिए  सहयोग  देन  की  अपेक्षा  हम  लगभन

 हर  दिन  यह  देखते  रहे  हैं  कि समस्याओं  को  और  जटिल  बनाने  और  समस्याओं  को  उत्पन्न  कशमे

 प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।  उदाहरण  के  लिए  इस  राम  राम  जनम  इसके
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 बारे  में  हर  कोई  इतना  कह  रहा  था  कि  अब  यह  बेकार  इसका  उल्लेख  करना  भी  कठिन  हो  गया

 है  ।  परन्तु  दुर्भाग्यवश  6  दिसम्बर  को  एक  घटना  घटी  एक  ऐसी  घटना  जिसके  बारे  में  मैं  बोलना

 नहीं  चाहता  परन्तु  खामोश  रहना  भी  असम्भव  मुझे  इसके  बारे  में  कुछ  कहना  है  ।  6  दिसस्‍्वर  को

 उन  मुट्ठी  भर  लोगों  ने--जो  कि  हर  जगह  झूठ  बोल  रहे  प्रेस  में  झूठ  बोल  रहे  सावंजनिक

 सभाओं  में  झूठ  बोल  रहे  उच्चतम  न्यायालय  में  झूठ  बोल  रहे  थ ेऔर  इस  सभा  में  झूठ  बोल  रहे
 इस  देश  की  जनता  के  इस  राष्ट्र  क ेआचार  के  देश  के  मूल  हितों  के  साथ

 धोखा  व  प्रवंचना  की  है  तथा  बड़े  गोपनीय  ढंग  एक  चोर  की  तरह  उन्होंने  एक  ऐसा  कार्य  किया

 है  जिसकी  वजह  से  देश  के  विभिन्‍न  समुदायों  के  बीच  विद्वेष  तथा  दुर्भावना  पैदा  हुई  है  ।

 यह  कह  पाना  बहुत  कठिन  है  कि  यह  घाव  कंथ  और  कया  वास्तव  में  यह  घाव  कभी  भरेगा

 महोदय  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  अच्छे-से-अच्छे  व्यक्तियों  में  भी  कुछ-न-क्रुछ  बुराई

 होतो  है  और  बुरे-से-बुरे  व्यक्तियों  में  भी  कुछ-न-कुछ  अच्छाई  होती  जैसे  कि  कुछ  लोगों  का  इसमें
 विश्वास  नहीं  इसलिए  मैं  अपने  व्यवहार  में  एक  पक्षता  नहीं  चाहता  ।  मैं  सर्वज्ञ  व्यक्ति

 की  तरह  नहीं  बनना  चाहता  जो  धर्मोपदेश  देता  मैं  समस्या  की  गहराई  में  जाना  चाहूंगा  और

 मैं  समस्या  की  तकंसंगत  दलील  देना  चाहूंगा  ओर  मैं  देश  के  सामने  उपस्थित  समस्या  की  जटिलता

 को  मूल  रूप  से  समझने  के  लिए  सदन  के  सामने  तक  रखना  चाहूंगा  ।

 आज  हम  जिस  प्रश्न  का  सामना  कर  रहे  हैं  वह  बहुत  ही  साधारण  क्‍या  हम

 बहुसंख्यफों  को  अल्पसंख्यकों  की  इच्छाओं  पर  हाजी  होने  की  अनुमति  दे  सकते  हैं  :  क्‍या  हम

 ताकतवर  लोगों  को  कमजोर  लोगों  पर  हुकूमत  चलाने  की  अनुमति  दे  सकते  ये  सब  बुनियादी  प्रश्न

 हैं  और  इन  प्रश्नों  पर  देश  का  अस्तित्व  निर्भर  करता  दुर्भाग्यवश  जबकि  भारत  में  सभी  क्षेत्रों  में

 लगभग  सभी  वर्गों  क ेबीच  पहचान  की  समस्या  बहुसंख्यकों  ने  भी  अब  राजनैतिक  कारणों  के

 लिए  अपने  विचारों  में  स्वयं  की  पहचान  को  बनाये  रखने  की  समस्या  की  शुरूआत  कर  दी  है  ।

 6  दिसम्बर  की  उस  घटना  को  उन  घंटों  जब  विवादित  ढांचा  गिराया  जा

 रहा  के  बार  में  कुछ  आलोचना  की  है  ।  मैं  इस  बारे  में  बहुत  नम्जअता  से  उल्लेख  करना

 एक  सानमीम  सदस्य  :  उन्हें  एक  घंटा  मिला

 भरी  किरिप  चालिहा  :  आपने  व्यवस्था  के  प्रश्न  पर  आधे  घंटे  की  चर्चा  की  थी  और  आप  मुझे

 भाषण  नहीं  देने  दे  रहे  आप  शुरू  से  ही  समय  के  बारे  में  आपत्ति  उठा  रहे  हैं  ।

 6  1992  को  बहुत  कुछ  हुआ  और  प्रधानमन्त्री  के  विरुद्ध  बहुत  कुछ  कहा

 गया  |  जब  विवादित  ढांचे  को  गिराया  जा  रहा  तो  उन  घंटों  को  अनिश्चितता  के  घंटे

 कहा  गया  दुर्भाग्य  से  किसी  ने  भी  इस  समस्या  का  दूसरा  पहलू  नहीं  देखा  ।  किसी  ने  बुनियादी

 तथ्य  को  समझने  की  कोशिश  नहीं  की  ।  उन  छः  घंटों  के  दौरान  प्रधान  मंत्री  कुछ  नई  कार्यवाही  कर

 सकते  जो  वे  वास्तव  में  शुरू  में  करना  चाहते  थे  |  जब  उन्होंने  इस  देश  के  प्रधान  मंत्री  के  रूप  में

 पदभार  ग्रहण  किया  तो  उन्होंने  एक  राष्ट्रीय  कार्यंसूची  अनाई  थी  जो  सर्वंसम्भति  पर  आधारित

 इस  देश  की  जनता  द्वारा  मया  जनादेश  का  परिणाम  ही  स्वसम्मति  जिस  पर

 प्रधानमंत्री  का  पूरा  विश्वास  जिसकी  पुनरीक्षा  की  गई  और  उसी  के  अनुरूप  कार्यवाही  की

 जाती  थी  ।  केन्द्र  राज्य  सम्बन्धों  तथा  राज्य  के  अधिकारों  के  सम्बन्ध  में  नियंण  लिया  जाना
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 उसमें  मानव  जीवन  का  प्रश्न  था  और  निः:संदेह  राजनैतिक  पहलू  भी  दुर्भाग्य  एक  बार  फिर

 हमें  सब  ओर  से  एक  जैसा  देखने  को  मिला  तथा  चारों  तरफ  भर्त्समा  देखने  को

 ]

 कली  दिलीप  भाई  संधानों  :  मेरा  प्वाइंट  आफ  आडंर  मेरा  प्वाइंट  आफ

 आर्डर  यह  है  कि  संविधान  के  आर्टीकल  100  में  लिखा  है  :

 ]
 सभा  की  बैठक  में  किसी  समय  गणपूर्ति  नहीं  तो  सभापति  या  अध्यक्ष  अथवा

 उस  रूप  में  कार्य  करने  वाले  व्यक्ति  का  यह  कर्तव्य  होगा  कि  अह  सदन  को  स्थगित  कर

 दे  या  बैठक  को  तब  तक  के  लिए  निलम्बित  कर  दे  जब  तक  गणपूर्ति  नहीं  हो  जाती

 उपाध्यक्ष  मेरा  मुद्दा  यह  है  कि  कोरम  के  बारे  में  कोई  मेम्बर  की  जिम्मेदारी  है  कि  नहीं  ।

 अगर  कोई  जिम्मेदारी  है  तो  जो  डिप्टी  स्पीकर  या  चेयरमैन  है  उतकी  बनती  है  लेकिन  फिर

 भी  इस  हाउस  में  बार-बार  जब  किसी  मेम्बर  की  ओर  से  याद  दिलाया  जाता  है  तब  कोरम  का  मुद्दा
 उठता  रूलिंग  के  मुताबिक  संविधान  के  आर्टीकल  को  हम  नजरअन्दाज  नहीं  कर  सकते  लेकिन

 फिर  भी  संविधान  ने  जो  रूल्स  बनाए  हुए  हैं  तो  उसके  लिए  मेम्बर  को  बोलने  का  अधिकार  है  ।

 इसलिए  मैं  आपका  ध्यान  इस  तरफ  दिलाना  चाहता  हूं  यह  आपकी  जिम्मेदारी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  घण्टी  बजाई  जा  रही  अब  कोरम  मानतीय  सदस्य  श्री  चालिहा

 अपना  भाषण  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 श्री  किरिप  चालिहा  :  दुर्भाग्यवश  बार-बार  यह  देखने  को  मिला  है  कि  एकतरफा  व्यवहार
 किया  जा  रहा  हमने  देखा  है  कि  प्रत्पेक  मामले  में  अपने  स्वार्थ  को  ध्यान  में  रखकर  भत्संना  की

 गई  विद्रोहात्मक  पहलओं  के  मुद्दों  पर  गम्भीरता  से  विचार  किया  जाता  चाहिये  ।  उन्होंने  मंडल

 कमीशन  की  रियोर्ट  के  सम्बन्ध  में  कुछ  समस्याओं  को  उठाया  मंडल  कमीशन  का  प्रश्त  कहां  से

 आ  मेरा  विचार  है  कि  कोई  किसी  के  विएद्ध  प्रचार  करने  का  प्रयास  कर  रहा

 ट्मक  रवैया  दिखाई  नहीं  देता  इस  सन्दर्भ  में  मैं  कह  सकता  हूं  कि  इस  देश  में  जातियाद  के  प्रश्न

 पर  बहुत  से  पहलू  यह  लम्बे  असें  से  ऐतिहासिक  शोषण  का  परिणाम  लेकिन  अब  समय  आ

 गया  है  कि  आपको  देश  में  जातिवाद  का  पुनः  मूल्यांकन  करना  हिन्दू  विश्व  परिषद  के  कुछ
 लोगों  ने  जातीयता  के  मुद्दे  को  फिर  से  उठाया  वे  कह  रहे  थे  हमें  एक  बार  फिर  से  बर्ण  प्रथा

 अपनानी  चाहिये  ।  सदी  में  जाने  के  बजाय  आप  वर्ण  प्रथा  में  जाना  चाहते  यह  देखने  का

 समय  आ  गया  है  कि  समाज  स्वयं  समानता  की  ओर  जा  रहा  लेकिन  राजनीति  राजनैतिक  स्वार्थों

 की  पूर्ति  के  आधार  पर  जातीयता  की  समस्या  नहीं  हमें  सामाजिक  बुराइयों  की  पहचान

 करनी  होगी  और  देखना  है  कि  सामाजिक  बुराई  समाप्त  करके  लोगों  को  सामाजिक  न्याय  देना

 यह  केवल  सामाजिक  सामंजस्य  से  किया  जा  सकता  प्रधान  मन्‍्त्री  जी  ने  भी  यही  कहा  है  ।

 जातीय  राजनीति  के  सम्बन्ध  में  मैं  एक  बात  कहना  प्रत्येक  व्यक्ति  इस  जाति  की  या

 उस  जाति  की  बातें  कर  रहा  लेकिन  कोई  व्यक्ति  उन  लोगों  की  बात  नहीं  कर  रहा  .  जिन्होंने
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 बहुत  पहले  जातीयता  का  विरोध  किया  था  और  जिन्होंने  विभिन्‍न  जातियों  के  अन्तर्तिश्रण  के  बारे  में

 कहा  था  और  थे  लोग  जो  ऊंची  जाति'के  हैं  और  उन्होंने  छोढी  जाति  में  विवाह  है  तथा  छोडी
 जाति  के  लोगों  जिनका  ऊंची  जाति  में  विवाह  हुआ  का  क्‍या  मेरे  विचार  से  वो  लोग

 हैं  जिनके  भविष्य  पर  ध्यान  देना  होगा  ।  आपको  उन्हें  प्रोत्साहन  देना  यदि  निम्न  जातियों  के

 लिए  आरक्षण  तो  वह  भारक्षण  उन  लोगीं  के  बचतों  के  लिये  भी  होना  चाहिये  जिन्होंने  छोटी

 ऊंची  जाति  में  अन्तर्जातीय  विवाह  किया  केक्ल  तभी  जातिवाद  का  बन्धन  ट्टेगा  ।

 इसी  प्रकार  परिवार  जनसंख्या  वृद्धि  भी  एक  मूल  समस्या  केवल  समाचारपधों

 या  टी०  बी०  पर  विज्ञापन  देने  से  कुछ  नहीं  होगा  ।  प्रोत्साहन  तथा  हतोल्साहित  करने  वाली  योजनाएं

 शुरू  की  जानी  हमें  राजनीति  से  ऊपर  उठकर  ठोस  प्रयास  करने  समूचे  सदन  को

 राजनीतिक  किचारों  से  ऊपर  उख्ता  चाहिए  और  इसके  लिये  प्रयास  करना  दुर्भाग्य  म  वह

 भावना  नहीं  रह  गई  डा०  मनमोहन  सिह  को  सफलता  नहीं  मिल  जब  तक  कि  जनसंख्या

 पर  नियन्त्रण  नहीं  किया  डा०  मनमोहन  सिंह  के  वछले  20  महीनों  के  प्रयासों  के  कारण  ही
 आज  आशिक  क्षेत्र  में  काफी  उन्नति  हुई  लेकिन  जब  तक  जनसंरुया  पर  नियन्त्रण  नहीं  किया

 तब  तक  कया  वे  सफल  हो  पाएंगे  ।  जनसंख्या  लगातार  बढ़ती  जा  रही  लेकित  हम  कोई  ठौस

 उपाय  नहीं  कैक्‍्ल  भाषण  देते  रहते  वे  जिम्मेदार  जौ  जतसंझ्या  पैट्रन  पर  नौकरियों

 के  प्रतिनिधित्व  के  बारे  में  बातें  करते  क्या  जनरांख्या  पैट्रन  पर  नौकरी  दिलाने  के  बजाय  जनसंख्या

 नियन्त्रण  के  लिए  प्रयास  नहीं  कर  सकते  ।

 जहां  तक  बेरोजगारी  की  समस्या  का  प्रश्य  निःसंदेह  बहत-सो  रोजगार  संबंधी  योजनाएं

 लाई  जा  रही  हैं  तथा  डा०  मनमोहन  सिह  जो  ने  विभिन्‍त  योजनाओं  के  लिये  बहुत-सा  धन  आबंटित

 किया  है  ।  मझे  उन्हें  बधाई  तथा  धन्यवाद  देना  इसका  दूसरा  पहलू  भ्रष्टाचार  जो

 विभिन्‍न  स्तरों  पर  हो  रहा  ऐसा  केवल  स्व  नियोजन  क्षेत्र  के  मामले  में  नहीं  ह ैबल्कि  कल्याणकारी

 योजनाओं  में  भी  जनता  को  कितना  धन  मिलता  है  और  विधायकों  तथा  सांसदों  की

 त्मक  भूमिका  क्‍या  है  ।  हमारे  पास  कितने  अधिकार  तथा  शक्तियां  हैं  तथा  हम  उनका  कहां  तक

 योग  करते  हैं  ।  हमें  निरीक्षणात्मक  अधिकारों  का  इस्तेमाल  करने  के  तरीकों  का  पता  लगाना

 महे  कहना  होगा  कि  राष्ट्रपति  के  अभिभ्नाषण  पर  सकारात्मक  टिप्वणी  की  गई  हमें
 निष्पक्ष  होना  चाहिये  ।  बराई  को  ऐस  ही  छोड़  देने  के  बजाय  उसमें  सुधार  करना  अर्छा

 निःसंदेह  बी०  जे०  पी०  ने  राम  जम्म  भूसि  का  मुद्दा  उठाया  लेकिन  अन्य  बातों  को  छोड़  दिया  है  ।

 तशभ्ी  आज  अनेक  समस्याएं  इकट्ठी  हो  गई  हैं  ।

 अब  मैं  पूर्वीत्तर  के  धारे  में  कुछ  कहभा  चाहता  हूं  ।

 3.00  म०  प०

 पूर्वीत्तर  में  विद्रोह  की  समस्या  को  घुखझाते  में  क्री  गई  प्रगत्ति  के  बारे  में  किसी  प्रकार  का

 आस्मश्षतोष  तहीं।क्रिया  जाता

 मुझ  विश्वास  है  कि  मेरे  मित्र  श्री  जगमीत  सिंह  बरार  पंजाब  के  बारे  में  जानकारी  इस

 तथ्य  से  इन्कार  नहीं  किया  जा  सकता  कि  पंजाब  तथा  पूर्वोत्तर  राज्यों  में  स्थिति  सुधरी  लेकिन

 हमें  हस  सर-ही  सनन्‍्तोष  नहीं  कर  लेना  लाहिये  ।  यदि  हम  पंजाब  तथा  असम  की  स्थिति  पर  काबू  पा

 लेते  तो  वह  काफी  बड़ी  उपसब्धि.टीगी  ।
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 असभ  मैं  महसूस  करता  जब  तक  आप  पूर्वोत्तर  की  विद्रोह  की  समस्या  को  एक
 सक्थ  महीं  तब  तक  उल्का  एक»  एफ०  ओर  एत७  एस०  सी०  एन०  और  अन्य  संगठनों
 की  विद्रोष्ट  की  समस्याजों  को  एक  साथ  नहीं  तब  तक  इसका  उचित  समाधात  नहीं  निकल

 श्री  मणि  शंकर  जम्यर  ने  राष्ट्रपति  के अभिभाषण  पर  बोलते  हुए  उप्रवादियों  के  विरुद्ध  सशत

 कार्यवाही  करने  की  अपील  की  थी  ।

 मैं  भी  उप्रतादियों  से  निपटने  के  लिये  हमेशा  सख्त  रवैया  अपनाने  के  पक्ष  में  रहा  लेकिन  मै

 कहना  चाहूंगा  कि  सख्त  कार्यवाही  ठीक  तरह  से  की  जानी  चाहिये  ।  असम  में  पिछले  16  महीनों  से

 सेना  लेकिन  सैनिक  कार्यवाही  लगातार  जारी  नहीं  रही  ।  वे  कुछ  समय  के  लिये  कार्यवाही  करते

 हैं  और  अचातक  कार्यवाही  रोक  देते  हैं  फिर  थे  शुरू  करते  हैं  और  फिर  थे  रोक  देते  राजनैतिक

 कारचों  ते  असम  काफी  कठिनाइथों का  सामना  करना  पड़  रहा  वास्तव  समाचार  पत्रों  की

 खबर  को  देखकर  आपको  आश्चपमं  होता  है  कि  राजनीपत्तिक  पार्टियां  साम्प्रदामिक  दंगों  के  लिये  सेना  को  '

 ठहरा  रही  क्‍या  यह  उचिस  होगा  कि  असम  और  सेमा  को  इस  प्रकार  के  विवाद  में

 उलजझ्ाबा  जाये  ।

 इसी  तरह  हमें  सुरक्षात्मक  उपाय  करने  चाहिंये  ।  हमें  असम  जैसे  नाजुक  राज्य  में  इस  प्रकार

 की  स्थिति  के  बारे  में  सतर्क  रहना  हमें  देखना  चाहिये  कि  राजेनैलिंक  अधिकारों  का  तथा

 शक्षित  का  दुरुपयोग  न  हो  ।  यह  सच  है  कि  उग्रवादियों  को  गिरफ्तार  करना  होगा  और  उनके  विरुद्ध

 सख्त  कार्यवाही  करती  लेकिन  फिर  भी  हमें  यह  देखना  होगा  कि  राजनैतिक  अधिकारों  और

 प्रशासनिक  शक्तियों  का  दुरुपयोग  न  इन  मामलों  में  आपको  दलगत  नीति  से  ऊपर  उठना

 एक  पत्रकार  ने  कुछ  लिखा  था  ।  उसे  के  तहत  गिरफ्तार  कर  लिया  मैंने  मुख्य
 मन्‍्त्री  को  लिखा  है  तथा  इसके  बारे  में  उनको  बताया  है  ।

 हमें  समझबारी  से  कम  करना  हमें  देश  के  हितों  का  ध्यान  रखना

 और  ओर  ये  छोदी-छोटी  जो  आज  चारों  तरफ  पली  हुई  उनकी  अनदेखी  करती

 देश  को  ऊंचा  उठाने  की  आवश्यकता  हमें  इससे  छोटापन  नहीं  दिश्वाना  हमें  कछोक्ष

 निर्णय  लेने  की  क्षमता  होनी  चाहिये  और  देश  के  हितों  के  लिये  अपने  व्यक्तिगत  स्वार्थों  का  त्याग

 करने  की  योग्यता  होती  देश  वाई  कठिनाइयों  का  सल्मा  कर  चुका  लेकिन  अभी  कई

 समस्याओं  पर  काबू  पाना  है  |

 उदाहरण  के  तौर  पर  समस्या  के  समाधान  में  हमने  काफी  प्रगति  की  अभी  हाल

 ही  में  हमने  समझौता  किया  था  |  यह  बहुत  अच्छा  हुआ  मैं  प्रधानमन्त्री.को

 वासियों  के  साथ  हुए  समझौते  के  लिये  धन्यवाद  देता  आदिवासिधों  को  स्व्रायत्तता  प्रदान  की  गई

 जेकिन  यह  सच  नहीं  है  कि  अब  तक  जिन  आदिवासियों  को  थु.छ  स्वायत्तता  दी  गई  है  थे  पूर्वोत्तर
 के  ही  केबल  असम  राज्य  को  बार-बार  बांदा  जा  रहा  मध्य  उत्तर  बिहार  बਂ

 आंध्र  प्रदेश  के आदिवासियों  का  क्‍या  हुआ  ।  आपने  उनके  लिये  कोई  कदम  क्‍यों  नहीं  उठाए

 आप  असम  को  ही  गिनी  पिग  की  तरह  इस्तेमाल  क्यों  करते  क्या  लोग  इसको  सहन  कर

 आपको  इस  पर  गम्मीरता  से  विचार  करना  होगा  ।

 यद्यपि  असम  मुख्य  धारा  में  है  और  यद्यपि  मैं  असम  से  हुं  और  पूर्णतया  असमी  मैं  नहीं
 समझता  कि  मैं  किसी  भारतीय  से  कम  हूं  ।  संचार  के  आधुनिक  चैनलों  के  इस  देश  में  बहुत
 से  तथ्यों  कीਂ  जातकारी  नहीं  है  ।  कश्मीर  में  डोदास्वाम्ती  के अपहरण  पर  आपने  छूअ  शोर
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 नमन  अनलििन-नन-न

 श्रो  मदन  लाल  खुराना  हर  रोज  खड़े  होते  हैं  और  बड़ी-बड़ी  खबर  सुनाते  असम  में  एक  अन्य

 अधिकारी  उम्रवादियों  की  कैद  में  चार  महीनों  तक  रहा  ।  किसी  ने  भी  इसके  बारे  में  एक  भी  शब्द

 नहीं  कहा  वे  इसके  बारे  में  जानना  भी  नहीं  क्या  लघु  राष्ट्रिकों  की  फो

 समझने  के  लिये  आम  सहमति  जताने  की  जिम्मेदारी  हमारी  हमारे  देश  के  नेताओं  और

 दूसरी  ओर  बंढठे  हुए  हमारे  साथियों  की  नहीं  है  ?  लघ्‌  राष्ट्रीयताएं  प्रतिदिन  बड़ी  समस्याओं  का

 सामना  कर  रही  जब  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  क्षेत्रीय  असमानताओं  की  बात  करते  विदेशी  मुद्रा
 के  आगमन  और  अस्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  की  बात  करते  तो  मुझे  असम  का  भविष्य  एक  दुःस्वप्न
 की  भांति  लगता  है|  हमारे  यहां  कोई  आधारभूत  सुविधा  नहीं  है  ।

 हमारे  राज्य  में  अच्छी  सड़कें  भी  नहीं  हैं  ।  यहां  तक  कि  बाढ़  के  दौरान  मुख्य  राष्ट्रीय
 मार्ग  भी  दो-तीन  जगहों  से  टूट  गया  क्‍या  वहां  कोई  विदेशी  पूंजी  आयेगी  ?  हमारे  माक्संवादी

 साथी  कहते  हैं  कि  हमारे  देश  में  विदेशी  पूंजी  आ  रही  और  बहुतायेत  में  आ  रही  है  तथा  हमारी
 आत्म-निर्भरता  के  लिए  खतरा  उत्पन्त  कर  रही  असम  के  मामले  में  अगर  आप  उनको  सभी

 प्रोत्साहन  दें  तो  भी  वे  आगे  नहीं  आएंगे  ।  फिर  क्या  फायदा  है  ?  इससे  क्षेत्रीय  असमानता  को  और

 बढ़ावा  मिलेगा  ।  कलकत्ता  का  बिकास  मुम्बई  का  विकास  बंगलौर  प्रगति  करेगा  लेकित
 असम  जैसा  क्षेत्र  पीछे  की ओर  सरकता  यह  भारतीय  सभ्यता  का  कूड़ादान  साबित

 ऐसे  मौके  पर  मैं  श्री  मनमोहन  सिंह  को  असम  के  लिए  अपने  बजट  में  पांच  वर्ष  तक  कर  से  राहत  की

 घोषणा  जो  कम  से  कम  एक  अच्छा  संकेत  दिया  उसके  लिए  धन्यवाद  करता  मुझे  उसके

 लिये  अवश्य  ही  धन्यवाद  करना  चाहिये  |  लेकिन  और  अधिक  शीघ्र  कदम  उठाये  जाने  की  आवश्यकता

 उत्तर-पू्व  क्षेत्र  के  स्थानीय  विकास  के  लिये  तथा  सही  आधारभूत  ढांचे  के  निर्माण  के  लिए  और

 शीघ्र  कदम  उठाए  जाने  की  आवश्यकता  है  ।  उत्तर-पूर्व  क्षेत्र  दिल्ली  से  दूर  दिल्ली  से  पृथक्करण
 की  भावना  हमें  यह  देखना  होगा  कि  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  को  हांग-कांग  जैसे  स्थानों

 के  साथ  बेहतर  ढंग  से  जोड़ा  जा  सकता  है  अथवा  नहीं  |  हमें  यह  देखना  होगा  कि  हम  इसे  औद्योगिक

 और  आशिक  गतिविधियों  का  केन्द्र  बना  सकते  हैं  अथवा  नहीं  तथा  क्या  उससे  कुछ  लाभ  अजित  किया
 जा  सकता  है  या  इन  सभी  सम्भावनाओं  का  हमें  पता  लगाना

 मैं  सभा  का  अधिक  झमय  नहीं  लेता  मैं  पहले  ही  काफी  समय  ले  चुका
 मुझे  यह  अवसर  प्रदान  करने  के  लिये  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  मुझे  उम्मीद  है  कि  अपने  विचार
 अभिव्यक्तर  करने  के  लिये  मुझे  पुनः  अवसर  दिये  जाएंगे  ।  इन  शब्दों  के  मैं  राष्ट्रपति  के

 भाषण  पर  धन्यवाद  प्रस्पाव  का  समर्थन  करता  मैं  श्री  दिग्विजय  सिंह  द्वारा  पेश  किये  गए

 वाद  प्रस्ताव  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  मानवेस्ा  शाह  :  उपाध्यक्ष  राष्ट्रपति  महोदय  ने  धर्म॑निरपेक्षता
 को  होने  वाले  खतरे  की  ओर  संकेत  किया  ।  अब  तक  जितने  भी  वक्ता  बोले  सभी  ने
 निरपेक्षता  के  मामले  का  क्रिसी  न  किसी  प्रकार  जिक्र  किया  मैं  निश्चित  तौर  पर  कह  सकता  हूं
 कि  उन्होंने  जो  रवेया  अपनाया  उसमें  किसी  को  भी  विजेता  नहीं  कहा  जा  सकता  और  स्वतन्त्रता
 के

 पश्चात्‌  उन्होंने  जो  कार्य  किये  जो  बहुतायत  में  उन्होंने  इस  राष्ट्र  को  क्षति  ही  पहुंचाई
 मैं  उन  विषयों  पर  विस्तार  से  प्रकाश  नहीं  डाल  लेकिन  उनमें  से  कुछेक  को  मैं  उठाना

 चाहूंगा  ।

 कांग्रेस  के  अनुसार  धर्मनिरपेक्षता  का  तात्पयं  सभी  धर्मों  मे ंसमानता  नहीं  बल्कि  अल्यसंख्यकों
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 के  धर्म  को  अहम्‌  स्थान  प्रदान  करने  से  इसी  विचार  का  पोषण  होता  है  और  इसे  विशेषाधिकार

 का  उल्लंधन  भी  नहीं  माना  इसका  प्रमाण  हमें  आज  तब  मिलता  है  जब  हम  मुसलमानों  में

 रूढ़िवादियों  और  हिन्दुत्व  में  रूढ़िवादिता  पर  प्रतिक्रिया  को  सिर  उठाते  हुए  देखते  हैं  ।

 आरक्षण  में  लगातार  डा०  अम्बेडकर  द्वारा  निर्वारित  अवधि  के  पश्वात्‌  भी  विस्तार

 करना  इस  बात  का  सूचक  है  कि  सरकार  पिछड़े  वर्गों  और  जनजातियों  के  जीवन-स्तर  को  सुधारने  में

 असफल  रही  एकता  के  मूलाधार  को  खतरा  उत्पन्न  हुआ  है  तो  केबल  हमारी  राजनीतिक

 बाजी  से  ।  आज  जबकि  सदस्य  आरक्षण  को  बढ़ाना  चाह  रहे  यह  कांग्रेस  सरकार  की  असफलता

 का  स्पष्ट  संकेतक  यह  इस  बात  का  सूचक  है  कि  वे  देश  को  संगठित  रखने  में  असफल  हुए  हैं  ।

 कसर  की  भांति  केन्द्र  सरकार  ने  धीरे-धीरे  संविधान  द्वारा  राज्यों  को  प्रदत्त  उनकी

 शक्तियों  और  विषयों  पर  अधिकार  कर  लिया  कमजोर  पड़ते  संघीय  ढांबे  ने  अनेक  राज्यों  को

 उन्हें  उनके  अधिकार  बनाये  रखने  के  लिये  विरोध  जताने  और  आंदोलन  करने  के  लिये  मजबूर  किया

 है  ।  दुर्भाग्य  स ेसरकार  इस  ओर  ध्यान  नहीं  दे  रही  यह  इस  सभा  से  छिय्रा  हुआ  नहीं  है  कि  अनेक

 राज्य  तो  संघ  से  बाहर  होने  पर  भी  विचार  कर  रहे  यह  एक  बहुत  ही  खतरनाक  स्थिति  है  जो

 कांग्रेस  सरकार  के  कमजोर  अथवा  गलत  रवैये  के कारण  आ  रही  है  |

 यहां  तक  कि  अब  लोग  न्यायिक  व्यवस्था  से  भी  उकता  गए  मैं  न्यायाधीशों  पर  कोई
 आक्षेप  नहीं  लगाना  चाहूंगा  ।  लेकिन  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  हाल  ही  में  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  के

 तरीके  के  मामले  के  कारण  लोगों  का  न्यायपालिका  में  विश्वास  कम  हुआ  अन्य  क्षेत्रों  में  भी
 सरकार  द्वारा  गलत  और  निरंकुश  प्रयोग  के  मामले  हमारे  सामने  मौजूद  इसका  ज्वलंत  उदाहरण
 भारतीय  जनता  पार्टी  द्वारा  शासित  चार  राज्यों  में  राष्ट्रपति  शासन  लागू  करना  इसका  सबसे

 खराब  उदाहरण  हिमाचल  प्रदेश  का  केवल  उत्तर  प्रदेश  विधान  सभा  को  निलम्बित  रखना  ही
 काफी  होता  ।  लेकिन  वह  कांग्रेस  को  नहीं  भाया  ।  अतः  वहां  पर  राष्ट्रपति  शासन  लागू  कर  दिया  ।

 लेकिन  इसके  विपरीत  त्रिपुरा  जहां  कांग्रेस  सत्ता  में  वे  राष्ट्रपति  शासन  लागू  करने  में  हिचक

 रहे  यह  दोगली  नीति  है  जो  पुतः  कार्यकारिणी  में  विश्वास  की  भावना  को  चोट  पहुंचा  रही

 दूसरा  उदाहरण  अभी  हाल  ही  में  राज्यपालों  के  हस्तांतरण  का  राज्यपालों  को  स्वतन्त्र

 होना  भाहिये  ।  उन्हें  राष्ट्रपति  को  अपने  विचार  बताने  के  लिये  निष्पक्ष  और  सत्यवादी  होता  चाहिये  ।

 लेकिन  वह  सरकार  के  अनुकूल  नहीं  वे  तो  केवल  रबड़  की  मोहर  चाहते  हैं  ।

 वित्तीय  घोटाले  शिखर  को  छू  रहे  हैं  और  जिन  महत्वपूर्ण  व्यक्तियों  का  इसमें  अहम  हाय

 वह  तब  तक  नहीं  हो  सकता  था  जब  तक  कि  उन्हें  राजनीतिक  संरक्षण  नहीं  मिलता  ।  यह  एक
 नाक  वास्तविकता  है  |.  उदाहरण  के  लिंए  मुम्बई  के  भूमि  गिरोह  और  राजस्थान  के  नशीली  दवाओं

 के  विक्रेताओं  के  गिरोह  मजबूत  होते  जा  रहे  इसकी  बहुत-सी  शाखाएं  हैं  और  यह  एक  खतरनाक

 चीज  है  जिस  पर  सरकार  ध्यान  नहीं  दे  रही

 मैं  यह  भी  कहना  चाहूंगा  कि  जहां  निर्णय  सेने  का  सम्बन्ध  वहां  सरकार  एक  कदम  आगे

 तो  दो  कदत  पीछे  रखती  हुई  प्रतीत  होती  मैं  केवल  एक  उदाहरण“दूँगा-और  बह'है  डंकल  ड्राफ्ट
 का  |  यह  हमारे  लिए  बहुत  महत्वपूर्ण  है  क्योंकि  इसके  बहुत  खतरनाक  परिणाम  होंगे  ।  डंकल  ड्राफ्ट

 कृषि  के  समर्थन  मूल्य  की  सीमा  बांधना  चाहता  कृषि  को  व्यापार  एवं  बौद्धिक  सम्पदा  अधिकारों

 के  साय  जोड़ना  चाहता  है  और  विशेष  तौर  पर  बीज  व्यापार  में  बहुराष्ट्रिकों  के  एकाधिकार  को
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 प्रोत्साटन  देगा  चाहता  लेकित  सरकार  ने  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  कोई  ऐसे  विशेष  सुझाव

 नही  दिय  हैं  कि  वे  इस  किस  प्रकार  तय  करते  जा  रहे  सत्ता  पक्ष  के  भीतर  भी  वुछ  सदस्य  ऐसे  हैं

 जिनका  सरकार  भें  विश्वास  नहीं  है  और  हाल  ही  में  हुई  किपान  रैली  का  समर्थन  किया  जो

 वास्तव  में  किसान  रैली  नहीं  श्री  बल्कि  उतकी  अयती  सरकार  को  को  डंकल  ड्राफ्ट  का  विरोध  करने

 से  सहमत  करने  के  लिये  उन  पर  दबाव  डालने  वाली  राजनीतिक  रैली  थी  ।  अगर  कार्पकारिणी  कोई

 निर्णय  नदों  ले  तो  यह  एक  बड़त  खा  रताक  चीज  लेकिन  उसमें  भी  बुरी  बात  यह  है  कि

 उसके  लिथ  स्व  उाएो  पार्टी  सत्ता  पक्ष  के  उनके  अपने  व्यक्िययों  द्वारा  उन्हें  अप्रत्यक्ष  रूप  से

 मजबूर  किया  जाता  है  ।

 में  आन  साथी  सदस्य  श्री  दिग्वियय  सिह  को  बचाई  देना  चाहूंगा  कि  कम  से  कम  उनमें

 यह  स्वीकार  करने  का  साहस  तो  है  कि  आदमी  का  वतंमान  व्यवस्था  से  विश्वास  उठ  रहा

 है  ।  लेकिल  इसकी  वजह  वह  सब  नहीं  जो  कुछ  जभी  हाल  ही  में  गत  दिनों  और  न  ही
 उसकी  बजह  विपक्षी  दल  हैं  बल्कि  इसकी  वजह  लार-पांच  दशकों  का  कांग्रेस  का  शासन  काल

 इस  संदर्भ  में  मैं  नहीं  जानता  कि  में  किय  प्रकार  सरकारी  संकस्प  का  समर्थन  करूं  ।

 संदेप  ॥,  मैं  पर्यविरण  झुद्दे  पर  बोलना  खाहता  हूं  ।  पर्यावरण  का  मामला  बहुत  बिस्‍्लुत

 और  इसमें  सबंध  बड़ी  समस्या  अथवा  सबंध  अधिक  विवादित  मामला  टिहरी  बांध  का  गत  वर्ष

 इसी  उभिभाषण  में  गैंन  टिहरी  बांध  से  होते  वाले  नुकसान  और  खतरों  को  विस्तार  से  इस  सभा  में

 बताया  री  बहुत  प्रसन्‍त  था  जम्न  प्रधान  मंत्री  महोदय  ने  इस  मामले  में  व्यक्तिगत  रुचि  दिखाई  ।

 लेकित  य८  बहुत  निराणाजनक  बात  है  कि  मामला  अभी  तक  लटक  रहा  मैं  विस्तार  में  नहीं

 जाऊंगा  |  जो  पुछ  में  कहता  चाटनता  हुँ  उसका  सार  यदी  है  कि  हम  पारिस्थितिकी  को  भुला

 भूयासग्रस्त  द्षेत्र  को
 नजरअंदाज  कर  दें  गंगा  घाटी  के  लुप्त  होने  और  वहां  के  निवासियों  को  भूला

 लेकिन  टम  घ्रामिक  पूजास्थल  1991”  को  नहीं  भूला
 खंड  4  जौर  उाखंड  |  केबल  व्यक्तियों  पर  ही  संस्थानों  पर  ही  नहीं  बल्कि  सरकार  पर  भी

 समान  रूप  से  लागू  होता  सरकार  को  भी  यह  सुनिश्चित  करना  होगा  कि  वे  ऐसी  कोई  कार्यवाही

 नहीं  करेए  जिससे  पूजा  के  स्थान  की  रक्षा  न  होती  विनाश  भनुष्य  द्वारा  भी  किया  जा  सकता  है
 और  प्राकृतिक  स्वातों  को  नष्ट  करके  भी  किग्रा  जा  सकता  दिहरी  बांध  के  निर्माण  से  टिहरी

 शहर  का  पौराणिक  स्वगम्भू  सत्यश्वर  महादेव  विलीन  हो  जायेगा  अथवा  नष्ट  हो  यह  भूमि

 कानून  का  उल्लंघन

 भरा  इश्न  सभा  से  तथा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  कानून  का  सम्मान  करें  और  देखे  कि

 इसका  उल्लंघन  न  हा  पाए  ।  झस  केवल  तभी  सुरक्षित  रखा  जा  सकता  है  जब  इसके  स्थान  पर  नदी

 के  ऊपर  बनने  बाले  बांध  के  अकार  का  बांध  बनाया  जाए  ।  मुझे  उम्मीद  है  कि  इसका  ध्यान  रखा
 जायेगा  ओर  सरकार  इस  पर  सका  रात्मक  रुख  अपनायेगी  ।

 श्री  जगमीत  सिह  बरार  :  मागनीय  डिप्टी  स्फीकर  मैं  22  तारीख  को

 महामहिम  राष्ट्रपति  महोदय  हारा  दिए  गए  अभिभाषण  को  पुरजोर  हिमाबत  करने  के  किए  खा

 हुआ  हू

 सबसे  पहले  भें  कहना  चाहूंगा  कि  राष्ट्रपति  भी  ने  अपने  अभिज्नाषण  में  यह  जिक्र  किया  है  कि

 इस  देश  का  जो  गौरवपूर्ण  इतिहास  रहा  उसको  कलंकित  करने  के  लिए  6  दिसम्बर  की  जो  क्टनाएं
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 अयोध्या  में  उस  दिन  जो  दुखबदायो  काण्ड  भुझे  बह  कहते  हुए  अकसोस  है  भौर  एक

 भारतवासी  होने  के  एक  हिन्दुस्तानी  होने  के  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  1947  के

 अगर  भारतवर्ष  के  सुनहरे  हृतिहास  भारतवर्ध  की  महान  परम्मशओं  वर  जिश  तरह  से  प्रक्तर
 जिस  प्रकार  संविधान  की  धज्जियां  सष्डा  दी  हिन्दुस्तान  के  स्वस्छ  कातावरण  में  जिस  तरह

 जहर  घोल  दिया  हिन्दुस्तान  की  स्क्‍ण्छ  सोच  के  ऊपर  प्रहार  किया  उस  सब्धन्ध  में  बडी

 दृढ़ता  रे  यड  कहना  और  मानना  है  कि  राष्ट्रपिता  महात्मा  मांधी  के  कस्ख  का  जिशमा  दौप

 नाथ  राम  गोडसे  के  ऊपर  आया  उससे  भी  बड़ा  अयोध्या  भें  6  दिसम्बर  क्रत्तीय

 जनता  पार्टी  और  उसकी  सहयोगी  पाटियों  मस्जिद  को  उससे  भी  बड़ा  अपराध  किम्ा

 उससे  भी  बड़ा  दोप  कमिट  किया  है  ।

 उस  बात  पर  भी  मैं  आऊंपा  ।  यह  सब  होन  के  डिप्टी  स्पीकर  इस  देश  के  महान
 औनरेबल  लीडर  आफ  द  अपोजीशन  *

 )

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभापतियों  के  पैनल  के  सम्बन्ध  में  एक  बैठक  मुझे  भी  उस  बैंक  में

 जाना  सभा  की  अनुमति  हो  तो  क्या  में  इस  सभा  के  वरिष्ठ  सदस्य  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  को  सभा
 की  अध्यक्षता  करने  के  लिए  कह  सकता  हूं  ।

 3.19  घन०्प०

 इखजीत  गुप्त  पीठासोन

 ]
 श्री  जगमीस  सिह  बरार  :  मेरा  यह  मानना  है  कि  इतना  सब  कुछ  होने  के

 देश  के  इतने  बड़े  नेता  का  बह  कहना  एक  इन  जटनाओं  के  होने  से  हमें  कोई  शर्म  शहीं  क्‍योंकि
 बह  एक  विवादग्रस्त  ढांचा  जिसे  उन्होंने  गिरा  मैं  कहना  चाहता  कि  ऋगर  वक्पक्षा'क्रषम
 चले  तो  आप  इस  हाउस  में  यह  कहने  में  भी  शर्म  न  जो  कि  हिन्दुस्तान  के  85  करोड़  लोगों  का
 सदन  यह  सदन  पूरे  देश  की  जनता  की  भावनाओं  और  उनके  जजबातों  को  प्रतिबिम्बित  करता
 प्रतिनिधित्व  करता  कि  अब  तो  हरसन्दिर  जामा  मस्जिद  ओर  मक़का  अरीफ  की  विवादग्रस्त
 ढांचे  अगर  आपका  बस  क्ले  तो  आय  और  न  जाने  किश-किस  ऋ्॒लीज  को  वविमत्वअस्त  घतेबित  कर  वें  ।

 )

 सूरत  और  अम्यई  को  घटतामों  के  भारतीय  जनता  ऋर०  एस०  एस०  और  आप

 के  सभी  सहमोगी  बक़तिलों  की  कतार  में  खड़े  हो  गए  आपको  बह  कत  जाकती  ओर

 यशसों  से  मशरिक  के  महान  शायर  अलामा  इकजाल  जी  ने  कश्ली  कहा  था  :

 नहीं  सिखाता  आपस  में  बेर  रखना

 हिन्दी  हैं  हम  वतन  है  हिन्दीसतां

 उसको  जितनी  गहरी  चोट  और  धक्का  आपने  पहुंचाया  आने  वाली  पीढ़ियां  और  आने  वाला  इतिहास
 आपको  कही  माफ  नहीं  करेशा  ।

 आपकी  सत्ता  की  भूख  में  और  उस  कुर्सी  से  इस  कुर्सी  पर  पहुंचने  के  लिए  मुझे  बहुत  महान

 सूफी  संत  इसके  अलावा  फिलॉस्फर  और  मुस्लिम  वल्ड  के  बहुत  आदर  और  सत्कार  करने  योग्य
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 राष्ट्रवति  के अभिभाषण  पर  घंन्यवांद  प्रस्ताव  $  1993
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 माननीय  छवाजा  साहब  निजामुद्दीन  ने  इस  मौके  पर  जो  उसकी  याद  आती  फकीर

 निजामुद्दीन  . साहब  ने  जब  ग्यासुद्वीन  तुगलक  अन्य  इलाके  फतेह  करके  दिल्‍ली  आ  रहे  तो

 उन्होंने  कहा  कि  मैं  फकीर  ओर  निजामुद्दीन  का  जो  स्थान  उसको  सबसे  पहले  तबाह
 किसी  आकर  फकोर  साहब  को  खबर  दी  कि  आप  तो  यहां  बिना  मजहब  ओर

 भाषा  के  बिना  सबकी  सेवा  करते  हैं  और  ग्यासुद्दीन  आपकी  धर्मशाला  को  तबाह  करने  के  लिए  आा

 रहा  है  ।  तीन  किलो  मीटर  का  फासला  रह  गया  और  ग्पासुद्दीन  साहब  को  दिल्ली  में  एंटर  करना

 माननीय  . फकीर  जलिजामुद्दीन  साहब  को  जब  यह  बात  पता  चली  तो  उन्होंने  कहा  :

 हैनूज  दिल्‍ली  दूर  ओर  वही  बात  हुई  ग्यासुद्दीन  के  दिल्‍ली  पहुंचने  से  उसके  ऊपर  छज्जा

 गिर  गया  और  छज्जा  गिरने  से  उसकी  मौत  हो

 आज  जो  आडवाणी  जी  और  वाजपेयी  जी  को  उस  कुर्सी  से  उस  कुर्सी  विपक्ष  से  सत्ता

 तक  पहुंचने  के  लिए  हिन्दुस्तान  की  अक्लीयतों  की  लाशों  के  ऊपर  और  हिन्दुस्तान

 हरिजनों  की  लाशों  के  ऊपर  और  बच्चों  और  औरतों  की  लाशों  के  ऊपर  गुजर
 कर  पहुंचनों  होगा  ।  आपने  बच्चों  ओर  औरतों  के  बम्बई  ओर  सूरत  में  जो  कत्ल  किए  उनकी

 लाशों  के  ऊपर  से  गुजर  कर  आप  प्रधान  मंत्री  की  इस  कुर्सी  पर  पहुंच  सकते  वरना  आपका  इस

 कुर्सी  पर  पहुंचने  का  ख्वाब  कभी  पूरा  नहीं

 अब  मैं  अपने  भारतीय  जनता  पार्टी  के  माननीय  सदस्यों  की  बातों  पर  आता  हूं  ।  धूमलः  साहब
 मेरे  बड़े  भाई  हैं  और  मेरे  साथ  वाली  स्टेट  से  आते  राष्ट्रपति  जी  सभापति  एक  बहुत  बड़ी

 बात  कही  है  पंजाब  के  बारे  में  और  उन्होंने  कहा  है  :

 ]

 अल्गविवादी  और  विधटनकारी  ताकतों  के  विरुद्ध  स्पष्ट  संदेश  भेजने  का  पूरा  श्रेय  इन  साहसी
 लोगों  को  जाता  है  ।

 मुझे  इस  शातਂ  का  गौरव  है  कि  20  हजार  आदमियों  की  जानें  सभापति  वर्षों  में  जाने  के  बाद

 पंजाब  में  एक  उंहूराब  आया  हालांकि  मैं  उसको  परमानेंट  अमन  नहीं  मैं  उसको  तूफान  के

 बाद  का  ठहराव  मानता  लेकिन  माननीय  सभापति  जी  वर्ष  के  बाद  सिसकियों  और  दुखों  के

 इतिहास  के  आाद  जो  राष्ट्रपति  जी  ने  पंजाब  के  लोगों  बहादुर  लोगों  का  रुतबा  दिया  उसे  आज

 बहां  कहते  हुए  मुझे  कोई  झिक्षक  महसूस  नहीं  जेसे  के  बाद  वैस्ट  बंगाल  ओर  पंजाब  के

 लोगों  ने  बहुत  सफर  उसी  तरह  पंजाब  के  लोगों  वर्षों  के  दुखांत  में  पंजाबी  के  एक  भहान  शायर  ने

 कहा  है  :

 लोकी  दुर  गये  ले  के  नाल  कजा

 गलियां  होके  भरदीयां  रोंदी  फिरे  हवा  ।”

 कजा  के  बाद  लोगों  ने  वहां  से  मायग्रेट  किया  ।  मेरे  प्रदेश  की  हवा  रो  रही  थी  गलियां  हो  के  ,
 भर  रही  लेकिन  वहां  अमन  आया  है  ।  फिर  मुझे  इकबाल  साहब  का  वह  तराना  याद  आता  है
 शिकवा  में  जो  उन्होंने  कह
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 14  1914  शंष्ट्रपति  के  अधिसार्यण  पर  धन्यवाद  प्रस्ताध

 नवां  मैं  भी  कोई  गुल  हूं  कि  खामोश  रहूं

 जुरंत  आमोज  मेरी  ताबे  सुखन  है  मुझको
 शिकवा  अल्लाह  से  भी  खाकम  बदहन  है  मुझवों  ।”

 मुझे  शिकवा  है  अपनी  सरकार  के  शिकवा  है  अपनी  हुकूमत  कि  नौ  वर्ष  बीत  जाने

 के  दिल्ली  और  दिल्ली  के  ब्राहर  दस  हजार  सिखों  का  कत्ल  होने  के  छः  कमीशन्स

 बनने  के  दुबारा  इस  हाउस  में  आश्वासन  देने  के  बाद  देश  की  अकसियत  और  देश  की

 बहादुर  कौम  को  इंसाफ  नहीं  मिल  पाया  ।  इस  इंसाफ  के  मुझे  यह  बात  कहते  हुएं  कोई  शक  नहीं

 हो  रहा  है  कि  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  देश  की  महान  नेता  का  जब  कत्ल  हुआ  तो  बेअंत  सिंह  औ

 केहर  सिंह  को  फांसी  लगा  दी  गई  ।

 कानून  अपना  समय  लेता  है  ।

 उसके  बाद  येरवाड़ा  महाराष्ट्र  में  9  1992  को  सुश्जिन्दर  सिह  और  हरिन्दर

 सिंह  जिन्दा  को  फांसी  लगा  दी  ठीक  है

 कानून  अपना  समय  लेता

 सभापति  आप  इस  देश  की  गियासत  के  बहुत  सींनियर  नेता  आपके

 जरिये  मेरा  शिकवा  है  अपनी  सरकार  के  ऊपर  कि  दस  हजार  लोगों  का  कत्ल  करने  के  बाद  जिन  लोगों

 को  पनिश  किया  जाना  लोग  आईडंनटीफाई  हो  गये  लेकिनਂ  किसी  इन्सान  को  फांसी  तो  सजा

 तक  नहीं  दी  इसके  बावजूद  बही  जिनके  ऊपर  कत्ल  के  इल्ज्ञाम  थे  कारों  में  हुटर  लगाकर

 और  ब्लैक  कैट  लेकर  दिल्ली  के  बाजारों  में  घूमें  और  सरकार  के  ऊपर  कोई  असर  न  हो  ।  मुझे  गिला

 ऐज  ए  डेमोक्रेट  एण्ड  ऐज  ए  वकेर  आफ  माई  पार्टी  में  अपनी  सरकार  से  इस  बात  का  गिला  करता

 हूं  और  मुझे  यह  करने  का  अधिकार  है  ।

 मैं  आपके  जरिए  यह  वात  जरूर  कहूंगा  कि  पंजाब  के  बहादुर  लोगों  का  जिक्र  इस  बात  से

 एक  और  तोहफा  पंजाब  को  दिया  गया  है  जिसका  मैं  जिक्र  इस  मौके  पर  जरूर  करना

 इसके  लिए  मैं  पालिग्रामैंद्री  अफेयर्स  मिनिस्टर  श्री  शुक्ला  को  कोट  करूंगा  ।  हमा  का

 वाटर  डिस्प्यूट  के  ऊपर  शुक्ला  साहब  के  साथ  मीटिंग  हुई  ।  पंजाब  के  एम०  पीज०  उनके  पास  गये  ।

 हमने  कहा  कि  हमारे  मुख्य  मंत्री  ने  एक  पन्न  लिखा  है  और  उस  पत्र  में  कहा  है  कि  पंजाब  को  यमुना
 वाटर  में  नहीं  बुलाया  गया  हालांकि  वैस्टने  यमुना  कैनाल  पंजाब  से  गुअश्ती  इसके  लिए  आपने

 हमारे  साथ  बहुत  बड़ा  धोखा  किया  शुक्ला  साहब  ने  मुझे  एक  बात  कट्टी  थी  4  अगर  उस  वक्‍त  के

 मिनट्स  रिवार्ड  हुए  होंगे  तो  वे  सारे  तथ्य  सामने  आ  सकते  शुक्ला  साहब  ने  फरमाबा  कि  आप

 यमुना  वाटर  के  ऊपर  जिद  वरयों  करते  अगर  आप  यमुना  वाटर  की  बात  करेंगे  तो  रावी  और

 व्यास  के  ऊपर  हरियाणा  अपना  हक  जमायेगा  और  राईपेरियन  स्टेट  होने  के  नाते  आपको  राजी  जौर

 व्यास  से  हरियाणा  की  स्टेट  को  पानी  देना  हमने  ठीक  आप  हमारा  गिला  रजिस्टर

 करिये  लेकिन  अगर  आप  यह  कहते  हैं  कि  नॉर-राईपेरियन स्टेट  होने  के  नाते  रावी  और  व्यास  में  शेयर

 हरियाणा  को  नहीं  दिया  इसलिए  नहीं  कि  हरियाणा  को  हम  पानी  नहीं  देना  हरियाणा
 के  किसान  हमारे  भाई  हैं  ।  हरियाणा  के  किसानों  की  उतनी  ही  जरूरात  हैं  जितनी  हमारी

 ]

 आज  देक्ष  में  पंजाब  ही  एक  राज्य  है  जहां  पर  पचहृत्तर  प्रतिशत  पानी  अन्य  राज्यों  को  दिया
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 गैश-सरकारी  सदस्यों  फे  विधेशकों  तथा  संकलूपों  संबंधी  समिति  5  1993

 जाता  यह  कार्यवाही  वत्तान्त  में  शामिल  है  ।  प्रो०  गुरदर्णन  सिंह  ढिल्‍लन  द्वारा  लिखित

 कॉमिट्स  सूसाइड

 ]

 किसी  स्टेट  ने  75  प्रतिशत  पानी  अपने  किसी  दूसरे  सूबों  को  दिया  जो  बहादुर  होने  की

 बात  कह्ढी  गई  मैं  इस  मौके  पर  पानी  की  एक  बात  जो  इण्डिया  कीमट्स  सूसाइड  गुरदर्शन  सिंह

 ढिल्लन  द्वाय्य  जरूर  कोट  करना  चाहूंगा  जिससे  एक  बात  स्पष्ट  हो  जाती  है  कहा  गया

 है  कि  जब  1966  में  पंजाब  का  रीऔरगनाईजेशन  हुआ  ।

 ]

 पंजाब  को  छोड़कर  कोई  भी  राज्य  ऐसा  नहीं  जिसे  अपनी  नदियों  का  सिंचाई  और  पनबिजली

 के  लिए  उपयोग  करने  का  अधिकार  नहीं  अतः  पंजाब  पुनगंठन  1966  की  धारा  78

 से  80,  जिनके  द्वारा  सारी  शक्ति  केन्द्र  को  दी  को  लाग्रू  करना  संसद  की  विधायी  शक्तियों  के

 बाहर  होने  के  कारण  तथा  उपर्युक्त  संदर्भित  संविधान  के  अनुच्छेद  की  उल्लघना  होने  के

 संविधान  के  अधिकारातीत  है  ।  इसके  ये  धाराएं  संविधान  के  समानता--अनुच्छेद  14  की

 उल्जंघना  हैं  क्योंक्रि  य ेघाराएं  अधिनियम  द्वारा  हरियाणा  को  यमुना  नदी  के  जल  का  एकमात्र
 कार  प्रदान  करने  के  करण  दमनकारी  यह  धाराएं  पंजाब  की  तीन  नदियों  के  जल  को  केन्द्र  द्वारा

 बितरण-गोग्य  ही  नहीं  बल्कि  उनका  नियंत्रण  भी  केन्द्र  सरकार  में  निहित  करती  है  ।

 सभावसि  अहोद्थ  :  श्री  आप  अगली  बार  अपनी  बात  पूरी  कर  सकते  हैं  वर्योंकि  हमें
 अस्य  कार्य  भी  करने  हैं  ।

 3.31  स०  प०

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 पत्म्नहबां  प्रतिवेदन

 थो  श्याप  बिहारी  मिथ  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 यह  सभा  3  1993  को  सभा  में  प्रस्तुत  किये  गये  गैर  सरकारी  सदस्यों  कै

 विधेयकों  तथा  संकल्पों  सग्बन्धी  समिति  के  पन्द्रहवें  प्रतिवेदन  से  सहमत  है  ।'

 |
 समापति  सहोदय  हखजीत  :  प्रश्त  यह  है  :

 यह  सभा  3  1993  को  सभा  में  प्रस्तुत  किये  गये  और  गैर-सरकारी  सदस्यों

 के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के  पन्द्रहवें  प्रतिविदन  से  सहमत  है  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।
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 3.31  भ०  प०

 ]
 विनिवेश  नीति  की  ससोक्षा-जारी  :.

 सभापति  महोदय  :  इससे  पहले  कि  मैं  श्री  रूप  चन्द्र  पाल  द्वास  प्रस्तुत  संकलत  को  म्रतदान  के

 लिए  सा  में  प्रस्तुत  मैं  सदस्यों  को  यह  सूचित  करूंगा  कि  4  1992  जब  के

 प्रस्तुतकर्ता  ने मत-विभाजन  के  लिए  जोर  दिया  था  और  जब  दीर्घाएं  खाली  हो  गईं  तो  यहेँ  देंखा  गया

 कि  सभा  में  कोरम  नहीं  अध्यक्ष  महोदय  ने  सभा  स्थगित  कर  वीं  और  संक#पं  १२  निर्णय  रुक

 नया  ।

 अब  मैं  श्री  रूप  चन्द  पाल  द्वारा  प्रस्तुत  संकल्ाय  को  सभा  में  मतवाद्र  के  लिए  रख्ुंगा  ५

 सभापति  महोदय  इस्राजीत  :  प्रश्न  यह  है  :

 सभा  सरकार  से  आग्रह  करती  है  कि  वह  सरकारी  क्षेत्र  के  उम्क्रमीं  के  सम्बन्ध  में

 सरकार  की  अपरियोजन  नीति  की  तुरन्त  व्यापक  समीक्षा  करे  ।”.

 लोक  सभा में  सत  विभाजन  हुआ  :

 झत  विभाजन

 3.34  स०  प०

 अब्दुल  श्री

 श्री  बसुदेव

 प्रो०  सुशान्त

 श्री  श्रीकान्त  दल

 श्री

 श्री  रूपचन्द

 श्री  उदधव

 श्री  अनिल

 श्री  चित्त

 डा०  असीम

 मंजय  श्री

 श्री  सनत  कुमार

 *  गलती  से  पक्ष  में  मतदान  किया
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 बीच  सच
 श्री  बीर  सिंह

 श्री  अजय

 a

 श्री  देंवेन्द्र  प्रसाद

 श्री  प्रेमचन्द

 श्री  एम०

 श्री  लाल  बाबू

 राय  श्री  सुदर्शन

 श्री  प्रताप

 थिपक्ष  में

 अकबर  श्री  बी०

 अयूब  श्री

 श्री  कमालुद्दीन
 श्री

 श्री  स्वरूप»

 श्री  लाईता|

 कालिया  श्री  पी०  पी०

 श्री  रंगराजन

 कुल

 कृष्ण  श्री  एस०

 केवल  भरी

 डा०  पिश्वानाथम

 श्रामती  शीला

 श्री  असलम  शेर

 श्री  सलमान

 श्री  तरुण

 श्री  अशोक

 68  1993
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 श्री  गुरचरण  सिंह  या
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 अल  तल  कान  ली ी--+-त---+  न नतत+

 2328

 श्री  बसबराज

 श्रीमती  प्रतिभा  देवीसिह

 श्री  श्रीबललभ

 श्री  वी०  आर०  नायडू

 प्रभु  श्री  हरीश  नारायण

 श्री  पवन  कुमार

 कुमारी  ममता

 श्री  जगमीत  सिह

 भाग्ये  श्री

 श्री  रघुनन्दन  लाल

 श्री  तेज  सिह  राव

 श्री  रामचन्द्र

 श्री  राम  लाल

 श्री  ए०  बेंकट

 श्री  एम०  जी०
 प्रो०  सावित्री

 कु०  विमला

 श्री  मुकुल  बालकृष्ण

 श्री  वी०  एस०

 श्री  बी०

 श्री  चिरंजी  लाल

 श्री  पी०  एम०

 श्री  मोतीलाल

 सुखबंस  श्रीमती

 श्री  मानकूराम

 श्री  विजय  कृष्ण

 हक

 |. $  i993
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 [4  1914  उत्तरांचल  और  वनांचल  नए  राज्यों  की  स्थापना  के  बारे  में  संकहा

 लगमापति  महोदय  :  *शुद्धि  के  मत  विभाजन  का  परिणाम  इस  ब्रकार  रहा  :

 पक्ष  में  21

 विपक्ष  में  :  72

 प्रस्ताव  अस्थीकृत  हुमा  ।

 थी  बसुदेव  आचार्य  :  हम  इसके  विरोध  में  सदन  से  बाहर  जा  रहे  हैं  ।

 श्री  बसुदेव  आचार्य  और  कुछ  अन्य  सानदोय

 सदस्य  सदन  से  उठकर  बाहर  जले  गए  )

 3.40  म०  १०

 उत्तराजखल  और  वनांजल  नए  राज्यों  की  स्थाफना  के  बार  में  संकल्प

 शी  जगतबोर  सिंह  प्रोण  :  सभापति  मैं  प्रस्ताव  रखता  हूं  :

 सभा  सरकार  से  सिफारिश  करती  है  कि  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  के  राज्यों  का

 पिछड़ापन  दूर  करने  के  लिये  उत्तरांचल  जिसमें  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  क्षेत्र  सम्मिलित
 तथा  वनांचल  जिसमें  बिहार  के  छोटानागपुर  और  संथाल  परगना  क्षेत्र  सम्मिलित  के  नाम
 से  पुकारे  जाने  वाले  दो  नए  राज्यों  की  स्थापना  की  जाए  ।”

 सभापति  यह  प्रश्न  सदन  में  क्षाज  निर्णय  लेने  के  किये  प्रस्तुत  किया  लेकिन  सदन  के

 बाहर  उत्तर  प्रदेश  में  और  बिहार  प्रदेश  में  यह  बड़ी  चिब्ता  का  विषय  बना  हुआ  इन  पहाड़ी
 पव॑तीय  क्षेत्रीं  की  उत्तर  प्रदेश  में

 और  छोटा  संथाल  परगना  क्षेत्र  के  घोलद्द  जिले  जो  बिहार
 में  आते  यहां  के  रहने  वाले  लोगों  के  साथ  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  45  वर्षों  के  बाद  भी  जो  विकास

 हुआ  वह  अन्य  क्षेत्रों  की  तुलना  में  बहुत  कम  नगण्य  इस  क्षेत्र  के  लोगों  के  बीच  में  एक  ऐसा
 असन्तोष  व्याप्त  जिसकी  अभिव्यक्ति  वे  समय-समय  पर  करते  रहते  उत्तर  प्रदेश  के  उत्तरांचल
 इलाके  को  यदि  लिया  जिसमें  आठ  जिले

 टेहरी  पिथौरागढ़  और  पौड़ी  गढ़वाल  इन  आठ  जिलों  को  मिलाकर  उत्तरांचल
 नाम  से  प्रदेश  बनाया  जाना  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  पश्चात्‌  भी  यहां  के  निवास्तियों  को  शिक्षा
 की  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  हुई  जो  चिकित्सा  की  सुविधाएं  नहीं  मिली  आज  भी  इस  क्षेत्र  के
 अनेक  लोगों  ने  रैलगाड़ी  को  नहीं  देखा  ऐसे  भी  स्थान  जहां  पर  पहुंचते  में  एक-दो  महीते  लग
 जाते  हैं  और  आने-जाने  का  कोई  साधन  नहीं  है  ।  यहां  पीने  के  पानी  का  कष्ट  है  ।  यहां  शिक्षा  प्राप्त

 नी

 * सिम्नलिशित सदस्थों ने भो अपना मत दिया : पक्ष में श्री मुही राम सैकिया विपक्ष में कनेल राव राम सिंह 2. श्री एस० बी० सिदनाल 3: श्री तारा सिंह
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 किये  लोगों  को  नौकरियां  मिलमे  का  कष्ट  उनको  नौकरी  की  सुविधाएं  नहीं  यदि  हम  उत्तर

 प्रदेश  की  जनसंख्या  और  इसके  विस्तुत  क्षेत्रफल  को  ती लगभग  14  करोड़  की  जनसंख्या  वाला

 यह  अपने  देश  की  सबसे  बड़ी  जनसंख्या  वाला  प्रदेश  इतनी  बड़ी  जनसंख्या  एक  स्थान  पर

 रह  कर  उनका  समन्वित  ढंग  से  पूरे  क्षेत्र  पूरे  प्रांत  का  विकास  नहीं  हो  ऐसा  पिछले

 भवों  के  आधार  पर  सिद्ध  हो  गया  न्यायपूर्ण  ढंग  से  प्रत्येक  क्षेत्र  क ेसाथ  न्याय  नहीं  हो  पाता  है  ।

 63  जिले  इन  63  जिलों  को  एक  जगह  के  प्रशासन  में  सभापति  जी  आपको  बहुत  अनुभव

 है  ओर  आप  इस  बात  को  स्वीकार  करेंगे  कि  14  करोड़  की  जनसंख्या  इतनी  बड़ी  जनसंख्या  है  कि

 इससे  कम  जनसंख्या  के  अनेक  देश  आपको  विश्व  में  मिल  जाएंगे  ।  हमारे  देश  में  पच्चीस  प्रांत  और

 यूनियन  टैरेटरीज  इस  बात  का  प्रस्ताव  पहले  भी  आता  रहा  लेकिन  यहां  के  रहने  वाले

 भाले  लोग  राष्ट्रभकत  हैं  और  अनुशासन  में  बंधे  हुए  उन्होंने  इस  बात  को  अनुशासित  ढंग  से  देश

 के  समक्ष  सदा-सवंदा  रखा  मुझे  स्मरण  आता  है  कि  मेरे  सहयोगी  महाराजा  मानवेन्द्र

 शाह  जी  यहां  1957  में  इसी  सदन  के  अन्दर  एक  ऐसी  समिति  का  निर्माण  किया  गया  पंडित

 जवाहर  लाल  जी  उस  समय  प्रधान  मन्‍्त्री  उन्होंने  इस  बात  का  पता  लगाने  के  लिए  कहा  था  और

 मानवेन्द्र  साहब  समिति  में  इस  बात  का  निष्कर्ष  मिकला  था  कि  इस  क्षेत्र  के  सर्वांगीण
 विकास  के  इस  क्षेत्र  के  लोगों  को  अधिकार  प्राप्त  कराने  के  जो  हमारा  कर्त्तव्य  है  कि

 हम  उनको  सुविधाएं  सुख  जिससे  उनका  विकास  हो  क्षेत्र  का  विकास  हो  सके

 किस  तरह  से  लोगों  को  रोजगार  के  अबसर  प्रदान  हो  सकें  और  वह  देश  के  लिए  अपना  योगदान

 प्रस्तुत  कर  सकें  ।  मानवेन्द्र  शाह  जी  की  समिति  ने  भी  यह  निष्कर्ष  निकाला  था  कि  इन  पर्वतीय

 3.44  स०  प०

 तारा  सिंह  पीठासोन

 क्षेत्रों  के लिए  एक  अलग  प्रांत  की  रचना  की  जानी  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  जी  के  समय

 में  भी  एक  बार  ऐसा  ही  प्रयास  उस  वक्‍त  भी  यह  संस्तुति  आई  थी  ।  ऐसे  अनेक  बार

 ऐसा  ही  प्रयास  होते  चले  आ  रहे  मैं  बड़े  गर्व  के साथ  उत्तर  प्रदेश  के  बारे  में  कह  सकता

 जहां  अन्य  प्रंदेशों  में  लोगों  ने  हिसा  का  सहारा  लिया  हिसात्मक  आंदोलन  किए  सरकार  के

 काज  को  ठप्प  किया  वहीं  पर  इस  पव॑तीय  क्षेत्र  की  जनता  ने  अनुशासन  और  राष्ट्रभक्ति  का

 चय  दिया  है  और  अपनी  बात  को  अनुशासनबद्ध  तरीके  से  इसे  देश  के  सामने  रखा  इस  क्षेत्र  का

 यदि  विकास  नहीं  हुआ  तो  कया  हम  अपने  कत्तव्य  को  पूरा  कर  क्या  इस  क्षेत्र  में  रहने  वाले

 लोग  इस  देश  के  नागरिक  नहीं  क्‍या  उनका  अधिकार  नहीं  बनता  कि  उनका  भी  सर्वांगीण

 विकास  क्‍या  उनके  बच्चों  को  भी  रोजगार  मिलने  का  अवसर  नहीं  मिलना  चाहिए  ।  कया  उनके

 केत्र  का औद्योगिकीकरण  नहीं  होना  कया  उनके  क्षेत्र  में  भी  जो  सिंचाई  के  साधन  हैं  वे

 लब्ध  नहीं  होने  चाहिए  |

 आपको  आश्चयं  होगा  कि  इस  क्षेत्र  में  लगभग  82  प्रतिशत  जनता  ग्रामीण  अंचलों

 में  रहती  है  लेकिन  कृषि  योग्य  जमीन  यहां  पर  केवल  13  प्रतिशत  है  और  अब  तक  सरकार  के  द्वारा

 जो  भी  प्रयास  यहां  पर  किए  गए  हैं  वे  कारगर  साबित  नहीं  हो  रहे  हमने  हिल्स  काडर  की

 स्थापना  की  लेकिन  जिस  किसी  भी  अधिकारी  की  उस  क्षेत्र  में  पोस्टिंग  करते  हैं  वे  किसी  न  किसी

 कारण  से  वहां  जाने  के  लिए  इनकार  कर  देता  धथिद्यालयों  में  कोई  पढ़ाने  वाला  नहीं  ।  सरकारी

 नौकरियों  में  जिन  लोगों  की  नियुक्तियां  होती  हैं  वे  वहां  जाते  से  कोई  न  कोई  बहाना  करके  कतराते
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 14  1914  उत्तरांचल  और  वर्नांचल  नए  राज्यों  की  स्थाथना  के  बारे  में  संकल्प

 हैं  और  इसका  परिणाम  क्या  हुआ  है  यह  क्षेत्र  अभी  भी  पिछड़ा  क्षेत्र  रहें  गया  आपको  आश्चये

 होगा  कि  इस  आठ  जिलों  में  से  6  जिले  ऐसे  हैं  जो सरकारी  अभिलेखों  के  आधार  पर  जीरो  इंडस्ट्रीज
 क्षेत्र  कहलाते  इन  आठ  जिलों  में  यदि  तराई  का  क्षेत्र  जोड़  दिया  जो  खेती  के  लिए  बहुत

 उपयुक्त  है  और  उस  क्षेत्र  में  भी  हमारे  कुछ  अन्य  प्रदेशों  से  आए  हुए  लोगों  ने  यहां  योंगदान  किया  है

 और  उस  क्षेत्र  की दशा  को  परिवर्तित  किया  है  और  वहां  बहुत  अच्छे  सिंचाई  के  साधन  लेकिन

 अन्य  क्षेत्रों  मे ंइसकी  तुलना  की  अपेक्षा  केवल  13  प्रतिणत  ऐसी  भूमि  है  जहां  82  प्रतिशत  रहने  बाले

 लोग  अपने  जीवन  का  यापन  करते

 सभापति  यह  कुछ  ऐसी  चिन्ता  की  बात  है  कि  यदि  इस  क्षेत्र  का  विकास  नहीं  हुआ
 और  यह  विकास  तभी  सम्भव  होगा  जब  यहां  के  इन  आठों  प्रांतों  को  मिला  करके  इस  क्षेत्र  को

 उत्तरांचल  नाम  से  एक  नए  प्रदेश  की  रचना  हम  एक  स्वाभाविक  व्यक्ति  का  दोष  है  कि  वे

 अपने  प्रभुत्व  और  वर्चस्व  से  किसी  भी  क्षेत्र  को  जाने  नहीं  देता  |  मैं  समझ्षता  हूं  कि आज  तक  इतने

 इस  पर  प्रयास  हुए  लेकिन  प्रांत  और  केन्द्र  में  एक  ही  दल  की  सरकार  होने  के  वाद  भी  इस  समस्या  का

 निराकरण  हम  नहीं  कर  जो  जिसके  अंकुश  में  प्रभुत्व  में  है  बह  उस  प्रभुत्व  में  कमी  नहीं  होने
 देना  चाहता  ।  क्षेत्र  का  सर्वांगीण  विकास  हो  इसकी  ओर  उसका  ध्यान  नहीं  जाता  ।.  लेकिन  पिछले

 दिनों  जब  उत्तर  प्रदेश  में  मेरे  दल  की  भारतीय  जनता  पार्टी  की  सरकार  आई  उसने  उन  लोगों  की

 मनोभावनाओं  का  सम्मान  करते  हुए  विस्तार  से  एक  रेजोल्यूशन  केन्द्र  सरकार  के  पास  स्वीकृति  हेतु
 भेजा  था  जिसे  कुछ  आवत्तियों  के  कि  इसका  आधार  क्या  यह  बताएं  उन्होंने  प्रांतीय  सरकार

 को  वापस  भेज  दिया  प्रांतीय  सरकार  ने  उन  आपत्तियों  का  सन्‍्तोषजनक  उत्तर  देते  हुए  केन्द्र

 सरकार  के  पास  भेज  दिया  है  जो  यहां  पर  विवाराधीन  इसके  पीछे  एक  और  तक  है  कि  अपने

 पर्वतीय  क्षेत्रों  यदि  पौराणिक  गाथाओं  के  आधार  पर  हम  जाएं  तो  इसको  केदार  खंड  के  नाम  से

 जाना  जाता  इस  क्षेत्र  की एक  अलग  ही  परम्परा  एक  अपनी  संस्कृति  इनके  अपने

 जीवन  मूल्य  हैं  और  इन  जीवग  मूल्यों  की  रक्षा  करने  के  लिए  उन्हें  प्रदेश  स्तर  पर  अपना  प्रदेश  बनाने

 का  अधिकार  मिलना  आप  देखिए  पव॑तीय  क्षेत्र  पूरे  देश  में  उत्तर  में  जम्मू-कश्मीर  और

 हिमाचल  अभी  हमारे  बन्धु  असम  के  विषय  में  जिक्र  कर  रहे  राष्ट्रपति  जी  के  अभिभाषण

 के  सन्दर्भ  असम  को  काट-काट  कर  में  कर  दिया

 त्रिपुरा  और  यह  इसी  दृष्टि  से  किया  गया  था  कि  वहां  के  लोगों  ने  उस  आवाज

 को  उठाया  और  उन्होंने  इस  बात  को  कहा  कि  उनका  पूरा  विकास  उतको  विकास  के  पूरे  अवसर

 मिलें  ।

 केवल  उत्तर  प्रदेश  के  ये  8  जिले  हैं  इनके  साथ  न्याय  नहीं  हो  रहा  मैं  इसी  नाते

 इस  संकल्प  को  इस  सदन  के  सामने  लाया  राजनीति  से  ऊपर  उठकर  उस  क्षेत्र  के  जो  व्यक्ति  हैं
 उनको  उनके  अधिकार  से  हम  अब  तक  वंचित  करते  रहे  उतके  साथ  न्याय  नहीं  उनका

 शोषण  होता  रहा  ।  82  प्रतिशत  आबादी  के  लोग  वहां  पर  जो  गांव  में  रहते  लेकिन  बहां  पर

 न  कोई  न  खेती  करने  के  लिए  साधन  उनको  वहां  से  निकल  कर  बाहर  नौकरी  के  लिए

 जाना  पड़ता  है  और  बाहर  आकर  हम  सभी  देखते  हैं  कि  जो  पव॑तीय  क्षेत्रों  से  आते  हैं  उनके  पास

 शिक्षा  है  नहीं  इसलिए  कोई  होटल  में  कार्य  करता  कोई  किसी  के  घर  में  नौकरी  करता  इस

 नाते  उस  क्षेत्र  का  विकास  नहीं  हो  पा  रहा  एक  स्वतन्त्र  भारत  में  प्रत्येक  नागरिक  को  हम  समान

 सामान  अवसर  विकास  करने  के  देगा  चाहते  हैं  उसके  लिए  आवश्यक  हो  गया  है  कि  इन

 आठ  जिलों  को  मिला  करके  एक  उत्तरांचल  नाम  से  प्रदेश  का  गठन  किया  जाए  ।
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 उत्तरोधल  और  बतांचल  ता  राज्यों  की  स्थापमा  के  बारे  में  संकल्प  $  1993

 हिमाचल  प्रदेश  क्षेत्रफल  के  हिसाथ  से  इन  आठ  जिलों  का  क्षेत्रफल  है  जहां  लगभग  साठ

 हजार  वर्ग  किशोमीटर  और  जनसंल्या  साठ  लाख  हिमाचल  प्रदेश  का  क्षेत्रफल  इससे  आधा

 लेकिन  गमोजना  का  योजनागत  व्यय  1985-90  में  इस  क्षेत्र  के लिए  किया  गया  तो  हिमाचल

 प्रदेश  को  2135  करोड़  इत  आठ  जिलों  के  ऊपर  प्रदेश  शासन  द्वारा  खर्च  किए  1406

 करोड़  रुपये  जहां  विश्ंगति  1990  में  हिमाचल  प्रदेश  को  योजना  व्यय  में  620  करोड़  रुपये

 आजंटित  किए  गए  थे  और  उत्तर  प्रदेश  क्षेत्र  कों  310  करोड़  रुपये  का  आबंटन  हुआ  जिसके  छह
 जिले  जीरो  इंडस्ट्रीज  हों  और  एक  ऐसा  क्षेत्र  जो  हि  प्र०  से  दुगुना  क्षेत्रफल  रखता  जिसकी

 आबादी  अधिक  हो  तो  उस  क्षेत्र  के  लोगों  के  लिए  योजना  गत  व्यय  में  आधा  अन्यायपूर्ण  है  तो

 उस  क्षेत्र  के लोगों  का  विकास  नहीं  हो  सफता  ।  सरकार  को  केवल  इस  पर  बातचीत  करके  इस

 संकल्प  को  आगे  नहीं  बढ़ाना  झारखंड  या  अन्य  प्रदेशों  में  जहां  लोगों  ने  हथियार  उठा  लिए

 हिसा  की  है  तो  उसकी  बातों  को  माना  जाता  है  तो  इस  क्षेत्र  के  सज्जन  और  देशभक्त

 लौगों  को  यहां  से  संदेश  नहीं  जाता  चाहिए  कि  केन्द्र  सरकार  जब  तक  हम  हिंसा  पर  उतारू  नहीं
 जब  तक  आंखें  लाल  नहीं  करेंगे  तब  तक  कोई  बात  नहीं  करेगी  |  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  पर

 इस  दृष्टिकोण  से  विचार  हौना  चाहिए  |  जैसा  कि  मैं  उल्लेख  कर  चुका  हूं  कि  अपने  क्षेत्र  में  रहने
 वाले  लीगों  की  विशेष  संस्कृति  उनकी  भौगोलिक  स्थिति  विभिन्‍न  है  और  कोई  भी  प्रशासनिक  कार्य

 या  औद्यौगिकरण  करना  सिंचाई  साधन  या  अन्य  विकास  मार्ग  खोजने  होंगे  तो  वह  मैदानी

 इलाकों  से  घभिन्‍न  द्वोगा  और  लोंगों  की  सहभागिता  होगी  तभी  यह  अधिक  उपयुक्त  गतिशील

 यह  मेरा  व्यक्तिगत  विश्वास  है  और  इसका  आधार  बनता  इसके  लिए  केवल  दो  घंटे

 का  समय  उपलब्ध  कराया  गया  है  और  अन्य  वक्ता  भी  होंगे  तो  मैं  उनकी  सहभागिता  भी  चाहता  हूं
 इसलिए  अधिक  विस्तार  में  नहीं  जा  रहा  मैं  उत्तरांचल  के  विषय  में  पुतः  आग्रह  करते  हुए
 यह  कहना  चाहता  हूं  कि  सभी  राजनीतिक  दलों  की  मान्यताओं  से  ऊपर  उठकर  इस  प्रदेश  में  रहने
 वाले  लोगीं  के  साथ  न्याय  हो  और  वे  भी  जीवन  में  अनुभव  कर  सकें  ।  उनको  भी  इस  देश  के  साथ

 जोड़ा  है  और  इस  देश  की  राजनीति  में  सक्तिय  भागीदारी  हो  तो  इस  तरह  का  अवसर  मिलना

 चाहिए  |  इस  पर  सभी  सदस्यों  से  आग्रह  है  कि  इन  आठ  जिलों  को  एक  उत्तरांचल  नाम  से  प्रदेश
 बनाने  में  अपना  सहयोग  प्रदान  करें  ।

 दूसरी  आात  मैं  बिहार  प्रवेश  के  बारे  में  कहता  चाहता  वहां  पर  झारखंड  के  नाम  से  चर्चा
 में  देखते  वहां  के  लोगों  ने  हिसात्मक  आंदोलम  किया  ।  अगर  उत्तर  प्रदेश  से  बहां  की  तुलमा  कर
 करें  तो  उनमें  बहुत  अन्तर  जब  ऐसा  सन्देश  जाएगा  तो  जब  तक  हिंसा  पर  उतारू  नहीं  होंगे

 तब  तक  अधिकार  नही  मिलेगा  ।  यहां  पर  श्री  सूरज  मंडल  बंठे  हुए  हैं  और  मेरी  बात  की  सहमति
 कर  रहे  आखिर  इस  देश  में  रहने  वाले  किसी  भी  किसी  भी  वर्ग  या  किसी  भी  जाति  को
 समान  विकास  का  अवसर  देसा  ऐसा  केन्द्र  सरकार  के  नाते  दायित्व  बनता  पिछले  दिनों
 से  चर्ा  है  कि एक  झारखंड  महासभा  का  निर्माण  हुआ  और  समय-समय  पर  अनेक  विकास  प्राधिकरण
 1971  ते  यह  प्रारम्भ  हो  गया  और  जहां  झारखंड  महापरिषद  के  नाते  एक  प्रस्ताव  आया  जिसमें
 बातचीत  की  है  कि  इसमें  चार  प्रान्तों  को  छोड़कर  के  बिहार  से  सोलह  तीन  जिले  बैस्ट  बंगाल

 दो  जिले  मध्य  प्रदेश  से  और  शेष  25  जिलों  में  से  उड़ीसा  से  लेकर  एक  झारखंड  की  बात  करने
 का  एक  प्रथास  चल  रहा

 मैं  आपके  माध्यम  से  सदन  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  कि  जहां-जहां  ऐसे
 क्षेत्रों

 में
 अनेक  प्रांतीय  सरकारें  सहभागिता  करें  वहां  जटिलता  सूरज  मण्डलजी  उतनी  ही  बढ़
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 ४  1914  उशरांशल  और  अनांच्रल  नए  राज्यों  की  स्थापता  के  आरे  में  संकल्प

 काती  अभी  फिछले  दिनों  कर्माटक  और  समिलनाडु  जहां  एक  ही  दल  की  सरकारें  चल  रही  थीं

 शा  एक  ही  दल  के  समन  से  चल  रही  लेकिल  कावेरी  नदी  के  जल  के  विज्ञाजन  के  ऊपर  इतना

 बड़ा  विवाद  हुआ  ऐसी  परिस्थितियां  सबंदा  विद्यमान  इसलिए  चार  प्रदेशों  से  कुछ  जिले

 निकालकर  झारखंड  का  जो  प्रस्ताव  है  यह  व्यावहारिक  नहीं  यह  देश  के  हिल  में  नहीं  है  और  उस

 क्षेत्र  के  लोगों  के  हित  में  भी  नहीं  रहेगा  ।  क्योंकि  समय-समय  पर  एक  दूसरे  से  मत  विरोध  होने  के

 साथ-साथ  योजनाएं  ठप  हो  आगे  नहीं  बढ़  पाय्येंगी  ।  इस  बारे  में  मेरी  पार्टी  का  सुविचारित
 मत  है  कि  जो  16  जिले  छोटा  नागपुर  और  संथाल  परगना  के  बीच  में  आते  इन  16  जिलों  की

 अपनी  संस्कृति  भपनी  सोच  है  और  अप्रमी  क्राषा  है  इनको  मिलाकर  वनांचण  प्रदेश  नाम  के  राज्य

 की  रचना  की

 थी  सुरुजण  मंडल  आ्ञ  इतिहास  बदल  रहे

 श्री  जगंत  वीर  सिंह  द्रोण  :  आप  हंतिहास  मैं  बदलंगा  ।  आश्चर्य  की  बात  है  कि  पूरे

 बिहार  की  जनसंख्या  आठ  करोड़  जहां  तक  मेरी  जानकारी  इत  16  जिलों  की  जनसंख्या  दौ

 करौंड  अड़तालीस  लाख  बिहार  प्रदेश  के  राजस्व  में  इसे  क्षेत्र  से  70  प्रतिशत  आता  है  ।

 लेकिन  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  इस  क्षेत्र
 के

 धिकास  के  लिए  20  प्रतिशत  ही  व्यय  किया  जाता

 ऐसी  विसंगति  है  तो  क्या  इस  क्षेत्र  में  अनेक  बड़े-बड़े  औद्योगिक  प्रकल्प  मैंका  मोकारी

 स्टील  प्लांट  हैवी  इंजीमियरिंग  कार्परेशन  है  भोर  भी  उसके  लिए  बहां  के  क्षेत्रीय  लोगों  की

 भूमि  ली  गई  है  और  उसको  लेने  के  बाद  बड़े-बड़े  उद्योग  पनप  रहे  हैं  ।  प्रांत  की  सरकार  को  वहां  से

 राजस्व  प्राप्त  हो  रहा  लेकिन  जिनकी  ली  गई  थी  उनके  अनेक  ऐसे  विवाद  हैं  जिससे  उनको

 मुआवजा  नहीं  जब  कोई  उद्योग  वहां  आता  है  तो
 उस

 क्षेत्र  क ेलोग  इस  आशा  के  साथ  उसका

 स्वागत  करते  हैं  कि उतको  रोजगार  के  अनेक  अवसर  लेकिन  रोजगार  नहीं  मिलता  ऐसे

 रोजगार  नहीं  मिलता  है  तो  वहां  निराशा  जागृत  होती  उस  उद्योग  के  साथ  उनका  सहयोग  प्राप्त

 नहीं  होता  ।  इतने  बड़े-बड़े  उद्योगों  के  रहने  के
 बाद  भी  बहां  के  लोगों  का  विकास  नहीं  होता  है  ।  वहां

 पर  सिंचाई  की  योजनाएं  विद्यृत  की  योजनाएं  वहां  से  विद्युत  पूरे  देश  को  भेजी  जाती

 उद्योगों  को  भेजी  जाती  मैं  आपको  कुछ  आंकड़े  देता  चाहता  हूं  जिससे  आपको  मालूम  होगा  कि

 विद्य  त  उत्पादन  करके  उस  क्षेत्र  से  बाहर  कितनी  भेजी  जाती  इतना  राजस्व  वढ़  क्षेत्र  देता  है

 उसके  साथ  कैसा  व्यवहार  हो  रहा  है  इसका  अंतर  बातचीत  से  स्पष्ट  हो

 मैं  बता  चुका  हूं  कि  राजस्व  70  प्रतिशत  आता  है  और  20  प्रतिशत  वहां  व्यय  होता

 बिहार  प्रदेश  में  कृषि  व  सम्पूर्ण  उत्पादन  1165.92  करोड़  है  उसमें  से  केवल  वनांचल  का  इससे

 इशारा  मिलता  संकेत  मिलता  है  कि  यहां  पर  सिंचाई  योग्म  भूमि  कितनी  इस  1165.92

 करोड़  में  से  केवल  172.92  करोड़  वर्नांचल  में  प्रत्पन्म  होता  सम्पूर्ण  बिहार  में  सिचित  भूमि

 जिससे  सिचाई  के  साधन  23.7  लाख  हैक्टर  वनांचल  में  केवल  1.94  लाख  हेक्टर  पूरे

 बिहार  में  67463  गांव  इस  क्षेत्र  में  28893  गांव  हैं  जितको  हम  वनांवल  प्रदेश  बयाने  की  मांग

 कर  रहे  वे  इनमें  आते  इनमें  जो  विद्यतीकरण  हुआ  बिहार  प्रांत  में  43130  गांवों  का

 विद्य  तीकरण  लेकिन  इस
 क्षेत्र

 के
 28893  गांवों  में  से  केवल  12160  गांवों  को  विद्य  तीकरण

 हुआ  है  ।  मह  भेदभाव  बहां  चल  रहा  है  ।  जिनका  वर्ज॑स्व  प्रभुत्व  है  बे  कभी  नहीं  चाहेंगे  कि  जहां  से

 इतना  राजस्व  प्राप्त  होता  है  उनको  अपने  अंकुश  से  दूर

 जबकि  वहां  से  बिद्य  स  बाहर  भेजी  जाती  उतके  मत  में  कभी  वह  सहीं  आया  कि  जहां  से

 हम  उत्पादन  कर  रहे  जिस  भुर्गी  से  जडा  प्राप्त  कर  रहे  हैं  उस  मुर्गी  के  स्वास्थ्य  का  भी  ध्यान
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 उत्तरांचल  और  वनांचल  नए  राज्यों  की  स्थापना  के  बारे  में  संकल्प  5  1993
 ————  रन

 इन्हीं  विसंगतियों  के  कारण  जनाफ्रोश  बढ़ता  देश  यदि  इस  बात  को  स्वीकार  नहीं  करता  तो  वहां
 से  कृछ  हिंसात्मक  कार्यवाही  हो  सकती  है  विधघटनकारी  तत्व  ऐसे  ही  स्थानों  पर  सक्रिय  हो  जाते  जो

 देश  के  और  राष्ट्र  के  हित  में  नहीं  होता  ।

 ये  कुछ  आंकड़े  थे  जो  मैंने  आपके  सामने  इससे  स्पच्ट  है  कि  यहां  के  क्ष  त्र  के  लोगों  के

 साथ  जब  तक  वह  अलग  प्रदेश  नहीं  बन  जब  तक  उनकी  राजनीतिक  पहुंच  नहीं

 4.00  भम०  प०
 '
 राजनैतिक  इकाई  नहीं  अपने  क्षेत्र  की  समस्याओं  को  व्यक्तिगत  रूप  से  अधिक  गंभीरता  से

 सोच  उनके  उपाय  व्यावहारिक  रूप  से  कर  सकेंगे  तब  तक  इस  क्षेत्र  क ेविकास  का  पिछड़ापन

 वह  विद्यमान  रहेगा  ।  यद्यपि  वर्तमान  सरकार  से  मैं  व्यक्तिगत  रूप  से  कोई  आशा  नहीं  रखता  हूं

 चूंकि  जैसा  इनका  व्यवहार  रहा  है  क्योंकि  70  प्रतिशत  प्राप्त  करने  वाले  लोगों  केवल  20  प्रतिशत

 देना  और  उस  पर  लोग  चिल्लाते  रहें  लेकिन  इस  सरकार  ने  कभी  कोई  बात  नहीं  सुनी  जो  व्यावहारिक
 प्रस्ताव  उतके  हिसाब  से  उसे  मैं  व्यावहारिक  नहीं  मानता  उसमें  चार  प्रान्तों  की सहभागिता

 इसलिए  इस  क्षेत्र  के  जो  16  जिले  उनका  सर्वांगीण  विकास  यहां  के  लोगों  को  प्रशासन

 करने  का  अवसर

 सभापति  इस  क्षेत्र  से  13  सांसद  इस  सदन  में  निर्वाचित  प्रत्यक्ष  रूप  से  होकर  आये

 हैं
 ब्न्०

 थ्री  सूरज  मंडल  :  सभापति  इन  छोटे  राज्यों  के  बारे  में  जो  चर्चा  हो  रही  है  और  गृह
 मंत्रालय  से  सम्बन्धित  कम  से  कम  2-3  गृह  मंत्री  हैं  लेकिन  उप-मंत्री  यहां  बैठे  हैं  तो  मैं  चाहता  हूं
 कि  गृह  मंत्री  जी  यहां  रहें  तो  अच्छा  होता  ।  चब्हाण  साहब  यहां  होते

 ''

 सभापति  महोदय  :  मंडल  जी  आप  बंठ  जाइये  ।  द्रोण  जी  आप  बोलिये'**

 श्री  जगत  थीर  सिंह  द्रोण  :  सभापति  मैं  कह  रहा  था  कि  इस  क्षेत्र  से  अनेकों  खनिज

 पदार्थ  उतानन  करके  देश  को  जाते  हैं  ।  पूरे  देश  के  कोयले  का  उत्पादन  का  46  प्रतिशत  इस  क्षेत्र  से

 होता  है  ।  एक  ऐसा  उपयोगी  क्षेत्र  जो खनिज  खनिज  सम्पदाओं  से  भरा-पूरा  वहां  के  लोगों

 को  अपने  जीवन  के  लिए  तन  ढकने  के  लिए  कपड़ा  रहने  के  लिए  मकान  पीने  के  लिए
 स्वच्छ  पानी  नहीं  और  यदि  बीमार  हो  जायें  तो  चिकित्सा  सुविधा  नहीं  है  ।  इस  क्षेत्र  में  विद्यालयों  का

 अभाव  क्या  हम  उनके  साथ  न्याय  कर  रहे  हैं  ?  मैं  इस  सदन  से  आग्रह  करता  हूं  कि  इस  संकल्प  को

 स्वीकृति  दें  कि  इस  क्षेत्र  में  सर्वांगीण  विकास  के  उन  लोगों  को  न्याय  देने  के  लिए  हम  वहां  पर

 16  जिलों  को  मिलाकर  वनांचल  की  स्थापना

 सभापति  श्री  सूरज  मंडल  जी  ने  व्यवधान  डाल  दिया  था  और  बता  रहा  था  कि  इस

 सदन  में  प्रत्यक्ष  रूय  से  निर्वाचित  होकर  13  सांसद  आते  बिहार  विधान  सभा  में  इसी  क्षेत्र  से  81

 सदस्य

 मैंने  तो  16  जिले  मांगे  हैं  ।  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  आपकी  और  मेरी  गणना  में  इसलिए

 अन्तर  भरी  मान्यता  तो  इस  क्षेत्र  के  ।6  जिलों  से  हो  सकता  है  कि  अन्तर  हो  क्योंकि  आपकी

 जानकारी  ज्यादा  सभाषति  यहां  जितने  प्रतिनिधि  आते  जब  उस  क्षेत्र  के लोग  प्रश्न  करते

 उनसे  अपनी  विपदाओं  की  गाथा  कहते  हैं  कि  आपको  निर्वाचित  करके  आपको  वोट  देने  के  बाद
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 14  1914  उत्तरांचल  और  वनांचल  नए  राज्यों  की  स्थापना  के  बारे  में  संकल्प

 आपको  प्रशासन  में  भेजा  कि  इस  क्षेत्र  के  विकास  के  लिए  आपने  क्‍या  किया  तो  जवाब  नहीं  देते  ।

 अंभी  एक  समिति  विकास  के  लिए  बनी  है  जो  समय-समय  पर  होती  रहती  है  लेकिन  उसमें  निर्वाचित

 प्रतिनिधियों  का  कोई  महत्व  नहीं  उनकी  कोई  राय  नहीं  वह  केवल  अधिकारियों  के  अधिकार

 क्षेत्र  में  रांची  में  उसका  हेडक्याट्टर  है  और  1971  में  विकास  प्राधिकरण  के  नाम  से  बनी  थी

 लेकिन  बिलकुल  असफलता  की  ओर  ले  गई  मैं  अधिक  समय  न  लेते  आग्रह  करूंगा  कि  इन

 दोनों  प्रान्तों  के  क्षेत्रफल  का  ध्यान  रखते  जनसंख्या  को  देखते  हुए  उत्तर  प्रदेश  के  8  जिलों  और

 बिहार  के  16  जिलों  में  रहने  वाले  लोगों  हेतु  क्रमशः  उत्तरांचल  और  वनांचल  बनाकर  प्रशासन  को

 अपने  हाथ  में  लेने  का  प्रजातांत्रिक  तरीके  से  अवसर  प्रदान  करेंगे  ।

 सभापति  मैं  पुनः  एक  बार  आग्रह  करूंगा  कि  अन्य  व्यक्ति  इसमें  सहभागिता  करें  और

 केन्द्र  सरकार  से  मेरा  आग्रह  है  कि  इस  विषय  पर  गंभीरतापूर्वक  विचार  करके  मंत्री  जी  इस  बात  को

 सुनने  के  बाद  अपना  ठोस  प्रस्ताव  अभी  समायाभाव  के  कारण  यहां  पर  चर्चा  हुई  और  यहां  पर

 संकल्प  हो  गया  तो  देश  के  हित  में  आपके  हित  में  होगा  और  मैं  आपसे  व्यवित्रगत  रूप  से  आग्रह
 कर  रहा  हूं  सभापति  जी  के  माध्यम  से  कि  इस  पर  गंभीरतापूर्वक  विचार  करके  एक  कोस  योजना

 केन्द्र  सरकार  की  ओर  से  लेकर  तभी  हम  और  आप  इन  दोनों  क्षेत्रों  क ेनिवासियों  के  साथ  न्याय

 कर  उनको  उनके  अधिकार  प्राप्त  करा  सकेंगे  ।

 ]

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 सभा  सरकार  से  सिफारिश  करती  है  कि  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  के  राज्यों  का

 पिछड़ापन  दूर  करने  के  लिए  उत्तरांचल  जिसमें  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  क्षेत्र  सम्मिलित  हो  तथा
 वनांचल  जिसमें  बिहार  के  छोटा  नागपुर  और  संथाल  परगना  क्षेत्र  सम्मिलित  के  नाम  से

 पुकारे  जाने  वाले  दो  नये  राज्यों  की  स्थापना  की  जाये  ।”  (1)

 सेजर  जनरल  भुवन  चमा  खंड्रो  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :
 संकल्प  अन्त  में

 “31  1993  से  पहले  जोड़ा

 भरी  भोगेसा  झा  :  सभापति  चूंकि  मुझे  गाड़ी  पकड़नी  है  इसलिए  मैं  आपसे

 निवेदन  ककूंगा  कि  मुझे  संक्षेप  में  अपनी  राय  प्रकट  करने  का  अवसर  दें  ।

 सभापति  पहले  तो  मैं  प्रस्तावक  को  धन्यवाद  देता  हूं  कि  दो  नय  राज्य  बनाने  की  मांग

 उन्होंने  की  ह ैजिसकी  आवश्यकता  है  ओर  इसका  मैं  पूर्ण  रूप  से  समर्थन  करता  हूं  और  इसलिए  मैं

 चाहता  था  कि  मैं  अपनी  राय  प्रकट  करके  यहां  से  हमारे  90  करोड़  के  देश  में  कुछ  राज्य  बढ़

 जाएंगे  तो  मुश्किल  नहीं  आयेगी  क्योंकि  37  करोड़  की  आबादी  वाले  अमेरिका  में  5  राज्य

 हमारे  देश  को  यह  हिचक  रहती  है  कि  विशाल  राज्य  रहेगा  तो  अच्छा  रहेगा  लेकिन  इससे  विकास  में

 बाधा  होती  यह  जो  उत्तरांचल  राज्य  का  म।मला  है  यह  लोगों  की  इच्छा  वहां  की
 आवश्यकता

 है  और  उत्तर  प्रद्॒श  के  विकास  में  इससे  कोई  बाधा  नहीं  पड़ेगी  और  इससे  जो  उत्तरांचल  के  जिले

 उनका  विकास  तीज  मति  से  होगा  ।  इसलिए  कोई  कारण  नहीं  है  कि  इसका  समर्थन  न  किया  जाये  ।  हमारे
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 मित्र  ने कहा  कि  इस  पर  गभी  रता  से  किचार  करें  ।  गंभीरता  के  सायने  यह  होगा  कि  सारी  योजना

 बीत  जाये  वह  न  करें|  साहस  करें  कि  इसको.बना  जिया  जाये  नहीं  तो  नथे  जोਂ  कने  बहुल

 हिंसा  और  उपद्रव  के  बाद  बने  इस  हिसा  की  कोई  जरूरत  नहीं  जैसे  महाराष्ट्र  के  लिए

 गुजरात  के  लिए  आंध्र  प्रदेश  के  लिए  कोई  जरूरत  नहीं  है  कि  हिसा  ।  यहु  अवश्कक्रता
 ह

 वैतें  ही अलग  झारखंड  की  आवश्यकता  वनांचल  शब्द  लोगों  ने  दिया  है  पर  झारखंडः

 सांस्कृतिक  पुराना  नाम  है  ।  मैं  इसलिए  कह  रहा  हूं  कि  बचपन  से  हम  लोग  झारखंड  हो

 सुनते  थे  ।  क्या  जरूरत  है  कि  आप  एक  नया  नाम
 दे  दें  ।  जब  लोगों  की  जेतना  में  अगल-बगल  सीः

 लोगों  की  चेतना  में  ह ैऔर  उसका  राष्ट्रीय  इतिहास  भी  उस  इतिहास  में  मैं  नहीं  जाऊंगा  चुंकि
 मैंने  समय  छीनकर  लिया  तो  मैं  समझता  हूं  कि  झारखंड  जिसका  नाम  उन्होंने  बनांचल  दिया

 बह  भी  अलग  राज्य  बने  |

 एक  आशंका  होती  है  कि  इससे  बिहार  का  विकास  अवहद्ध  हो  जाग्रेमा  |  मेरा  विश्वास  है  कि

 बिहार  के  विकास  भें  इससे  तेजी  आयेगी  ।  चूंकि  अभी  बाकी  बिहार  के  लोग  केवल  नौकरी  के  नाम  पर

 उधर  जाते  हैं  |  स्वतियोजित  उत्पादन  उद्योग  करते  ही  नौकर  बनने  के  लिए  हमारा  विदजन

 पागल  हो  रहा  मालिक  बनने  को  तंयार  नहीं  हैं  ।  हमारे  यहां  कोयले  और  खनिज  पदार्थ  का

 हमारा  हिमालय  है  जिसमें  जल  ऊर्जा  है  जिसका  प्रयोग  हम  नहीं  कर  पा  रहे  हैं  ।  हरियाणा  अलग

 हुआ  तो  पंजाब  को  बाधा  नही  पंजाब  की  भी  प्रगति  हरियाणा  की  भी  प्रगति  उसमें
 तेजी  थाई  ।  मैं  समझता  हूँ  कि  गलत  रूप  से  कुछ  कुछ  नौफकरशाह  और  कुछ  माल

 उभ्चर  ले  जाने  वाले  जो  लोग  हैं  वह्‌  इसका  विरोध  करते  अथवा  यह्‌  आर्थिक  हित  देश  के  हित
 में  है  कि  झारखंड  अलग  राज्य  बने  ।  गृह  मंत्री  एक  समय  में  लगभग  ऐसा  कह  दिया  था  |  लगभग

 इसलिए  कह  रहा  हूं  कि  वचन-भंग  सीधे  कह  दूं  तो  कठिन  होता  वच्स-भंग  के  कुछ  अर्थ  होते
 जब  14  वर्ष  के वनवास  के  लिए  राम  को  कहा  गया  तो  दशरथ  ने  कहा  कि  मैं.तुम्झरे  बिना  नहीं

 जी  सकंगा  तो  राम  ने  कहा  कि  14  वर्ष  के  बाद  मिलन  होगा  पिताजी  ।  ककयी  जी  समझाने  गई  तो

 उन्होंने  कहा  कि  14  वर्ष  के  बाद  ।  भरत  भी  लेकिन  उन्होंने  कहा  कि  14  वर्ष  बाद  ।  उसके  बाद

 दशरथ  लंका  सीता  हरण  सब  कुछ  लेकिन  14  वर्ष  में  एक  दिन  की  भी  कमी  नहीं
 आने  दी  |  इसीलिए  मैंने  उसमें  लगभग  शब्द  का  इस्तेमाल  कियए  ।:  वचक)का  किसी  कागज  से

 कम  नहीं  होना  चाहिये  ।  मेरा  कथन  यही  है  कि  गृह  मंत्री  जी  ने कह  भी  दिया  वे  भारत  के

 गह  मंत्री  अगर  चव्हाण  साहब  के  बंचन  की  बात  होती  तो  उसका  उतना  मूल्य  नहीं

 भारत  के  गह  मंत्री  के  ववन  का  मूल्य  होना  चाहिए  ।  उसमें  कोईਂ  निराशਂ  नਂ  होਂ

 वैसे  जो  हमारे  झारखंड  के  मित्र  उनसे  भी  मेरा  आग्रह  होगा  कि  आर्थिक  बहिष्कार  के

 नाम  आर्थिक  प्रतिबन्धों  से  झारखंड  और  देश  दोनों  का  नुकसान  हो  कह  करने  की  जरूरत  नहीं

 मैं  इतना  जरूर  चाहूंगा  कि  सभी  इस  पर  एकमत  हों  ज्ञारखंड  एक  अलग  राज्य  बने  जो

 भाषा  नस्ल  सभी  तरह  के  किकास  के  लिए  अल्यश्यक  है  जो  शोषण

 हो  रहा  दोहन  हो  रहा  उसमें  कमी  लामे  के  लिए  यह  जरूतीे  अलग  राज्य्होने  से  खत्म

 नहीं  हो  जाएगा  जबतक  पूंजीवादी  व्यवस्था  ममर  कुछ  कप्री  के  विकास  की  मत्ति  तेज

 करने  के  झारखंड  भी  अलग  राज्य  बनें  ।

 इन  शब्दों  के  सदन  में  आये  प्रस्ताव  का  मैं  समर्थ  करता  अपनी  ओर  अपने

 की  ओर  और  मैंने  जो  आपसे  समय  उसके  लिए  धन्यवाद  करते  आपले  विदा  लेता  हूं  ।
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 [  अन्य हक  फ््द  ]
 ह

 ओर  रमेश  लेन्नितला  :  भारत  एक  विशाल  देश  है  और  यह  एक

 महाद्वीप  बार-बार  नए  राज्य  बनाने  की  मांग  की  जाती  रही  मैं  किसी  नए  राज्य  के  सृजन  के

 विरद्धा  नहीं  हूं  लेकिन  मुह  यहु  है  कि  ऐसी  मांगें  क्‍यों  उठती  हैं  ?  नए  राज्यों  को  स्थावला  की  मांगों

 के  पीछे  क्या  कारण  हैं  ?  कल  हमने  झारखंड  के  बारे  में  सुता  ।  आज  हम  उशरांचल के  बारें  सुन

 रहे  कोई  पू्वरचिल  की  स्थापना  की  मांग  कर  रहा  बंगाल  राज्य  में  हम  एक  नए  राज्य

 लैंड  को  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  सुन  रहे  असम  में  भी  हम  एक  नए  राज्य  की  स्थापना  के  बारे  में

 सुत  रहे  तो  इत  सबके  पीछे  कारण  कया  हमें  इस  पहलू  की  ओर  अवश्य  ध्यान  देना

 ऐसी  मांग  उठने  का  मुध्य  कारण  है  धामिक  असन्तुलन  और  सरकार  द्वारा  उन  क्षेत्रों  में  रहने
 वाले  लोगों  की  उपेक्षा  ।  उन  क्षेत्रों  में  किसी  तरह  के  भी  विकास  कार्यक्रम  नहीं  हो  रहे  उन  क्षेत्रों

 में  रहने  वाले  लोगों  की  मांगों  पर  बिल्कुल  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  यहां  तक  कि  उन  क्षेत्रों  में  रहने
 बाले  लोगों  की  आवश्यकताओं  पर  भी  वर्षों  से  बिल्कुल  ध्यान  नहीं  दिया  गया  उत  क्षेत्रों  में

 बेरोजगारी  की  समस्या  एक  उम्र  रूप  धारण  कर  रही  उन  क्षेत्रों  के  लोग  गरीबी  के  कारण  भूखे
 मर  रहे  उनकी  समस्याएं  दिन-प्रतिदिन  बढ़  रही  उनकी  समस्याओं  पर  ध्यान  नहीं  दिया

 जाता'है  और  उनकी  समस्याओं  से  निफ्टने  के  लिए  बहां  कोई  पर्याष्त  स्रधम  नहीं  थे  स्थानीय

 स्रोतों  द्वाशਂ  अपनी  स्थितिं  को  सुधारने  को  कोशिश  कर  रहे  लेकिन  जो  भी  सरकार

 सत्ता  में  आती  वह  उनकी  मांगों  की  उपेक्षा  करती  है  ।  उन्हें  उसकी  मांगों  की  परवाह  नहीं  वह
 उनकी  समस्याओं  को  हल  करने  की  कोशिश  नहीं  कर  रहे  अतः  नए  राज्यों  की  मांग  करने  के

 मुख्य  कारणों  में  से  यह  भी  एक  मुख्य  कारण  है  ।

 दूसरे  पहलू  भी  परन्तु  मैं  उनके  विस्तार  में  नहीं  जा  रहा  हूं  ।  सांस्कृतिक  भिन्‍्ततारं

 हमारी  अनेक  जातियां  हैं  और  जातियों  के  मध्य  भिन्‍नताएं  भौगोलिक  दशाओं  में  भी  अन्तर

 आखिर  भारत  एक  बड़ा  देश  यह  एक  उपमहाद्वीप  हमारी  विभिन्‍न  भाषाएं  और

 संस्कृतियां  भौगोलिक  अन्तर  होने  के  बावजूद  भी  भारत  में  अनेकता  में  एकता  हमें  इस

 राष्ट्रीय  अस्मिता  में  इन  सभी  उपजातियों  को  समायोजित  करमा  हमारा  देश  केवल  तभी  एक

 रह  सकता  हमारा  देश  केवल  तभी  मजबूत  होगा  ।  हमारा  देश  केवल  तभी  आगे  बढ़  सकता

 हमारा  देश  केवल  तभी  और  अधिक  विकसित  हो  सकता  मैं  मिश्चित  रूप  से  इस  संकल्प  को  लाने

 काले  माननीम:सदस्य  की  भावनाओं  से  सहुमत  उन्होंने  उतसतरांकल  क्षेत्र  में  लोगों  की  कठिनाइयों

 को  ठोक  ही  इंगित  किया  मैं  भूकम्प  के  बाद  दो-तीन  बार  इन  क्षेत्रों  का  दौरा  चुका  मैंसे

 व्यक्तिगत  रूप  से  पौड़ी  गढ़वाल  के  इन  क्षेत्रों  और  अन्य  क्षेत्रों  का  दौरा  किया  माननीय  सदस्य  ने

 जी  कुछ  कहा  हैं  वह  सौ  प्रतिशत  सही  उस  क्षेत्र  क ेलोग  बहुत  हीं  बुरी  हालत  में  रह  रहे  वहां

 पर  कोई  विकास  कार्य  नहीं  हो  रहे  सरकार  इन  क्षेत्रों  की  पूरी  तरह  से  उपेक्षा  कर  रही है  ।

 पर  पीने  के  पात्तीं  की  सुविधा  नहीं  इत  क्षेत्रों  में  गरीब  लोगों  के  लिये  मूलभूत  सुविधाएं  उपलब्ध

 नहीं  स्वाभाविक  है  कि  लोग  उत्त  जित  होंगे  और  वह  एक  पृथक  राज्य  की  मांग  करेंगे  क्योंकि

 उतकी  समस्याओं  को  नहीं  सुता  जाता  है  और  उनकी  शिकायतों  पर  ध्यास  देने  वाला  कोई  नहीं

 चूंकि  इस  संकल्प  के  प्रस्तावक  ने  ठीक  ही  इंगित  किया  है  अतः  उत्तर  प्रदेश  के  उस  पर्वतीय  क्षेत्र

 में  बेसेजगारी  की  समस्या  बहुत  ही  गम्भीर  है  ।  बेरोजमारी  को  सभस्या  केवल  वहीं  पर  नहों  है  बल्कि
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 हर  कहीं  पूरे  देश  में  यह  एक  बड़ी  समस्‍या  यह  समस्या  एक  ऐसी  स्थिति  में  आ  रही  है
 कि  यह  हमारे  देश  में  एक  विस्फोटक  स्थिति  बन  जाएगी  ।  परन्तु  अन्य  क्षेत्रों  की  तुलगां  में  उत्तरांचल

 और  वनांचल  के  लोगों  की  कठिनाइयां  दिन-प्रति-दिन  बढ़ती  जा  रही  हैं  ।

 कल  दूसरे  पक्ष  के  एक  माननीय  सदस्य  उस  क्षेत्र  में  भूकम्प  के  बाद  किए  जा  रहे

 विकास  और  पुनर्वास  कार्यों  के  बारे  में  बता  रहे  थे  ।
 ह

 इन  क्षेत्रों  मे ंलोग  पूरी  तरह  क्रम  में  उनकी  पूरी  तरह  से  उपेक्षा  की  गई  है  और

 लिए  इस  तरह  की  मांग  की  जा  रही  है  ।  इसका  मूल  कारण  इस  क्षेत्र  का  कम  विकास  होने  के

 साथ  गरीबी  भी  है  ।

 श्री  सूरज  मण्डल  और  श्री  शिबू  सोरेन  दोनों  मेरे  मित्र  वह  लोग  पिछले  कई  वर्षों  से

 बनां  पल/झा  रखंड  क्षेत्रों  की  मांग  कर  रहे  उस  क्षेत्र  में  पर्याप्त  संसाधन  बिहार  राज्य  को

 उस  क्षेत्र  मे ंअधिक  राजस्व  मिल  रहा  परन्तु  दुर्भाग्य  से  यह  क्षेत्र  भी  पूरी  तरह  से  उपेक्षित

 इस  क्षेत्र  क ेलोग  अनेक  कठिनाइयों  का  सामना  कर  रहे  यद्यपि  सारा  राजस्व  उस  क्षेत्र  से  प्राप्त

 हो  रह्डां  है  फिर  भी  वहां  पर  कोई  विकास  काये  नहीं  किए  जा  रहे  अतः  इस  राज्य  के  मेरे  मित्र

 वर्षों  से  इसकी  मांग  कर  रहे  हैं  ।  हमें  इन  सभी  बातों  को  उनकी  समग्रता  में  देखता  होगा  ।

 बंगाल  के  लोग  गोरखालैंड  की  मांग  कर  रहे  असम  के  लोग  एक  नया  राज्य  बनाए
 जाने  की  मांग  कर  रहे  अब  यह  वनांचल  और  उत्तरांचल  का  मामला  कोई  व्यक्तित  उत्तर

 प्रदेश  में  ही  पूर्वांचल  की  भी  मांग  उठा  रहे  हैं  ।

 अतः  सरकार  को  इन  सभी  पहलुओं  का  ध्यान  रखना  चाहिए  ।  पहले  कई  आयोग  मैं  इन
 सभी  बातों  के  विस्तार  में  नहीं  जाना  चाहता  सरकार  के  पास  विचार  करने  के  लिए  अनेक

 कोण  होंगे  ।  .

 राज्य  पुनगंठन  समिति  ने  1954-55  में  इस  पहलू  की  जांच  की  थी  और  दक्षिण  बिहार  में

 एक  पृथक  राज्य  बनाने  की  मांग  1954-55  में  राज्य  पुतर्गंठत  आयोग  के  समक्ष  उठाई  गई  थी  ।  इस
 आयोग  का  विज्ञार  था  कि  दक्षिण  बिहार  को  अलग  करने  से  राज्य  की  पूरी  अयंव्यवस्था  प्रभावित

 होगी  और  यह  दक्षिण  बिहार  के  साथ-साथ  उत्त  र  बिहार  के  लिए  भी  बहुत  असुविधाजनक  होगा  और

 सम्बन्ध  टूट  जाएंगे  ।  सरकार  इस  मांग  को  बार-बार  दुकराती  रही  है  ।

 मेरा  प्रस्ताव  है  कि  हमें  बहुत  व्यवहारिक  होना  चाहिए  |  हमें  इस  क्षेत्रों  के  लोगों  की  मांगों

 और  अन्य  पहलुओं  पर  विचार  करना  होगा  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  मंत्री  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वह  केवल  न  मैं  मानता

 हूं  कि  तया  राज्य  बनाना  सरकार  के  लिए  कठिन  है  ।  राज्य  पुनगंठन  के  समय  अनेक  कठिनाइयां  उठ

 होती  हैं  ओर  सरकार  को  इन  सभी  कठिनाइयों  को  दूर  करना  होता  परन्तु  आपको  इस  पहलू
 को  इस  तरह  से  देखना  होगा  कि  मैंने  अभी-अभी  स्पष्ट  कियां--केन्द्र  सरकार  को  इस  पहलू
 पर  अवश्य  विचार  करता  चाहिए  ।  इस  संकल्प  के  प्रस्तावक  ने  उत  सभी  कठिताइयों  और  समस्याओं
 का  ठीक  ही  संकेत  किया  है  जिनका  उस  क्षेत्र  क ेलोग  सामना  कर  रहे  अतः  मेरा  केन्द्र  सरकार
 से  विनम्न  निवेदन  है  कि आपको  इस  पहलू  की  समग्रता  से  देखना  होगा  क्योंकि  जहां  कहीं  भी

 बाद  उत्पन्त  होता  जहां  कहीं  लोग  बंदू  उठाते  हैं  सरकार  उनकी  चुनौतियों  का  सामना  करने  के
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 लिए  आगे  आती  इस  संकल्प  के  प्रस्तावक  ने  ठीक  ही  इंगित  किया  है  कि  वनांचल  के  साथ-साथ

 उतरांचल  के  लोग  शांतिप्रिय  लोग  वह  हथियार  नहीं  उठा  रहे  बह  सरकार  को  चुनौती  नहीं  दे

 रहे  हैं  और  वह  कोई  मुसीबत  खड़ी  नहीं  कर  रहे  इसका  मतलब  यह  नहीं  है  कि  उनकी  कोई

 रामस्या  नहीं  उनकी  समस्या  अभी  भी  बनी  हुई  उनकी  समस्या  का  समाधान  क्या  जाना

 अतः  मेरा  सरकार  से  विनम्न  निवेदन  है  कि  सरकार  को  इन  सभी  पहलुओं  पर  विचार  करना  चांहिए  ।

 इत  सभी  पहलुओं  का  अध्ययन  करना  चाहिए  और  इन  सभी  पहलुओं  की  जांच  करने  के  लिए  एक

 नया  आयोग  नियुक्त  करना  चाहिए  ताकि  जहां  कहीं  आवश्यक  क्योंकि  अब  हर  कहीं  से  नई  मांग

 आ  रही  हम  सभी  मांगों  को  स्वीकार  नहीं  कर  सकते  हैं|  परन्तु  यह  यदि  एक  वास्तविक  मांग

 बहुत  आवश्यक  है  सरकार  को  उसे  स्वीकार  करना  ही  हाल  ही  में  बोड़ोलैण्ड  और

 गोरखालैण्ड  समस्या  सामने  आई  ।  हमारी  सरकार  इन  सभों  समस्याओं  को  हल  करने  की  कोशिश

 कर  रही  है  ।  मेरा  सरकार  से  विनम्र  निवेदन  है  कि  वह  एक  नया  आयोग  नियुक्त  करे  जो  समस्या  के

 पहलुओं  की  विस्तार  से  जांच  करेगा  तथा  इन  पहलूओं  पर  पूरी  तरह  से  विचार  करेगा  और  इस  क्षेत्र

 के  लोगों  की  वास्तविक  मांगों  को  स्वीकार  करेगा  ।

 मेजर  जनरल  भुवन  सन्र  खन्‍्डूरी  :  जब  आप  आयोग  की  बात  कर  रहे  हैं  तो  क्या

 भापका  मतलब  अंग्रेजों  की  पद्धति  में  आयोग  गठित  करने  से  है  कि  जब  आप  कुछ  न  कररा  चाहें  तो

 एक  आयोग  की  नियुक्ति  कर  दें  अथवा  आपका  मतलब  है  कि  आप  उसत  एक  समयवरद्ध  कार्यक्रम

 का  सुझाव  देंगे  ?

 श्री  रमेश  चेन्तिशला  :  यह  समयबद्ध  होना  सरकार  आमतौर  पर

 कर  रही  सरकार  का  रवैया  हमेशा  नकारात्मक  रहा  अतः  मैंने  विनम्र  निवेदन  किया  था  कि

 आप  इसके  विस्तार  में  आपको  स्थिति  को  समग्रता  को  ध्यान  में  रखना  होगा  क्योंकि

 गोरखालँंड  और  झारखण्ड  की  मांग  उठ  रही  मैं  यह  स्वीकार  करता  हूँ  और  उनसे

 सहमत  हूं  कि  कुछ  मांगें  बहुत  वास्तविक  हैं  विलंब  से  बचने  के  लिए  मैं  मानता  हूं  कि  उसके  लिए

 कोई  समय  सीमा  होगी  चाहिए  ।  आयोग  को  उस  समय  सीमा  के  भीतर  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  देनी

 साहिए  तथा  केन्द्र  सरकार  को  इस  पर  गम्भीरता  से  विचार  करता  चाहिए  और  मांग  स्वीकार  करनी

 साहिए  ।

 श्री  प्रताप  सिंह  :  सभापति  मैं  इस  बात  से  इन्कार  नहीं  कर  सकता  हूं  कि

 छोटे  राज्य  बनाने  की  इस  मांग  में  कुछ  अच्छादयां  विशिष्ट  रूप  से  इस  संकल्य  भें  उल्लिखित  दो

 विशेष  राज्य  जिनमें  से  एक  बिहार  में  झारब्ण्ड  राज्य  है  और  दूसरा  उत्तरांचल  राज्य  मुझे  उस

 क्षेत्र  में  रहने  वाले  लोगों  की  आकांक्षाओं  से  भी  सहानुभूति  मैं  उनके  दुखों  को  अच्छी  तरह  समझ

 तकता  हूं  ।  वह  लोग  कई  वर्षों  से  उपेक्षित  रहे  हैं  ।  यह  क्षेत्र  देश  के  अन्य  भागों  की  तरह  विकसित

 नहीं  हुआ  है  ।  उन  लोगों  में  निश्चित  रूप
 से  यह  भावना  है  कि  वह  केवल  आथिक  रूप  से  विकसित

 नहीं  हुए  हैं  बल्कि  उनकी  संस्कृति  भी  खतरे  में  परन्तु  यह  बहुत  ही  गम्भीर  मुद्दा

 इसका  निर्णय  इतनी  आसाती  से  और  जल्दी  से  नहीं  किया  जाना  मैं  निश्चित  रूप  से

 मह  महसूस  करता  हूं  और  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इतने  बड़े  और
 मुख्य

 विषय  पर  दो

 घंटे  की  चर्चा  बहुत  कम  है  ।  यदि  हम  अन्ततः  इस  देश  को  असंख्य  छोटे-छोटे  टुकड़ों  में  बांटने  की  बाव

 कर  रहे  हैं  तो  इसकी  प्रक्रिया  एक  ज्वाला  पुणी  जैसी  प्रक्रिया
 है

 जिसके  अपने  ही  परम्परागत  खतरे  हमें

 दूसरे  तथ्य  के  बारे  में  अधिक  सतक॑  रहने  की  आवश्यकता  है  |  हमें  इस  तरह  के  निर्णय  लेने  के  पीछे

 जो  प्रेरणाएं  छूपी  हुई  हैं  उन्हें  देखना  मैं  एक  तथ्य  जानता  हूँ  क्‍योंकि  मैं  उस  क्षेत्र  क ेनजदीक
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 का  रहने  कला  झारखण्ड  की  भांग  कोई  नई  नहीं  वह  मांश  पिछले  45  शर्षों  से  की  जा  रही
 और  इस  दौरान  बिहार  राज्य  में  जो  भी  अनेक  सरकारें  बनों  उन्होंने  इस  क्षेत्र  के  घिकास  की

 जिश्चित  रूप  से  उपेक्षा  डुर्भाष्य  से  इस  समय  जातें  सामने  आ  रही  हैं  और  निश्चिल  रूप  से  इनसे

 कह  संदेह  फैल  होता है
 कि  धारणाओं  में  अचानक  बदलाव  कैसे  आ  गता  जिससे  कांग्रेस  सरकार

 :  श्ञ  दैश  को  अनेफ  इकाहथों  में  विभाजित  करने  की  हस्छुक  हो  गई  है  ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  हमें  यह  बात  बिलकुल  स्पष्ट  करनी  चाहिए  कि  कार्य  के  पीछे  मंतय्य
 कया  है  ।  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  छोटे  राज्यों  का घतलब  तह  होगा  कि  राज्य  की  गतिविधियों  के
 प्रत्येक  क्षेत्र  जैसे  सांस्कृतिक  शिक्षा  तथा  इसी  तरह  की  अन्य  बातों  पर  और
 अप्विक  एकाग्रता  से  ध्यान  देना  होगा  ।  इस  दृष्टि  से यह  तिश्चित  रूप  से  अपेक्षित  परन्तु  इसका
 मंतव्य  विजकुल  स्पष्ट  होना  चाहिए  ।  हमने  झारखंड  के  लिए  विहार  राज्य  को  अलग  रखा  हुआ  है
 जिसके  लिए  मेरे  मन  में  बहुत  सहानुभूति  और  सम्मान  परन्तु  मैं  सदन  को  याद  दिलाना  चाहता  हूं
 कि  झारखंड  की  मांग  में  केवल  बिहार  राज्य  ही  शामिल  नहीं  इस  मांग  से  पश्चिम  उड़ीक्षा
 और  मध्य  प्रदेश  राज्यों  पर  भी  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 इस  समय  मुझे  कुछ  संदेह  हो  रहा  है  क्योंकि  हम  अचानक  |केवल  बिहार  राज्य  में  ही  झारखंड

 राज्य  बनाने  की  मांग  को  आंशिक  रूप  से  स्वीकृत  करने  का  निर्णय  लेने  पर  सहमत  हो  गये  ।  स्थिति
 और  कुछ  राजनैतिक  प्रेरणाओं  से  ठीक  से  नहीं  निपटा  जा  रहा  है--ये  प्रेरणाएं  केवल  झारखंड  से  ही  नहीं

 वहां  के  लोगों  की  मांगें  और  शिकाबतें  उचित  हैं--परन्तु  केन्द्र  सरकार  के  लिए  भी  इस  समय  यह
 रचित  नहीं  है  जिसने  ऐसी  भांग  पर  बिच्वार  करने  का  निर्णय  लिया

 मैं  पुरजोर  से  सिफारिश  करता  हूं  कि  हमें  छोटे  राज्यों  की  आवश्यकता  है  ।  परन्तु
 श्वापको  चाहिए  कि  आप  इस  मुद्दे  पर  चर्जा  करने  के  लिए  अँंधिक  से  अधिक  समंथ  अवश्य  हमें

 जनता  को  इस  मुद्दे  पर  विचार  करने  के  लिए  और  थोड़ा-सा  वक्‍त  देना  चाहिए  ।  जैसा  कि  माननीय

 सदस्य  ने  अभी-अभी  कहा  पूर्वांचल  राज्य  के  लिए  मांग  की  जा  रही  और  इस  तरह  से  कई  और

 मांगें  उठ  सकती  हैं  ।  हम  हमेशा  इस  तरह  के  आन्दोलनों  को  चलते  रहने  नहीं  दे  सकते  हैं  और  उस

 पर  हमेशा  निर्णय  नहीं  ले  सकते  हमको  चाहिए  कि  हम  हमेशा  के  लिए  यह  निर्णय  लें  कि  इस  देश

 में  राज्यों  की  संस्थिति  क्या  होगी  ।  हमें  इस  मुद्दे  पर  अधिक  समय  देना  होगा  और  इसका  ध्यागपूर्वक

 अध्ययन  करना  होगा  ।  मैं  पूर्णतः  झारखंड  राज्य  की  स्थापना  के  पक्ष  में  हूं  |  यदि  आप  झारखंड

 राज्य  देना  चाहते  हैं  तो  उसे  समग्रता  पश्चिम  मध्य  प्रदेश  तथा  अन्य  क्षेत्रों  के  भागों  के साथ

 दीजिए  1  यदि  आप  पूर्जांजल  क्री  मांम  पर  विचार  तब
 उत्तर  प्रदेश  का  एक  भाग  ले  लिया

 जाएगा  और  शेष  बिहार  के  साथ  जोड़  दिया  जायेगा  ।  विशेषकर  किसी  एक  राज्य  के  प्रति

 इस  तरह  का  सौतेला  व्यवहार  नहीं  कर  सकते  ।  इससे  अलगाव  की  भावनाएं  उत्पन्न  होती

 मेरे  आदरणीय  साथी  जिन्होंते  अब  यह  प्रस्ताव  रखा  कुछ  बातों  का  जिक्र

 किया  था  कि  भूमिगत  खनिज  सम्पदाओं  आदि  से  प्राप्त  बिहार  के  राजस्व  आय  का  70

 अतिशल  भाग  इसी  क्षेत्र  से  आता  मैं  उनकी  बातों  से  सहमत  हूं  ।  उनको  उनके  विकास  के

 लिए  20  प्रतिशत  मिल  रहा  यह  बात  भी  सही  मैंने  आंकड़ों  का  अध्ययन  नहीं  किया  है  और

 भें  उनके  आंकड़ों  को  स्वीकार  करना  चाहता  परन्तु  इसका  दूसरा  पहलू  भी  है  |  हमें  याद  रखना

 होगा  कि  तुलनात्मक  रूप  से  बह  क्षेत्र  कम  आबादी  वाला  क्षेत्र  मांग  पर
 विचार

 करते  समय  हमें

 बह  देखना  होता  कि  राजस्व  संसाधनों  की  कितनी  मात्रा  बिकास  के  लिए  खर्च  की  गई  और  इसका
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 मूल्यांकन  प्रति  व्यक्ति  आधार  पर  करना  होगा  ।  हमें  यह  सुनिश्चित  करना  होगा  कि  इस  प्रकार

 का  कास  राज्य  सरकार  के  लिए  अनुचित  था  अथवा  उचित  अतः  इसका  और  अधिक

 गहराई  से  अध्ययन  करने  की  आवश्यकता  है  !  मेरा  यह  विचार  है  कि  इस  तरह  के  महत्वपूर्ण  मुद्दों

 इतना  कम  दो  धन्टे  की  चर्चा  पर्याप्त  नहीं  मैं  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  मुद्दे  पर  विस्तृत
 चर्चा  की  जाए  ताकि  हर  एक  सदस्य  अपने  वित्तार  व्यक्त  कर

 अब  मेरे  साथी  ने  एक  और  बात  का  उल्लेख  किया  उन्होंने  कहा  कि  इस  क्षेत्र  में  सिंचाई

 की  सुविधा  समुचित  रूप  से  उपलब्ध  नहीं  कराई  गई  वस्तृतः  मेरा  निर्वाचन  क्षेत्र  संथाल  परगना

 में  चकाई  और  आस-पास के  क्षेत्र  वास्तव  में  पहाड़ी  क्षेत्र  मूलतः  इस  ओर  तथा  बांका  के

 साथ  उस  भौगोलिक  दशाएं  ऐसी  हैं  कि  कोई  भी  प्रमुख  पारंपरिक  सिाएई  परियोजना--किसी

 बड़े  ल्लोत  भूमि  पर  विभिन्न  विषम  आकृति  की  धाराओं  द्वारा---जल  को  पहुंचाने  में  सफल  सिद्ध

 नहीं  हो  सकता  जो  कि  यथार्थतः  असम्भव  वह  महंगा  भी  सिंचाई  की  समया  का  समाधान  और

 अधिक  संवेदनशील  ढंग  से  करना  होगा  और  कदाजित्‌  गैर  पारंपरिक  ढंग  से  करना  होगा  ।

 इस  पर  विचार  करने  का  और  निर्णय  लेने  का  विशेषज्ञों  का  है  ।

 य॑ापि  झारखंड  राज्य  की  मांग  के  प्रति  मेरी  पूर्ण  सहानुभूति  मैं  नहीं  चाहता  कि  यह  केवल

 बिहार  के  विषय  में  ही  एकाफी  निर्णय  हो  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  सम्पूर्ण  देश  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  मुद्दे
 पर  विचार  किया  जाये  |  यह  देश  हमेशा  के  लिए  यह  निर्णय  ले  कि  उसके  कितने  राज्य  कित

 राज्यों  का विभाजन  होगा  और  यह  विभाजन  किस  तरह  से  जैसा  कि  मेरे  साथी  ने  कहा

 यह  काम  समय-बद्ध  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  होना  चाहिए  ताकि  जनता  यह  जान  सके  कि  सरकार  का  यह
 नेक  इरादा  है  कि  इस  समस्या  का  हमेशा  के  लिए  समाधान  हो  ।

 इन  शब्दों  के  मैं  इस  समय  इस  प्रस्ताव  का  विरोध  करता  हूं  परन्तु  मैं  चाहता  हूं  हि  इस
 विषय  पर  एक  व्यापक  नीति  तैयार  की  जाये  ।

 )

 भ्रो  सुरज  संडल  सभापति  आज  जो  प्रस्ताव  लाया  गया  छोटे  राज्यों  के

 बारे  में  माननीय  सदस्य  के  मैं  उस  प्रस्ताव  का  समय॑त्र  करता  हूं  ।

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  देश  की  आजादी  के  बाद  1956  में  स्टेट  रीआर्गेताइजे गन  कमीशन

 का  गठन  किया  गया  उसमें  कुछ  बिन्दु  ऐसे  सुझाए  गए  थे  कि  भाषा  के  आधार  पर  राज्यों  का

 विभाजन  किया  उस  समय  बंगला  भाषा  के  आधार  पर  बंगाल  बना  ।  पहले  बिहार
 और  उड़ीसा  एक  ही  प्रांत  थे  लेकिन  उड़िया  भाषा  के  आधार  पर  उड्ठीसा  का  निर्माण  किया

 गुजराती  भाषा  के  आधार  पर  गुजरात  का  तिर्माण  किया  असमी  भाषा  के  आधार  पर  असम  का

 निर्माण  किया  गया  लेकिन  जब  झारखंड  का  सवाल  एस०  आर०  सी०  की  रिपोर्ट  में  आया  तब  उसमें

 कहा  गया  कि  झारखंड  को  इसलिए  राज्य  नहीं  बनाया  जाए  क्योंकि  उसमें  विभिरन  भाषा  बोलने  वाले

 लोग  यह  उसमें  तर्क  दिया  गया  यह  पिछड़े  क्षेत्रों  क ेसाथ  अन्याय  हुआ  एस०  आर०  सी०

 में  कंजरू  साहब  चेयरमैन  थे  और  उस  समय  जब  मांग  करने  की  बात  थी  तो  हम  लोग  छोटे  थे  लेकिन

 बुजुर्ग  लोगों  से  सुनते  आज  भी  हमारा  डिस्ट्रिक्ट  हैडक्वार्टर  दुमका  वाजपेयी  जी  दो-तीन  बार  वहाँ
 गए  वहां  एक  दीवार  पर  लिखा  हुआ  है  कि  उस  समय  हमको  बंगाल  में  मिलाने  की  बात  हुई
 उस  समय  दीवार  में  लिखा  था  कि  हम  बंगाल  नहीं  हमें  अलग  राज्य  दिया  वह  आज  भी
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 मिटा  नहीं  यह  फहां  का  न्याय  मैं  आफ्फो  बताना  चाहता  कल  एक  झारखंड  सेमीनार  हो

 रहा  उसमें  ज्ञानी  भूतपूर्व  राष्ट्रपति  जी  आए  उन्होंने  कहा  और  अपने  विचारों  को  उदभार

 किया---जब  इस  तरह  कोई  कमीशन  तो  किसी  रिटायड  जुछिशियरी  के  जज  को  उसका

 मैन  नहीं  बनाना  इसलिए  कि  उन  लोगों  को  कागजी  और  आंकड़े  की  भाक्कार  होके
 व्यक्तिगत  चीज  की  जानकारी  नहीं  होती  है  ।  आप  आज  कह  रहे  हैं  कि  राज्य  बसता  लेलियच

 देश  कब्ृज़ोर  हो  जाएगा  |  यह  तरीका  कहां  का  आज  क्पेई  आधरर  नहीं  है  राज्य  बनाते

 राज्य  बनाने  का  एक  ही  शक  राजनीतिक  लाभ  और  राजवीतिक  हानि  के  लिए
 राज्यों  का  निर्माण  किया  गया  जब  हमारा  देख  आजाद  हुआ  उस  समय  किकते  राज्य  थे-«

 चौदह  राज्य  ।  आज  हमारे  पास  25  राज्य  पूर्वाचल  को  बात  अभ्भी  हमारे  प्रक्प्र  सिद्द  जी  कह
 रहे  थे  और  रमेश  चेस्नीतल्ला  जी  कह  रहे  असम  एक  स्टेट  से  सात  राज्य  भरने  और  उनको  सेब  .

 सीटसे  के  नाम्र  से  जाना  जाता  मैं  आपको  पूछता  उनकी  आब्रादी  कितनी  किसी  तये  छह
 लाख  किसी  की  पांच  लाख  नागालैंड  की  पंच  लाख  से  कम  मिज़ोश्म  की  छह  लाख

 अरुणाचल  की  छह  लाख  से  लाख  मेभ्ानय  की  थोर  तिपुरा  की  24  धयरखंड  राज्य  की
 मांग  के  बारे  में  मैं  आपको  बताता  में  की  जनगणना  में  अलग  जिले  हैं  और  आबादी

 से हरियाणा और  क्‍यों  से  पहले  सड़ीसा  और  बिहार  एक  ही  राज्य  बंगाल  से

 बिहार  क्‍यों  अलग  किया  गया  और  आज  में  बिहार  से  उड़ीसा  को  क्‍यों  अलग  किया  गया  ?  पंजाछ

 से  हरियाणा  और  हिमाचल  क्‍यों  अलग  किया  गया  है  ?  छोटे  राज्यों  को  बनाने  के  लिए  देश  के  अन्दर

 और  उदाहरण  हैं  ।

 सभापति  जिस  तरह  से  आज  हिन्दुस्तान  में  पंजाब  से  हस्ग्राण्त  को  अलग  किया  गयम
 उसी  तरह  से  अन्य  भागों  की  मांग  हैं  ।  हरियाणा  आज  विकास  के  मामले  चाहे  उद्योग  चाहे
 कृषि  में  हिन्दुस्तान  में  आज  हरियाणा  का  नाम  एक  नम्बर  पर  आता  बड़े  राज्यों  में  से  छोटे
 राज्यों  को  यदि  बना  दिया  जाए  तो  मैं  समझता  हूं  कि  उससे  देश  मजबूत  कृषि  और  औद्योगिक
 क्षेत्र  में  भी विकास  होगा  ।  भारत  के  संविधान  के  बाबा  साहिब  अम्बेडकर  जी  ने  ककनी
 किताब  जिसको  महाराष्ट्र  सरकार  ने  पब्लिश  किया  फर्स्ट  एडिशन  में  कहा  हमको  बिहार  को
 दो  राज्यों  मध्य  प्रदेश  को  दो  राज्यों  में  और  उत्तर  प्रदेश  को  तीन  राज्यों  में  कम  से  कम  विभाजित
 करना  यह  बात  उन्होंने  आज  नहीं  कही  पहले  ही  उन्होंने  लिख  दी  थी  ।  उन्होंने  यह  भी
 लिखा  था  कि  विकास  ओर  प्रशासनिक  दृष्टि  से  उसको  कयाला  खेकित  क्‍्य  आज  उत्तके
 सार  राज्य  बना  बिए  गए  ?  उत्तर  प्रदेश  में  कितने  जिले  श्रे  ?  बिहार  के  अन्दर  कितने  जिले  थे  ?  बिहार
 में  24  जिलों  के  स्थान  पर  बन  यए  एक  जिला  हर  महीने  बनता  एक  सब-डिबीज़त
 बनता

 एक  मानलमीय  सदस्य  :  किसी  की  कृपा  पर  ?

 श्री  सूरज  सण्डल  :  किसी  न  किसी  की  कृपा  से  तो  जरूर  हो  रहा  कभी  जगन्नाथ  की  कृपा
 पर  और  कभी  लालू  जी  की  कृपा  इस  मामले  में  दोनों  एक  ही  हैं  ।

 आज  झारखंड  को  गरीब  बना  करके  रखा  गया  झारखंड  बहुत  ही  अमीर  प्रांत  हो  सकता
 है  और  हैं  वहां  के

 लोग  ।  उनमें  सारी  चीजों  की  क्षमता  बिहार  के  लोग  बोलते  हैं  कि  झारखंड
 अलग

 बनेगा तो राज नहीं चल सकता है जैसे अंग्रेज कह कर मए अंग्रेजों ने कहा था कि हिन् दुस्तान आगर आ जाद होगा तो हिन्दुस्तानी लोग हिन्दुस्तान नहीं घला सकते वही पुरानी बात अब हमारे 2#2.
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 साम्र  में  दोंहसई  जा  रही  है  कि  अगर  शारखंड  बनेगा  तो  झारखंड  के  लोग  हाज  भहीं  चला  यह
 कोई  तक  यह  कोई  तक  नहीं  आज  झारखंड  के  दल्कके  से  70  डिब्बों  की  रेलगाड़ी  कोयला  लेकर

 :  के  चलती  हिन्दुस्तान  के  करे  थ्मंज  पावर  बिजलीवरों  तक  कोयला  पहुंचाती  ह ैऔर  बेहतर
 क्रदेघलोी  बदरपुर  पहुंचाती  अभी  हिमाचल  में  बस  रहा  उसका  भी  कोयला  वहीं  से

 दावरी  में  अंभी  जो  थर्मल  पावर  बन  रहा  है  उसके  लिए  भी  पीपरवांड  से  कोयला  आएगा
 और  आस्ट्रेलिया  को  कोबला  वाश  करते  का  काम  दिया  हिन्वुस्तान  के  लोगों  को  नहीं  दिया  |  लेकिन

 भाज  अगर  उस  इसके  का  ध्यान  कोयला  ढोने  के  लिए  तो  रेल  लाइन  धिठा  देते  हैं  लेकित

 आदमी  चढ़ने  के  लिये  रेल  लाइन  बनाया  क्या  ।  आदमी  चढ़ने  के  लिए  रेल  लाइन  नहीं  कोयला

 झरने  के  रहिए  रेख  लाक््म  बन

 सभापति  47  साल  हो  आज  जो  लोग  कहते  हैं  कि  राज्य  नहीं  बनना

 हैं  उससे  पूछता  हूं  कि  हिन्दुस्तान  की  हर  चीज  वहां  पर  पाई  जाती  मैं  एक  ही  चीज  का

 उकल्हरणं  बेला  आज  सारे  देश  के  अन्दर  काम  आता  नेशनल  एवरेज  जो  यूरेनियम  का  है  वह
 26.8  है  और  हमारे  हलके  झारखंड  में  20.3  यूरेलियम  मिलता  उसके  बाद  कोयला  भी  46

 बंरलेंट  इण्डिया  का  वहां  पाया  भांता  है  ।

 मैं  47  साल  का  एक  उदाहरण  देना  चाहता  हूं  कि  पूरे  खनिज  सम्पदा  का  बिहार  में

 41  प्रतिशत  पाया  जाता  है  उसमें  30  प्रतिशत  क्षारखंड  में  क्षारखंड  के  इलाके  में  30  परसंट  है
 ज्ेक्रिव  यह  बिहार  सरकार  का  एक  जो  डेबेलपमेंट  का  उसका  क्या  परसंटेज  बिहार  सरकार

 ने  निकाला  है  मैं  देश  को  और  सदन  को  बताना  चाहता  हूं  कि  अगर  ईमानदारी  के  47  साल  में  जहां

 छान  और  खनिज  हैं  उस  इलाके  को  अमर  आप  विकसित  करना  चाहते  तो  मैं  आपको  बताना  चाहता
 कि  साहेब्ंज  झारखंड  के  इलाके  उसके  डेवेलपमेंट  का  रेश्यों  पलामू  का  है  2

 बुखका  का  है  3  गोड्डा  का  है  4  गिरीडीह  का  5  हजारीबाग  का  है  6

 गुमला  का  है  7  देवधर  का  है  8  रांची  का  है  11  लोहरदगा  का  है  12

 प्रिहभूम  का  हैं  ।3  धनबाद  का  है  19  इसको  बोलते  हैं  कि  अलग  राज्य  बनने  से

 क्या  हमारा  कोसो  का  बालू  वहां  का  उत्तर-बिहार  का  लोग  फांकेगा  और  कोसी  का  पानी

 ।  उसका  रेश्नो  क्या  वह  भी  देख

 शभाषरति  जहानाथाद  का  21  मूंगेर  का  22  औरंगाबाव  का  25

 मंकादा  का  26  रोहतास  का  31  गया  का  35  भोजपुर.का  36

 शालजन्दधा  का  38  फरदेंट  मपैर  फ्टक  का  39  परसेंट  ये  बिहार  सरकार  के  डबलपमेंट  विकास  के  -

 आफिडे  बह  में  अभकते  सीं०  ओ०  जी०  एश्व०  कमेटी  के  आंकड़े  बता  रहा  उसको  रिपोर्ट  आप

 शक  यह  उप्रभें  दिया  हुआ  है  ।  *'***'  सभापति  उत्तर  प्रदेश  को  अस्रग

 आऋज्य  नहीं  बनने  देना  चाहते  क्योंकि  वहां  से  85  एम०  पीज  जीत  कर  आते  शोर  बिहार  को

 इसलिए  नहीं  बनक  देसा  ऋहते  क्योंकि  वहां  से  54  एमं०वीज०  आते  हैं  भर  मध्य  प्रदेश  से  40

 एम०  पीज  जीत  कर  आते  इसलिए  इन  तीनों  राज्यों  को  बनाकर  भारत  सरकार  बनती  45

 साल  हो  लेकिन  उसर  प्रदेश  को  छोड़कर  कभी  कोई  और  प्रधानमन्त्री  नहीं  पहली  बार

 दक्षिण  भारत  का  प्रधान  मरी  बना  बदली  हुई  राजनीतिक  परिस्थिति  राजनीतिक  दृष्टिकोण
 से  सारे  फैसलेਂ  लिए  जाते  अलग  राज्य  मारकाट  से  पहले  हो  बदरपुर  थमंल  पावर  बन्द  होने
 से  पहुलेਂ हो  जरये  तो  यह  हमारे  देश  केਂ  लिए  अच्छी  बात  होयी  और  देश  के  हित  में  होगा  और  एक

 अजबूस  राष्ट्र  मह  तक  नहीं  देना  चाहिए  कि  छोटे  राज्य  से  देश  कमजोर  झारखंड को
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 इुलंरावत  और  वनांचल  नए  राज्यों  की  स्थापना  के  बारे  में  संकल्प  5  1993

 हमेशा  गलत  बताया  गया  है  ।  जब  झारखंड  के  सबाल  पर  जयपाल  सिंह  के  साथ  समझौता  हुआ  था

 तो  उस  समय  बिद्दार  के  मुख्यमन्त्री  पं०  विनोदानन्द  झा  उनके  साथ  यह  कह  कर  समझौता  हुआ
 कि  राज्य  की  मांग  मत  हमारी  और  आपकी  सत्ता  में  भागीदारी  यह  कह  कर  जयपास

 सिंह  को  कांग्रेस  के साय  पिला  लिग्रा  गया  |  लेकिन  विकास  का  काम  नहीं  हुआ  और  सत्ता  की

 दारी  नहीं  को  गई  बल्कि  उस  इलाके  में  खनिज  कल-कारखाने  बनाने  के  बाद  उपनिवेशवाद  का

 बढ़ावा  दिया  लेकिन  सी०  एन०  टी०  एस०  छोटा  नागपुर  और  संथाल  परगना  विकास

 अधिनियम  का  उल्लंघन  करके  लोक  सभा  द्वारा  जमीन  का  हस्तांतरण  अधिनियम  पारित  कर

 बिहार  के  लोगों  ने  इसे  पारित  कर  दिया  और  हजारों  लोगों  को  पटना  से  ले  जाकर

 बैठा  में  यह  कहता  चाहता  हूं  कि  हर  चीज  का  एक्सपेरीमेंट  बिना  राज्य  बनाए  उसका

 कोई  सोल्युशन  निकाला  पं०  विनोदानंद  क्षा  द्वारा  एक्सपेरीमेंट  हुआ  और  होम  मिनिस्ट्री  के

 ज्वाइंट  सेक्र  टरी  श्री  हमीद  की  देखरेख  में  एक  कमीशन  बताया  गया  और  उनकी  रिपोर्ट  हुई  कि  प्रशासन

 में  और  विकास  के  लिए  किस  तरह  से  वहां  पर  काम  किया  ज़्समें  यह  था  कि  ट्राइवल  माइंडेड

 ओर  उसी  एरिया  के  अधिकारियों  को  वहां  नियुक्त  किया  जाए  ताकि  वे  उनकी  भलाई  कर  सकें  और

 उनको  सुरक्षा  दे  सकें  ।  आज  तक  किसी  सरकार  ने  उसको  नहीं  उस  पर  अमल  नहीं

 बल्कि  वहां  पर  नान-द्राइबल  को  ट्राइबल  में  कंवर्ट  करने  के  लिए  बिहार  सरकार  के  पसंनल  डिपार्टमेंट

 से  एक  नोटिफिकेशन  इश्यू  हुआ  ।  मैं  सदन  से  जानना  चाहता  हूं  कि  हमारा  देश  माता  प्रधान  देश  है

 या  पिता  प्रधान  देश  उस  नोटिफिकेशन  में  वहां  पर  माता  प्रधान  क्षेत्र  घोषित  कर  दिया  ।  अंब

 गरीब  लोगों  की  यह  हालत  हो  रही  है  कि  ट्राइबल  लोगों  के  साथ  नान  ट्राइबल  लोग  शादी  करते  हैं

 और  वे  पहले  से  ही  नान  ट्राइवल  से  शादी  करके  रखते  नान  ट्राइबल  औरत  से  जो  बच्चा  पैदा

 होता  ट्राइबल  औरत  से  शादी  करके  उसके  नाम  पर  उसको  नौकरी  ट्रेनिंग  में  रजिस्ट्रेशन  करवा

 दिया  जाता  इस  तरह  पहली  बीवी  से  जो  बच्चा  पैदा  होता  है  उसको  ट्राइबल  बनाकर  जमीन

 खरीदी  जाती  इन्स्टीट्यूशन  में  एडमिशन  करा  दिया  जाता  इसी  तरह  से  ये  लोग  वहां  के  लोगों

 को  आई०  पी०  आई०  ए०  एस०  और  डिप्टी  कलेक्टर  आदि  नौकरियों  में  जाने  से  रोक  रहे

 उनकी  नौकरियों  को  छीन  रहे  हैं  और  उपनिवेशवाद  को  बढ़ावा  दे  रहे  हम  सदन  से  और  देश  से

 अपील  करना  चाहेंगे  कि  आदिवासी  लोगों  का  विरोधाभास  बढ़ेगा  तो  पंजाब  से  बड़ा  आक्रोश  होगा  ।

 जिस  तरह  से  पंजाब  के  लोगों  के  हाथ  से  आप  ए०  नहीं  उतार  पा  रहे  वैसे  ही  वहां  स्थिति

 हो  सकती  है  ।  दुनिया  में  कोई  इतिहास  नहीं  है  कि  1952  से  लेकर  1993  तक  अहिसक  आंदोलन

 झारखंड  के  अन्दर  वहां  झारखंड  गुक्ति  मोर्चा  के  लोगों  ने  अहिसक  आंदोलन  चलाया  मैं

 «  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इस  बिल  के  द्वारा  अलग  राज्य  का  निर्माण  करने  की  बात  कोई  गल्लत  बात

 नहीं  महां  25  से  50  राज्य  बनाये  जा  सकते  अमरीका  में  जहां  कि  हिन्दुस्तान  से  कम

 आबादी  करीय  24  करोड़  वहां  पर  50  राज्य  तो  हिन्दुस्तान  में  क्यों  नहीं  30-40  राज्य  बन

 सकते  ।  राज्य  बनाकर  सभी  लोगों  को  बराबर  स्वतन्त्रता  और  शासन  में  भागीदार  बनाने  का  अधिकार

 यह  बिल  दे  सकता  है  और  लोगों  का  आक्रोश  मिटा  सकता  देश  मजबूत  हो  सकता

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  सभापति  मैं  अपने  मित्र  श्री  जगतवोीर  सिंह

 द्रोण  द्वारा  प्रस्तुत  प्रस्ताव  का  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हूँ  ।
 केवल  इसलिए  नहीं  कि  हमारी  पार्टी

 के  कार्यक्रम  में  पृषक  उत्तरांचल  और  पृथक  वनांचल  राज्यों  के  निर्माण  की  मांग  का  समावेश  है  ।

 बल्कि  इसलिए  कि  इन  राज्यों  की  मांग  सचमुच  में  यहां  की
 जनता  की  मांग  बह  मांग  राजनीति
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 14  1914  उत्तरांचल  और  वनांचल  नएं  राज्यों  की  स्थापना  के  शारे  में  संकल्प

 से  प्रेरित  नहीं  वह  सांग  आर्थिक  विकास  के  सकाजों  को  पूरा  करने  के  लिए  जैसा  कुछ  सदस्यों

 मे  उल्लेख  किया  स्वाधीनता  के  बाद  देश  में  भाषा  को  ध्यान  में  रखकर  राज्यों  का  पुमगंठन  हुआ  था  ।

 झस  समय  भाषा  प्रमुख  तत्व  वह  स्थाभाविक  भी  एक  भाषा  जानने  वाले  लोग  एक  प्रशासनिक

 इकाई  में  रहें  इससे  उनका  विकास  सरंल  होता  उनकी  सांस्कृतिक  पहचान  भी  समृद्ध  होती  है  ।

 लेकिन  हस  बात  को  अहुत  समय  बीत  गया  अब  लग  रहा  है  कि  भाषा  के  आधार  पर  बने  हुए
 शाज्य  बहुत  बड़े  हैं  ।  उन्हें  सम्भालना  मुश्किल  उनमें  विकास  अवरुद्ध  हो  जाता  प्रशासन  भी

 ठीक  तरह  से  नहीं  चलता  अब  जो  मांग  हो  रही  है.बह  आर्थिक  विकास  की  गति  को  तेज  करने

 के  लिए  और  प्रशासन  को  सुचारू  रूप  से  चलाने  के  लिए  हो  रही  है  ।  छोटे  राज्य  इसमें  सहायक  होंगे  ।

 इस  दृष्टि  से  छोटे  राज्यों  क ेसवाल  पर  विचार  होना  चाहिए  |  यह  धारणा  गलत  है  जैसा  अभी  हमारे
 सित्र  कह  रहे  थे  कि  छोटे  राज्यों  के  निर्माण  से  देश  कमजोर  हो  सचमुच  में  छोटे  राज्यों  का

 निर्माण  देश  की  प्रगति  में  सहायक  होगा  |  सभापति  आप  पंजाब  से  आते  हैं  ;  अगर  हिमाचल
 अलग  नहीं

 सभापति  महोदय  :  वाजपेयी  मैं  तो  हरियाणा  से  आता

 श्री  अठल  बिहारी  वाजपेयी  :  हरियाणा  को  भी  इसका  अनुभव  अगर  हिमाचल  अलग  नहीं
 अगर  हरियाणा  का  अलग  निर्माण  नहीं  होता  तो  ग्रह  प्रगति  की  दौड़  में  पजाब  के  साथ  जुड़े

 होने  के  बाद  भी  पिछड़  रहे  पीछे  पड़  रहे  थे  ।  इससे  कटुता  कम  होती

 भरी  जगमीत  सिंह  बरार  :  सभापति  मेरा  प्वाइंट  आफ  आर्डर  माननीय  वाजपेयी
 जी  नेस  ही  बात  कही  मैं  सिर्फ  एक  बात  कहना  चाहूंगा  कि  प्वाइंट  पंजाब  के  मुख्यमंत्री  सरदार
 प्रताप  सिंह  कैरों  थ ेऔर  उनके  होते  हुए  हरियाणा  और  हिमाचल  के  एरियाज  का  विकास  एकसार

 हुआ  ।  इन  फैक्ट  जहां  तक  मुझे  ज्ञान  है  कुल्लू  और  लाहौल  स्पिति  तक  मेजर  डेंबलेपमेंट  थे  और  थे  सब

 सरदार  प्रताप  सिंह  करों  की  अगुवाई  में  इन  जगहों  पर  होते  रहे

 सभापति  महोदय  :  सरदार  जगमीत  सिंह  अगर  ऐसी  बात  होती  तो  यह  हरियाणा  नहीं
 बनता  ''

 भी  अटल  बिहारी  वाजबेयी  :  सभापति  आपने  मेरा  काम  आसान  कर  आप
 उनको  यह  भी  बता  दीजिए  कि  प्वाइंट  आफ  जाडेर  के  बहाने  ऐसे  मामले  नहीं  उठ  सकते  ।  अगर  वे

 अपनी  बात  कहना  चाहते  हैं  तो  भाषण  के  रूप  में  मैं  समझा  मैंने  कोई  अभद्गता  कर  दी  या

 किसी  नियम  का  उल्लंघन  कर  दिया  और  मेरी  बात  को  कार्यवाही  में  से  निकलवाने  की  मांग  करने
 बाले  हैं

 ब्भ०

 सभाषति  महोदय  :  वाजपेयी  आजकल  नौजवानों  का  खून  गर्म  कुछ  कहना  चाहते

 झी  अटल  बिहारो  वाजपेयी  :  सभापति  यह  धारणा  भी  गलत  है  कि  अगर  उत्तरांचल

 बनता  है  तो  उत्तर  प्रदेश  को  बांटा  जायेगा  और  वनांचल  बनता  है  तो  बिहार  का  विभाजन  किया

 फिर  कोई  कहेगा  कि  अगेर  बिहार  का  विभाजन  होना  है  तो  मेरी  लाश  के  ऊपर  होगा  ।

 विभाजन  का  सवाल  नहीं  सवान  है  पुनर्गठन  विभाजन  तो  तब  होता  है  जब  कोई  हिस्सा
 देश  से  बाहर  जाने  की  गलत  चेष्टा  करता

 सभापति  अगर  जिलों  का  निर्माण  हो  सकता  नली  कमिशए्नरियां  बन  सकती  हैं  तो

 '  245



 उंरांक्ल  कौर क्वांचल नए  राज्यों  कीस्कापसा  के  बररेः में  संकल्प  :  5  1903

 अस्से  कुकर  रोज्य  का  निर्माण  एक  खम्णा  कदम  है  मगर  यह  देश के  ऋ्रीतर  देश  के  राजनैतिक

 ढांबे  में  संविधान के  अम्तयंल  होका  1  उसके  करण  देश  कमनोर  होगा  देश  का  क्मिजन  हो  बह

 ही  नहीं  पंचा  उत्तर  प्रदेश  की  भुसी  हुई  असेम्कली  उत्तरांचंल  के  निर्माण  के  पक्ष में  प्रस्ताव

 फास  कर  चुगगी  है+  वह  प्रस्ताव  केख्र  में  सेज  दिया  राणा  था  मगर  केश  में  कांग्रेस  की  सश्कार  सै  आर

 इसीलिए  उत्तने  उस  अस्यताध  प्रर  ध्यान  ही  महीं  अब  उत्तर  प्रवेश  की'विधानसकभा  भी  भंजਂ कर
 डी  गई  ।  सभापति  सरकार  तोड़कर  भी  विधानसभा  रखी  जा  सकती  अब  फिर  चुकव  होगा

 भोौर  समय  उत्तराचल  का  मामला  एक  बढ़ा  चुनाव  का  मुझ  धनेगा  और  उत्तरांचल  के  मामले  में

 हमें  पूरा  समयंन  ससा  पक्ष  फिर  घाटे  में  रहने  काला  इसलिए  मैं  कह  रहा  हूँ  कि  चुनाव
 के  पहले  ही  उत्तद्ंचल  यतर  दो  ।  कम  से  कम  जनाब  का  यह  मुद्दा  हमारे  हाथ  से  से  निकल  जावेगा

 और  जो  मुंहे  थे  रहेंगे  ।  मैं  रचनात्मक  सुझाव  दे  इनकेਂ  भले  की  बात  कर  रहा  हूं  ।

 कथ॒क्‌  उ्तरांचल  बनाने  में  कोई  घाटे  की  बात  नहीं

 सभापति  पिछड़े  हुए  क्षेत्र  इस  बात  की  मांग  करते  हैं  कि उनकी  और  ध्यान  दिया

 जाये  ।  साधनों  का  सही  उपयोग  प्रशासन  की  फ्री  सुविध्म  को  और  इस  कुषिट  से  उचछ्तराचल  का

 बहुत  मजबूत  केस  है  ।

 यनांचल-का  सवाल  में  अपने  के  मित्रों  से  आग्रह  करवा  भाहूंगा  कि  वे

 छोटा  नागपुर  ओर  संथाल  परवना  मिलपक्रर  अलब  राज्य  बमाने  की  मांग  अभी  स्वीकार  कर
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 आप  उसेकों  अगर  बंगाल  से  उड़ीसा  का  कोई  भाग  लेना  चाहेंगे  और  मध्य  प्रदेश  के  किसी

 की  कामना  करेंगे  तो आपको  अधिक  विरोध  का  सामना  करना  सिंह  देव  जी  उड़ीसा
 का  कौई  हिंस्सा  छोड़ने  वाले  नहीं  हैं  ।

 ....  श्री  सूरज  मंडल  :  वह  आना  चाहते  संबलपुर  उनका  एरिया  कह  तल्डर  अना  चाहते

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेमी  :  ये  आना  चाहते  हैं  या  आफ़  छुलाता  चाहते  हैं  !

 ...  सभापति  अमेक  राज्यों  को  में  परिवतेन  अधिक  पैदा  करेंगी  ।  संयपल

 _  छोंटा  ये  भौगोलिक  इकाई  भी  बनती  है  और  ये  हुए  भी  उतका  अपेज्रण

 मी  हुआ  हम  आपके  साथ  हैं  मगर  मुध्तिकल  है  कि
 आप  कभी  जसकर  नहीं  लड़ते हैं

 ?
 '
 हुमारे  सॉथ  मिलकर  लंड़ौ  तो  बांत  बनेगी  ।  है

 सभापति  जब  कोई  जन्न  आंद्रेलन  जोर  पकड़ता  है  को  जयेर  काले  जन  आन्दोलन

 को  पथ  भ्रष्ट  करने  के  लिए  तरह-तरह  के  लुभावने  सुझाव  रखे  जाते  उनमें  विकास  बोर्ड  छुक

 शूाव

 था  ।  आपको  याद  होगा  विदर्भ  की  मांग  प्रबल  हुई  तो  चर्चा  हुई  कि  किदर्भ  का  एक  अलग ८
 बोर्ड  हीना  मगर  श्री  शंकर  राव  चव्ह्माण  ने  डेवलपमेंट  बोड  बनने  नहीं  दिया  ।  कप्ी

 प्रदेश  में  भी  तेलंगानी  की  मांग  हुई  यह  मांगें  अगर  केवल  राजनीति  से  प्रेरित  हैं  तो  ऐसी
 मो  जनतो  का  समर्थन  प्रॉप्त  करने  में  सफ़ल  नहीं  होती  अगर  थोड़े  समय  के  लिए  सफल  हो  भी

 जाती हैं  तो  यह  लक्ष्य  प्राप्त  करने  में  संफल  नहीं  होतों  |  मेरा  निवेदन  है  कि  विकास  की  दृष्टि  से  ओर

 प्रशासन  की  सुविधा  की  दृष्टि  से  इन  सवालों  को  देखा  जाना  चाहिए  ।  मैं  इस  बात  से  सहमत  नहीं  हूं
 का  अभरेफिरें  रांस्थों  का  पुनेगंड्भ  आरम्भ  कर  दिया  गया  तो  मदारी  की  पिंटारी  खूल

 *



 14  191  4  उत्तडांघल  और  का  झाउकी की  स्थापतत के  कररे  में  प्रकार

 पंडाशत्र  कौर यह  शरकार  पिटारों  खोलना  नहीं  ऋहती  ।  इस  प्तरकार ते  बहुत-सी
 खोल  हखी  हैं  ।  में  तहीं  समशता  कि  कोई  शई  फिटारी  खुल्चेधी  ।  अगर  काप  एक  कमीयान  बता  दें  भदेर

 कशीिलत  की  टम्स  जाक  रेफरेंस  स्वक्ट  होनी  फेदमितनिस्ट्रेटित  कनमीनिषुंंस  ब्रोत  इस्सेनॉसिक  .

 सब  इस  दृष्टि  से  भारत  के  भराम/नज  को  फिर  से  निर्धारित  कस्ने  की
 अन्नखकता  है  ?  एक  सलय  सीमा  तय  कर-दें  ओए  उस  धीच  में  सिफारिश  का  केकित  कमीएन
 बहने  के  हसलिए  ब्रतांचन  और  उत्तसंचत  का  सिर्माग  रकम  तहीं  कर्हहुए  ।  अमर  कम्रीरन

 बहाल  इफलिव  कही  जाएगी फि  हुए  इत  शाक्यों  की  सांग  को  टालना  खहहते  हैं  तो  हल  राज्यों  के
 न्यप्य  यहीं  होगा ओर  बस्तंतोत  को  बढ़ावा  भाच  लोग  शांति  सेम्रांग  कह  उहे
 वांलछ  छिजों  स ेकहना  चाहूंबा  कि.भांदोलल  को  हिसात्मक  होने  से  रोकना  अक्िए  +  दिस

 लोकशंत्र  साथ  नहीं  कम्तने  चाहिए  ।  यह  कात  भेरे  ऊपर  लागू  होली  है  ।  तम  सकके  जाग  दोढी  .

 है  4  जहां  क्ांड्रोसਂ  प्रतिएक  में  है  उस  पर  ज्री  लाबू  होती  है  आप  कलकत्ता  हिसफ़्यक  हो  जाएं  और
 दिलड़ो  में  हथें  अहिसा  का  उपदेश  दें  तो  ब्रह  चल  नहीं  सकता ।  इससे  भ्रात  अनती  नहीं  रात

 ऐशा  काभात्त  होता  है  कि  वेश  उज़िंख्रर  रहा  है  |  एक  होल  चाहिए  4  मेदा  निवेदन

 कि  पंत्री  शहोदए  जक्त  उत्तर  दें  तो-वर्भांकल  ओर  फत्तशांचत  के  बारे  से  स्फटट
 रूप  ने  करें  ।  दूद  :

 प्रक्ेशोंआा  निर्यात  कर  स़ज्यों  वतन  विर्मास  कर  में  श्रौर  भगर  चिद  रचित  को  यूरे  सुकरंकत  .

 के  सवाल  को  तग्न  ऋरने  कै  जिए  एक  करी न  छवाने  का  अस्तकड़  रखें  ॥  हम  उस  अस्दाद

 कर  लेकिन  उत्तरांचल  और  वनांचल  में  विलम्ब  नहीं  होता  चाहिए  ।

 ।

 प्रो०  के०बी०  जामस  :  उस  और  से  हमारे  माननीय  सित्र  ढप्रा  रखी

 गया  यह  प्रस्ताव  आरम्भ  में  सामास्य-सा  लग  सकता  है  क्योंकि  इसमें  नये  उत्तरांनल

 वर्तांचल  की  स्थापना  का  सुझाव  है  ।  परन्तु  यह  उतमा  आसान  है  जितमा  कि  लगता

 यह  मुसीबत  को  मोल  लेने  वाली  बात  बदि  आप  ज्ााषाई  आंध्वार  पर  निगित  राज्यों  के

 इतिहास  को  देखेंगे  लो  आपको  यह  पता  चलेगा  कि  उसकी  एक  लम्बी  कहानी  पज्िटिश  ने  केक्लਂ

 प्रशासन  की  सुविधा  के  लिए  ही  देश  को  राज्यों  में  विभाजित  किया  स्वतंत्रताःके  दौरास  भी

 कांग्रेस  पार्दी  यद्द  सोच  रही  थी  कि  देश  को  राज्यों  में  कैसे  बांटा  जाये  ।  स्वतंत्रता  आन्दोलन  के  दौरान

 कांग्रेस  पार्टी  के बिभिन्‍त  अधिव्नेशनों  में  इस  पर  बहुत  गहराई  से  चर्चा  की  गई  1930  में  कांग्रेस

 वार्टी  ने  निर्णय  लिया  था  कि  भाषाई  आधार  पर  राष्ट्र  को  राज्यों  में  ब्रिमाजित  किया  जाये  ।

 1945-46  में  कांग्रेस  ने  भाषाई  आधार  पर  राज्यों  के  निर्माण  की  अपनी  बात  को  दोहराया  |  वृह्द
 कांग्रेस  का  वर्ष  1965  तथा  1946  का  चुताव  घोषणा  पत्र  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  तुरन्त  दी

 हमारे  कई  मित्र  प्रंडित  जी  से  मिले  और  राज्यों  के  निर्माण  के  लिए  उन  पर  दबाव  डालते  लगे  (:

 उनका  क्‍या  उत्तर  भा  ?  पंडित  जी  ने  कहा  था  :

 काम  पहले  होना  और  पहला  काम  है  भारत  की  सुरक्षा  और

 अदण्डक  1”

 वर्ष  1953  में  आयोग  का  गठत  हुआ  और  वर्ष  1956  में  भाषाई  राज्यों  का  प्रादुर्भाव  हुआ  |  और

 यह  बात  यहीं  पर  खत्म  महीं  हुई  ।  इसमें  और  विभाजन  हुए  ।  बृहत्त  मुम्बई  का  महाराष्ट्र  और  गुजरात
 में  विभाजन  हुआ  इसी  तरह  पंजाब  को  तीन  राज्यों  में  तथा  असम  को  सात  राज्यों  में

 पिजञाजित  किया  गंग्रा  क्या  इन  विभाजनों  से  समस्याओं  का  समाधात  हुआ  आज

 स्का



 उत्तशैंचल  और  वनांचल  नए  शाज्यों  की  स्थापना  के  बारे  में  संकल्प  5  1993

 भी  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  छोटे-छोटे  राज्यों  के  यथा  बोडो

 तेलंगामा  तथा  उतरांचल--आन्दोलन  किया  जा  रहा  देश  के  विभिन्‍न  भागों  से  उपर्युक्त
 राज्यों  की  मांग  को  गई  अतः  प्रश्न  यह  है  कि  क्‍या  और  विभाजन  से  समस्‍या  का

 समाधान  होगा  अथवा  जबकि  हमारे  कई  मित्र  यह  मांग  कर  रहे  हैं  कि  बड़े  राज्यों  को  छोटे

 राज्यों  स ेबिभाजित  करने  से  उस  क्षेत्र  में  आथिक  विकास  फिर  भी  ऐसे  कई  गम्भीर  प्रश्न  हैं
 जिनका  समाधान  करना  होगा  ।  क्‍या  उत्तर  प्रदेश  अथवा  मध्य  प्रदेश  जैसे  बड़े  राज्यों  को
 दो  या  तीन  छोटे  राज्यों  में  विभाजित  करने  इन  छोटे-से  विखण्डित  राज्यों  का  आथिक  विकास  हो
 सकेगा  ?  यदि  यह  बात  है  तो  हम  उन  समस्याओं  का  समाधान  कैसे  करेंगे  जो  कि  देश  के  विभिन्न
 भागों  में  अभी  भी  ज्यलंत  बनी  हुई  उदाहरण  के  लिये  दक्षिण  में  कावेरी  बेसिन  राज्य  बनाने  का

 प्रस्ताव  था  जिसमें  वे  सभी  क्षेत्र  शामिल  थे  जिनमें  से  होकर  कावेरी  नदी  बहती  है  अर्थात्‌
 आरक्र  कर्ताटक  और  केरल  ।  अन्ततः  भाषाई  राज्यों  के  गठन  के  बावजूद  भी  काबेरी  जल  विवाद
 का  जभी  हल  किया  जाना  यह  समस्‍या  इस  हद  तक  बढ़  गई  है  कि  ये  चार  राज्य  अब  भार
 विरोधी  गुंट  बन  गए  यदि  इन  राज्यों  का और  आगे  भी  विभाजन  होगा  तो  जल  विवाद  एवं
 अन्य  समस्याएं  अतः  यद्यपि  विद्यमान  समस्याओं  का  समाधान  नहीं  किया  जा  इस

 तरह  के  कदम  उठाने  ते और  समस्याएं  उत्पन्त  हो  सकती  आज  भी  हमारे  पास  भाषाई  समस्या

 तमिलनाडु  में  हमारे  कुछ  जाने-अनजाने  हिन्दी  के  विरुद्ध  लड़ाई  छेड़े  हुए  हैं  ।

 हम  समस्याओं  से  ग्रस्त  हमारे  पास  आर्थिक  समस्याएं  सामाजिक  समस्याएं
 और  इससे  के  बुरी  समस्या  यह  है  कि  हमें  साम्प्रदायिक  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़ता

 पिछले  तीन  महीनों  से  सम्पूर्ण  देश  साम्प्रदायिक  मुद्दों  से दहक  रहा  है  ।  अतः  हम  राज्यों  के  निर्माण  के

 लिए  एक  अन्य  आयोग  के  होते  की  बात  कैसे  सोच  सकते  जिससे  सम्पूर्ण  देश  में  सतत  रूप  से  तनाव

 बढ़  सकता  है  ?  मुझे  अभी  भी  तेलंगाना  का  मुद्दा  याद  जिसके  परिणाम  स्वरूप  श्री  पोट्टी  श्रीरामुलु
 को  आत्म-दाह  करना  पड़ा  छोटे  राज्यों  के  निर्माण  की  समस्या  को  आसानी  से  नहीं  लिया  जा
 सकता  जैसा  कि  इस  प्रस्ताव  को  रखने  उस  ओर

 के
 मेरे  मित्र  समझते  इन  मुद्दों  पर

 गम्भीरता  से  विचार  करना  हो  गा  ।

 हमारे  विपक्ष  के  नेता  माननीय  श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  अपने  बिहार  के  दौरे  में  रांची  और

 हजारीबाग  में  एकीकृत  राज्यों  के
 गठन  की  जोरदार  वकालत  करते  रहे  श्री  वाजपेयी  जी  जिन्होंने

 मेरे  से  पहले  भाषण  दिया  दूसरे  राज्य  पुनगंठन  आयोग  की  स्थापना  पर  जोर  देते  रहे
 उत्तर  प्रदेश  में  पिछले  चुनाव  में  भारतीय  जनता  पार्टी  ने  मतदाताओं  को  यह  आश्वासन  दिया  था  कि
 उत्तर  प्रदेश  में  दूसरे  राज्य  का  गठन  किया  इस  तरह  के  मामलों  को  राजनैतिक  लाभ  के
 लिए  इस्तेमाल  नहीं  किया  जाना  हमारे  पास  पहले  ही  इतनी  समस्याएं  हैं  जिन्हें  हल  किया
 जाना  मात्र  बोटों  के  देश  के  किसी  भाग  में  सत्ता  में  आने  के  लिए  दूसरे  मसलों  को  उठाने
 से  समस्याओं  को  हल  करते  में  मदद  नहीं  मिलेगी  ।

 व्यक्तिगत  रूप  से  मैं  तये  राज्यों  के गठन  के  विचार  के  विरुद्ध  नहीं  हूं  यदि  इनसे  समस्याओं  को
 हल  करने  में  मदद  मिलती  लेकिन  समस्या  यह  है  कि  इससे  समस्या  बढ़ेगी  ।  यहां  हम  विपक्ष  में
 बैठे  अपने  साथियों  पर  भरोसा  नहीं  कर  सकते  ।  वे  बिना  किसी  गलत  मंशा  के  कोई  मसला  उठा  सकते
 हैं  और  अंततः  वह  समूचे  देश  को  जला  देगा  ।  इन  मसलों  का  गहराई  से  अध्ययन  किया  जाना

 मात्र  छोटे  राज्यों
 के  गठम  की  मांग  से

 उस
 क्षेत्र  विशेष  का  वित्तीय  सुधार  संभव  नहीं  है  ।
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 1914  उसर्ंचल  और  वैनॉचल  नए  राज्यों  कौ  स्थापना  के  बारे  में  संकल्य

 ग्राँचि  उनके  तरीके  ते  यह  संभव  तो  हथ  इससे  सहमत  हो  सकते  लेकिन  क्या  बास्तव  में  हम  इसे

 उक्केक  की  प्राष्सि  कर  सकते

 ...  मैं  व्यक्तिगत  तौर  पर  यह  महसूस  करती  है  कि  संत्ती  के  विकेंन्द्रीकरण  से  देश  का  आधिक
 निकाल  संधंव  हमारी  पंचायतों  को  सुदु  किया  जानो  चाहिए  ।  हमारे  जिला  प्रशासन  में  सुधार
 करेगा  पँचोर्य्त  और  जिलो  परिषंदीं  की  सुदृढ़  कश्ने  के  लिए  अधिक-से-अधिक  छोटे-छोटे  राज्य

 ब्लते  के  बजाएँ  हंन  जिलों  पर्थिदी  और  पंचीयेंतों  की और  अधिकार  दिये  जामे  चाहिये  ।  उंदाहरणार्ष
 मैं  केरल  से  हूं  जी  कि  एके  छींटां  राज्य  हैं  जिसकी  आबादी  केवल  तीन  करोड़  है  ।  लेकिन  केरल  में  भीं

 हम  तीन  भागों  में  बंटे  हुये  हैं--पुराना  समझ्ध  कोचौन  और  फिछड़ा  हुआ  मालाबार  |

 यदि  आप  बड़े  राज्यों  को  छोटे  राज्यों  में  बदलेंगे  तो  केरल  जैसे  छोटे  राज्य  के  और  छोटे-छोटे  टुकड़े
 हो  जायेंगे  ।  नये  राज्यों  का  हमपरे  खामने  जो  समस्याएं  हैं  उनका  हल  नहीं  है  ।

 हम  देश  की  संधोच्च  संस्था  होने  के  नाते  जहां  यह  चर्चा  चंल  रही  है  हमें  अपने  राजनैतिक

 हितों  का  ध्यान  रखे  बिनां  इसमें  मं्लों  4  गेंभीश्तापूर्वक  विधार  करना  होगी  ।  हमें  राजमेतिक  हितों
 से  ऊपर  उठकर  इन  समस्याओं  का  हल  ढूंढ़ना  होगा  |  विपक्ष  में  बैठे  हुए  मेरे  साथियो  के  साथ  मेरी
 हमदर्दी  अर्थव्यवस्था  से  जुडी  हुई  गंभीर  समस्याएं  हमें  उनका  हल  ढूंढना  सवाल  यह  हैँ
 कि  क्‍या  राज्यों  के  पुनर्गठन  से  हसलें  मंदद  मिलेंगी  ।  अर  जैंगंहों  पर  भी  समस्याएं  बहुत  से

 अविकेसित  कीत्र  इन  कोजों  का  विफास  करता  इसी  कारण  वित्त  मंत्री  श्री  मतमोहन  सिंह  ने

 साभाग्य  बंजट  में  जब  यह  चोफ्णा  कौ  कि  असभ  जैसे  क्षेत्रों  को  पांच  साल  के  लिए  कर  से  छूट  दी

 जायेगी  सी  लोगों  से  इसका  स्वागत  हर्सी  प्रकार  अस्य  अविकलित  क्षेत्रों  को  भी  मदद  की  जानी

 अहिये  जिसेसे  देंश  में  सेमीन  घिकास  हो  संके  ।  यही  हमारां  लक्ष्य  होता  चाहिये  और  यवि  इस  लक्ष्म

 की  प्राप्ति  हेतु  ऐक  या  दो  रॉज्यों  के  गंढन  से  मदद  मिंलती  है  ती  मुझे  कोई  आपत्ति  गहीं  होगी  ।  लेकिन

 नेक  राभ्यीं  के  गेंठन  से  संभरुथाओं  को  विटारा  महीं  खुलना

 ओर  रास  बिजास  पासवान  :  सभापति  जगत  वीर  सिंह  जी  ने  जो  प्रस्ताव  रखा

 मैं  उसका  समर्थन  करने  के  लिये  खड़ा  हुआ  हूं  ।  मेरी  सरकार  से  मांगं  है  कि  सरकार  राजनीति  से

 अलग  हटकर  इस  समस्या  के  ऊपर  विचार  करने  का  काम  करे  ।

 मैं  पिछली  7  तारीख  को  कोटद्वार  गया  हुआ  था  ।  यदि  कोठद्वार  नहीं  जाता  तो  शायद  इसकी

 अहमियत  नहीं  समझ  पाता  ।  कोटद्वार  जाने  के  बाद  मुझे  ऐसा  चाहे  किंसी  भी  संज॑वैतिक  दल

 के  कार्यकर्ता  हों  या  तेता  हों  या आम  पब्लिक  सबंकें  दिमांग  में  जिंसकी  हमारे  साथौं

 उसरांचैल  कहते  की  बात  घर  कर  गई  हमको  लगता  हैं  कि  देर  या  संर्बेर  सेरकारं  कौ  उस  मांग

 को  पूरा  करना

 अटलजी  ने  ठीक  हीं  कंहा  कि  इसे  देश  में  यहाँ  दुर्भाग्य  हैं  कि
 जे  कोई  मांग  चैलती  है  तो  वह

 जब  तंक  हिंसो  का  रूप  नहीं  लें  लेंती  तंब  तक  सरकार  उस  पर  गम्भीरता  से  विचार  नहीं  करती  |  यह

 दुखद  बोत  हमंकी  एक  पालिसी  बना  लेनी  चाहिएं  और  उस  पॉलिसी  के  तहत  देश  में  जिनके  भी

 जो  अधिकार  संधिधान  के  तहत  छोटा  राज्य  देश  की  एकता  और  अखण्डता  के  ऊपर  कोई

 अंतर  उत्परने  करना  नहीं  हमने  देखां  जहाँ-जंहां  छोटे  हुए  हैं  उत  सम्कों  में  तरक्‍्यी  भी  हुई  है

 जीर  कॉमने  व्यवस्था  की  होम  में  भी  सुधार  हुआ  है  ।  हरियाणा  एक  साथ  था  ।  आज  पंजाब

 अलग  हंरियाणज  अलग  दोनों  में  कमपीहीशन  हुआ  और  दोनों  तरक्की  कर  रहे  हिमाचः
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 उसरांचल  और  वर्नांचल  नए  राज्यों  की  स्थापना  के  बारे  में  संकल्प  5  1993:

 प्रदेश  अलग  हुआ  ।  हमारे  यहां  उड़ीसा  एक  साथ  आज  उड़ीसा
 अलग-अलग  राज्य  हो  जो  नार्थ-ईस्ट  अरुणाचल  प्रदेश  से  लेकर  जितने

 वे  सारे  राज्य  एक  साथ  आज  सारे  अलग हो  गये  हैं  ।

 उसी  तरह  से  उत्तर  प्रदेश  एक  छोर  से  यदि  आप  देखेंगे  तो  दिल्ली  से  शुरू  होता  है  और  हमारे

 बिहार  के  बाडंर  में  बक्सर  के  नजदीक  पहुंच  जाता  इतना  बड़ा  प्रदेश  इसके  एक  कौने  में  क्या

 घटना  घटती  है  शायद  दूसरे  कोने  में  वहां  की  सरकार  के  हैड  को  पता  भी  नहीं  चल  पाता  नतीजा

 होता  है  कि  जो  इलाका  पिछड़ा  हुआ  रहता  जैसे  बड़ी  मछली  छोटी  मछली  को  निगलती  उसी

 तरीके  से  क्षेत्र  के  मामले  में  भी  होता  है  ।

 हमारे  साथी  श्री  शिवू  सोरेन  बैठे  हुये  हमने  हमेशा  दलित  सेना  में  साथ-साथ  काम  किया

 हम  दर्जनों  बार  मीटिंग  में  गये  हमभे  इस  वात  की  मांग  भी  की  है  कि  झारखंड  राज्य  की

 डिमांड  को  पूरा  किया  जाये  |  चुंकि  बिहार  में  हम  देख  रहे  हैं  कि हमको  खाना  नहीं  बहुत  से

 लोग  जात-पात  कहते  ठीक  है  आप  विश्वास  करें  न  पहले  जात-पात  है  ।

 17.20  स०प०

 महोदय  पीठासीन

 बिहार  में  कोई  ऐसी  जाति  नहीं  जिसका  मुख्यमन्त्री  नहीं  बना  हो  ।  बैकवर्ड  भी

 फॉरवर्ड  भी  शेड्यूल्ड  कास्ट  का  भी  बना  लेकिन  आज  तक  कोई  आदिवासी  नहीं  बन

 कोई  मुख्य  मन्त्री  बनता  है  तो  सोने  की  वर्षा  नहीं  कर  देता  यदि  आदिवासी  मुख्य  मन्त्री  बन  जाता

 तो  क्या  बिगड़  जाता  ।  उसका  कभी  नहीं  बन  पाया  इसलिये  उनके  मन  में  गुस्सा  मैं  एक  बात

 जरूर  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  अटल  जी  ने  कही  कि  इसमें  राजनीति  नहीं  आनी  चूंकि
 मामला  राजनीति  का  आता  है  तो  खतरनाक  मोड़  पर  पहुंच  जाता  जो  औरिजनल  डिमांड  मंडल

 जी  और  शिवृ  सोरेन  की  मैं  उनके  साथ  लेकिन  इसमें  भी  वह  राजनीति  शुरू  कर  देते

 मध्य  प्रदेश  में  अगर  बी०  जे०  पी०  की  सरकार  होगी  तो  कहेंगे  कि  मध्य  प्रदेश  का  एक  भी  नहीं
 पश्चिम  बंगाल  के  हमारे  साथी  भी  एक  इंच  जमीन  नहीं  देंगे  । उधर  उड़ीसा  की  सरकार  भी

 एक  इंच  भी  जमीन  देने  के  लिये  तैयार  नहों  ऐसे  में  लालू  प्रसाद  क्‍यों  इसलिये  मैं  कहता

 हूं  कि  इसमें  राजनीति  नहीं  होनी  चाहिये  ।

 श्री  सूरज  मंडल  प्रसाद  को  हमने  मुख्य  मन्‍्त्री  इसलिये  बनाया  था  कि  उन्होंने  कहा  था
 कि  हम  हर  हालत  में  यह  बनाने  में  आपकी  मदद  करेंगे  ।

 श्री  राम  बिलास  पासवान  :  सब  लोगों  का  टैस्ट  हो  रहा  कोई  एक  पार्टी  का  नहीं  हो  रहा
 में  विदर्भ  गया  '

 श्री  राजेना  अग्निहोत्री  :  अभी  मंडल  जी  ने  अठल  जी  की  इस  बात  को  स्वीकार  किया  कि
 मध्य  प्रदेश  और  बंगाल  के  स्थात  को  छोड़  कर  जो  दो  परगना  बिहार  के  वे  बह्‌

 स्वीकार  कर  यह  झगड़ा  पिछले  45  वर्षों  से  चल  रहा  इसके  बारे  में  आपका  क्‍या

 कहना  है  ?

 थ्री  राम  विलास  पासनान  :  यही  राजनीति  यही  गड़बड़  हम  पहले  नारा  लगाते  थे
 कि  धरती  बंटकर  अपना-अपना  छोड़करਂ  अलग  राज्य  की  डिमांड  तो  करते  हैं  लेकित

 कहते  हैं  कि  मध्य  प्रदेश  नहीं  उड़ीसा  नहीं  पश्चिम  बंगाल  नहीं  देंगे'*ਂ  *'
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 £4  1914  उत्तरांचल  और  बनांचल  नए  राज्यों  की  स्थापना  के  बारे  में  संकल्प

 झी  कालका  दास  :  उत्तर  प्रदेश  में  भारतीय  जनता  पार्टी  की  सरकार  रही  |  तब

 भरी  वह  उत्तरांचल  की  मांग  करती  रही  ।  बी०  जे०  पी०  की  यह  पुरानी  मांग  है  और  प्राइवेट  मैम्बर्स

 में  मबह  बिल  भी  इसी  आधार  को  लेकर  लाया  गया  जेंसे  आप  बड़ी  स्टेट  को  प्राब्लम  बता  रहे

 हम  उसको  समझते  उत्तरांचल  अलग  स्टेट  हम  इसकी  मांग  करते  हैं  ।

 झऔो  भगवान  शंकर  रावत  :  उ०  प्र०  में  जब  भाजपा  की  सरकार  थी  तो  वहां  की

 असेम्बली  ने  विधिवत  प्रस्ताव  पास  करके  केन्द्र  सरकार  को  भेजा  था  कि  उत्तरांचल  बनाया

 बाद  में  रिमाइंडर  भी  केन्द्र  सरकार  को  भेजे  थे  ।

 को  कालफा  दास  :  उड़ीसा  और  बिहार  में  जो  कुछ  बह  कर  रहे  उससे  हमें  मत  मिलाइए  ।

 हम  राजनीति  नहीं  करते  हैं  ।  लोगों  की तकलीफ  को  कंसे  हल  किया  इस  पर  हम  सोचते

 ओर  राम  विलास  पासवान  :  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  कोई  भी  पालिसी  या  कानून  रन्दा
 के  समान  चलना  चाहिये  ।  वह  बरमा  के  समान  एक  जगह  नहीं  घूमना  अभी  मंडल  जी  कह
 रहे  थे  कि  घबराइये  आप  लोग  तो  चोंच  में  चोंच  मिलाए  हुए  कभी  कहते  थे  कि  हमें  यह
 मिल  वह  मिल  हम  मानने  को  तैयार  हैं  :

 शो  कालका  वास  :  जब  भारतीय  जनता  पार्टी  शासन  कर  रही  थी  तो  चोंच  में  चोंच  तो  तब
 भी  मिलाई  थी  ।  इनकी  चोंच  के  साथ  चोंच  तो  मिलायी  थी  लेकिन  यह  इस  काबिल  नहीं  उतरे  कि

 चोंच  इनके  साथ  रखी  जाये

 श्री  कालका  वास  :  चोंच  में  चोंच  तो  हमने  जनता  दल  के  साथ  भी  मिलाई
 थी  और  इनको  शासन  में  लाये  थे  ।

 श्री  सूरज  मंडल  :  हम  तो  मारे  हुए  थे  जगन्नाथ  मिश्र  हम  तो  मारे  हुए  थे  चन्द्रणेघर  सिह
 बिन्देश्वरी  दूबे  जी  के  तो  हमने  सोचा  कि  लालू  प्रसाद  यादव  तो  कम  से  कम  इसको  करेगा  ।

 लिए  उनको  बनाया  था  लेकिन  वह  भी  उनसे  ऊपर  वह  दूबे  सिंह  जी  और  मिश्र  जी  से  भी
 ऊपर  निकले  ।

 श्री  राम  बिलास  पासवान  :  यह  बहुत  गम्भीर  मामला  में  आपसे  आग्रह  करूंगा  कि  अभी

 बहुत  सारे  राज्य  जैसे  उत्तराखंड  का  मामला  झारखंड  का  मामला  है  या  सरकार  ने

 बोडो  लैंड  के  बारे  में  समझौता  किया  मैं  समझता  हूं  कि  अच्छा  समझौता  किया  है  और  मुझे  इस
 बात  की  खुशी  है  कि  जिस  बात  की  हमने  शुरूआत  की  हमने  उस  समय  भी  कहा  था  कि  झारखंड

 के  मामले  में  भी  हमारे  जैसे  लोगों  को  रखने  का  काम  कीजिए  लेकित  पता  नहों  शिबू  सोरेन  जी  को

 क्या  हो  जाता  है  कि  ऐसा  नहीं  अब  विदर्भ  का  मामला  है  और  भी  अलग  ऐसे  राज्यों  का

 मामला  है  तो  उसमें  मैं  सरकार  से  आग्रह  करूंगा  कि  अगर  इन  तमाम  क्षेत्रों  क ेलिए  एक  राज्य  पुनर्गठन
 कमेटी  को  नियुक्त  करें  तो  मामला  सुलझ  सकता  है  ।  बहुत  सारे  इलाके  जहां  मतभेद  नहीं  मैं

 समझता  हूं  कि  उत्तराखंड  के  मामले  में  कहीं  कोई  मतभेद  नहीं  है  ।  झारखंड  के  मामले  तो  मतभेद  हो
 भी  सकता  है  क्‍यों  की  बात  छोड़िए  न  ।

 करो  सूरज  संडल  :  अब  तो  आपका  दल  टूट  कर  भी  14  राजनैतिक  दल  एक  साथ  हो  गए

 शी  कालका  वास  :  वहां  इनकी  सरकार  है  इसलिए  इनके  सारे  अपराध  माफ

 )
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  जेसा  उचित  समझते  हैं  अपने  विचार  सदन  के  समक्ष  रखमा  चाहते

 यह  माननीय  सदस्यों  पर  निर्भर  करता  है  कि  वह  उसे  स्वीकारें  या  उन्हें  भी  बोलने  का

 अथधसर  मिलेगा  यदि  बह  उनसे  सहमत  कहीं  हैं  तो  वह  यह  कह  कर  उनका  प्रतिकार  कर  सकते  हैं

 कि  कह  तर्कंसंमत  नहीं  मैं  मानमीक  सदस्यों  से  मह  लिलेदन  करूंगा  कि  वह  उनके  भाषण  में  विध्त

 त्त  ढालें  और  उन्हें  भाषण  छोटा  करने  के  लिए  बाध्य  न  करें  ।

 ]

 श्री  राम  बिस्लास  पासवान  :  अभी  भी  झारखंड  मुक्ति  मोचें  का  जा  ओरिजनल  मैप  इन्होंने
 जो  ओरिजनज  मैप  तैयार  किया  बिता  संशोधन  हम  उसको  समर्थन  देने  को  तैयार  हैं  लेकिन  यदि

 आप  उसमें  एमेण्डमेंट  करेंगे  तो  हमारे  मउल्‍्ड  में  भी  ए्रेण्डमैंट  आएग  इसरखिए  ऋासें  स्टेट्स  को मिलाकर

 श्री  सूरज  मंडल  :  बिहार  को  ही  लेंगे  ।

 ओर  राम  घिलास  पास्ब्रात्न  :  आप  ले  लीजिये  आपको  कौन  रोक  रहा  मैं  दूसरा

 महत्वपूर्ण  सवाल  उठाना  ऋहत्ता  हूं  कि  इन  राज्यों  की  मांग  क्‍यों  झोती  बह  सबसे  बेसिक  सवाल

 चाहे  बोडो  लैंड  का  मामला  चाहे  झारखंड  का  मामला  चाहे  उत्तराखंड  का  मामला  हो  भौर

 चाहे  विदर्भ  का  मामला  ख्लग्र  दाज्य  की  जाय  इसलिए  होढ़ी  है  कि  सज्य  की  म्रा  केन्द्र  की  जो

 सरकार  है  जब  वह  तमाम  क्षेत्रों  को  एक  ही  दृष्टि  से  ब्ढीं  देझव्री  है  गौर  कोई  क्षेत्र  बहुत  ही  पिख्वड़ा  रह
 जाता  है  तो  स्वाभाविक  रूप  से  उस  क्षेत्र  के  लोगों  में  असन्तोष  बढ़ता  जैसे  त्रिहार  का  मामला  है  ।

 बिहार  में  सारा  का  सारा  खनिज  पदार्थ  दक्षिण  बिहार  में  है  लेकिन  आज  भी  वहां  का  मूल  विवाप्नी
 आदिवासी  बहुत  पिछड़ा  है  और  वह  बहुत  बद्रतर  जिन्दगी  जी  रह्ढा  है  ।  मैं  ब्ोडो  लैंड  के  मसले  में  भारत
 सरकार  के  मन्त्री  की  हैसियत  से  एक  मिनिस्टर  की  हैसियत  से  उसमें  कोआर्डीनिट कर  शह्म  था  तो
 बोडो  लैंड  के  लड़कों  ने  कहा  कि  हम  अपना  केस  नहीं  रखते  हमारे  वैलफेयर  मिनिस्टर  मि०  राम
 बिलास  पासबान  हमारी  पैरवी  जब  उन्होंने  ऐसा  कहा  तो  हम्वने  अपनी  ए०  पी०  जी०  की

 सरकार  से  भी  कहा  कि  वह  हमारे  ऊपर  विश्वास  कर  सकते  हैं  तो  आपके  ऊपर  उनका  विश्वास  क्‍यों

 ग्रहीं  जमीन  एन्क्रोच  कर  ली  शैड़्यूल्ड  ट्राइब्स  कौ  जमौम  को  ले  लिया  जाए  और  उस
 जमीन  के  ऊपर  बड़े-बड़े  उद्योग  धन्धे  बनः  दिए  जाएंगे  खेकिन  उस  जमीन  का  मुआवजा  उसको  नहीं
 मिलेगा  ।  यह  जो  शोधण  मह  जमे  दोहन  इसका  प्रतिफल  होता  है  ओर  इस  वजह  से  अलग

 ड्ाज्म़ों  की  मांग  आती

 हम  अभी  पोटद्वार  गए  वहां  के  लोग  इतने  सीधे  ऐसे  लोग  मैंते  कहीं  नहीं  और
 इसके  साथ-साथ  इतना  पिछड़ापन  भी  कहीं  नहीं  देखा  ।  न  कोई  उद्योग  धंध्रा  है और  न  कह्टों

 कई है  ।  मैं  यह  प्रेस  क्लिपिंग  देख  रहा  ऐसे  बहुत  से  राज्य  जैसे

 हिमाचल  इन  सारे  राज्यों  की  जनसंख्या  और  इनका  क्षेत्रफल  कमਂ  उत्तराखंड  से

 कम  है  ।  जब  इनका  कमर  घर  दो  सकता  आ  ओर  हुझ्ला  को  फ्रिर  इसका  क्यों  नहीं  होम  |  हमारे
 बीच  श्री  एम०  एस०  नेगी  जी  नहीं  वे  उत्तराखंड  के  बहुत  बड़े  नेता  मैं  यह  एक  और  कैस

 क्लिपिंग  देख  रहा  यह  स्रांत्र  आज  से  नहीं  1967  जले  ऋलली  अभ्रा  रही  ऋत्कि  19523  से  लेकर  ।

 मैं  आपके  माध्यम  से  आग्रह  करना  चाहता  हूं  कि  उत्तराखंड  के  सवाल  पर  किसी  में  दो  मत्त
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 ba  ।  उत्तरांचल  अर  अधतांचलम  कए  रच्सों  की  ध्यापता  के  क्षारे  में  शंकल्प

 सहपब्  में  कहीं  कोई  अतनिद  कहीं  है  ओर  मैं  कमालर  हूं  कि  क्रकार  को  जैका  कि  हारे  साथी  कह
 हैं  कि  उसर  प्रवेक  की  तराकतर  ते  कश्नी  इस  प्रस्ताव  को  भेजा

 श्री  जगत  बीर  सिह  ड्रोण  :  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  ने  थहां  भेज  दिया

 श्री  राम  बिलास  पासवान  :  जब  जलसर  प्रदेश  की  सरकार  ने  प्रस्ताव  पाश्ति  करके  यहां  भेज

 डिया  तो  बॉल  भारत  सरकार  के  कोर्ट  में  मैं  समझता  हूं  कि  पॉलिसी  मैटर  में  सरकार  यदि

 निर्णय  लेना  तो  आप  सबका  निर्णय  लेते  जहां  तक  मेरा  ख्याल  पार्टी  ने  छोटे  राज्यों  का
 समर्थन  नहीं  किया  हमने  कहा  है  कि  छोटे  राज्य  के  दृष्टिकोण  से  उत्तर  प्रदेश  को  तीन  भागी  में

 बांटा  बिहार  की  दो  भागों  में  कंटा  को  बांटा  मध्य  ब्रदेश  को  बांटा

 जाए  ।  मेरा  तो  यहां  तक  कहना  है  कि  जहां-जहां  भी  आदिवासी  इलाका  जहां  हनकी  संख्या  क्यांस

 फीसदी  उनको  फिफ्थ  शैडयूल  में  लाकर  उनको  बोडो  लैंड  का  दर्जा  दिया  जिससे  उब्ृका

 शोषण  रोका  इसकी  एक  पॉलिसी  बना  दीजिए  कि  जहां  कहीं  भी  ट्राइबल  इलाके  में  उमकी

 जनसख्या  ज्यादा  उनको  स्कायत्तता  प्रदान  कर  दी  जिससे  उबको  पौलिटिकल  इकोनोमिक

 पावर  मिल  जाए  ओर  अपने  क्षेत्र  का  विकास  कर  सकें  ।

 इन  शब्दों  के  जहां  मैं  प्रिसिपल  रूप  सेद्धांतिक  रूप  में  छोटे  राज्यों  का  सबर्भन  करता

 राज्यों  के  पुनर्गठन  को  मांग  करत  वहीं  हम  भाषशे  यह  भ्राप्रह  फकराल  लाहेंबे  कि  उत्तराखंड

 को  तत्काल  ब्रलम  दाज़्य  का  दर्जा  दिया  में  बह  भी  मांग  करता  हूं  कि  उत्तराखंड  में  जितने  भी

 लो  बसे  हुए  इन  बहाड़ी  क्षेत्रों  में  जितने  भी  लोग्र  बसे  हुए  इन  सब  को  बंडल  कमीशत  के

 अन्तगंत  रखा  कोई  जात-पात  का  भेद  पिछड़ा  हुआ  प्रह्माड़ी  क्षेत्र  उत  प्रहाड़ी  क्षेत्रों

 के  लोगों  को  मंडल  कमीशन  के  अन्तगंत  रख  कर  उनको  आरक्षण  की  सुविधा  दी  जिससे  वे

 सरकारी  सेवाओं  के  माध्यम  से  सत्ता  में  भागौदार  ही  सकें  ।  इसके  बाद  मैं  विदर्भ  की  मांग  करता  हुं  ।

 मैं  फिर  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारे  साथी  बंडल  जौ  टोटल  रूप  मैं  झारखंड  का  जो  पुराना  नक्शा

 इस  पुराने  नक्ये  के  रूप  में  उसको  प्रस्तुत  तो  हम  उशक्तों  समर्थन  लेकिन  झारखंड  की  मांग

 कत  समर्थन  करता  टेहरे
 सियौरागढ  ओर  पौडी  गढ़थाल  जिलों  को  मिलाकर  उशक्तर्ंड  का  निर्माण  किया  जहा  ।

 थऔ  सूरज  मंडल  :  25  जिला  दिला  सोलह  दिला  जितना  दिला

 उतना  ठीक  है  ।  ''
 ''

 श्री  राम  बिलास  पासवाब  :  मैंने  चार  राज्यों  का  मामला  सब  मिला  करके  आपको

 मिल  जाता  तो  हम  अफ्नी  सरकार  को  दबाव  डालने  का  काम

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  उत्तराखंड  की  मांग  का  समर्थन  करता  हूं  ।'''

 श्री  सूरज  मंडल  :  इसमें  राजनीति  नहीं  आनी  चाहिये  ।  इसमें  आप  राजनीति  कर  रहे  हैं  ।
 ०००

 री  राम  बिलास  पासवान  :  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  कर  रह/हूं।.  शबकों

 5.35  स०प०

 |
 सकें कोष  सआा  को  बेहक  के  बार  में  घोचणा

 उपाध्यक्ष  जहोदय  :  जब  घोषणा  की  जा  दही  है  |  मैं  शमक्षतत हूं  कि  वह  पोकमाਂ  आफ  शबकों

 पसन्द आयेगी । «233



 और  वनांचल  नए  राज्यों  की  स्थापना  के  बारे  में  संकल्प  5  1993

 जैसा  कि  माननीय  अध्यक्ष  उपाध्यक्ष  संभाषति  के  पैनल  के  कार्य

 मंत्रालय  समिति  के  सदस्यों  ओर  मुख्य  सचेतकों  की  आज  की  हुई  बैटक  में  9  1993

 को  निर्धारित  सदन  की  बैठक  निरस्त  कर  दी  गई  है  ।

 इसका  मतलब  यह  कि  आपकी  9  तारीब  की  छुट्टी  है  ।

 अब  इस  मुद्दे  के लिए  निर्धारित  समय  समाप्त  हो  गया  क्या  सदन  बैठंक  को  ।  घंटा  और

 बढ़ाने  के  लिए  सहमत  है  ?

 श्री  इनाजीत  :  यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  विषय  हमें  इस  पर  और  ज्यादा

 ,  सभ्य  देना

 ु

 ...  श्रो  राजेना  अग्निहोत्री  :  यह  महत्वपूर्ण  सबजेक्ट  इस  पर  ज्यादा  समय  दिया

 जाए  ।  इस  पर  कम-से-कम  10-12  सदस्य  बोलने  वाले  हैं  ।

 .  मिनुधाद |
 उपाध्यक्ष  महोवव  :  क्‍या  हम  एक  घंटे  का  समय  बढ़ा

 श्री  राम  विलास  पासबान  :  यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  विधेयक  है  ।  प्रस्येक  सदस्य  चर्चा  में  भाग
 '

 लेना  चाहेगा  ।  मैं  समझता  हूं  कि फिलहाल  एक  घंटे  का  समय  बढ़ा  देना  बाद  में  हम  एक
 '

 और  घंटे  का  समय  बढ़ा  सकते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  सदन  का  समय  दो  घंटे  बढ़ाना  चाहते  फिलहाल  हम  एक
 घंटे  का  समय  बढ़ा  देते  यदि  ज्यादा  वक्‍ता  हुये  तब  हम  बाद  में

 शो  इनाजोत  :  में  श्री  राम  विलास  पासवान  के  प्रस्ताव  का  समर्थन  करता  हूं  ।  यह  बहुत  ही

 महत्वपूर्ण  बिषय  है  ।  देश  में  बहुत-सी  मांगें  उठ  रही  हैं  और  मैं  आपसे  अनुरोध  करू गा  शुरूआत
 से  समय  दो  घंटे  बढ़ा  दें  ।  यदि  जरूरी  हुआ  तो  इसे  और  भी  बढ़ाया  जा  सकता  मैं  उनके  इस

 दृष्टिकोण  का  समर्थन  करता  हूं  कि  उन  सभी  सदस्यों  जो  इस  विषय  प्र  बोलना  चाहते  को  अवसर
 मिलना  चाहिए  क्‍योंकि  इस  तरह  की  मांग  देश  के  सभी  भागों  से  उठ  रही  और  देश  में  स्थायित्वके

 लिए  यह  महत्वपूर्ण

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  फिलहाल  समय  एक  घंटा  बढ़ा  दिया  जाता  बाद  में  यदि  सदन  यह

 महसूस  करता  है  कि  समय  बढ़ाया  जाये  तो  इसे  और  बढ़ा  जा  सकता  है  ।
 |

 अब  श्री  सूर्य  नारायण  यादव  बोलेंगे  ।

 3.39  भ०्प०

 उतरांचल  और  वनांचल  नए  राज्यों  के  गठन  के  बार  में  प्रस्ताव

 ओ  सूर्य  नारायण  वादब  :  उपाध्यक्ष  मैं  माननीय  सदस्य  का  आभारी  ह्‌ं
 खिल्होंने  इस  देश  भें  छोटे  राज्य  का  बिल  लागा  मैं  उस  प्रस्ताव  का  समर्थन  कश्ता  अभी  जो  देश
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 14  1914  उत्तरांचल  और  वर्मांचल  नए  राज्यों  की  स्थापना  के  आरे  में  संकरुप

 की  स्थिति  है  वह  मांग  रहा  है  कि  देश  के  जितने  राज्य  हैं  उनको  छोटा  किया  आप  अगर  देखेंगे
 तो  जितने  भी  गांव  के  लोग  जो  गांवों  में  बसते  गांवों  में  रहते  हैं  वहां  तक  कोई  भी  विकास  का  .
 कार्यक्रम  नहीं  पहुंच  पाया  ।  इसकी  एक  वजह  यह  भी  है  कि  राज्य  का  बड़ा  होना  और
 मिसाल  है  उत्तर  प्रदेश  देश  का  आधा  हिस्सा  है  और  इस  पर  मुझे  लगता  है  कि  बह  मानसिकता  वह  जो
 सरकार  थी  उसकी  मानसिकता  पर  दोष  है  चूंकि  85  एम०पी०  हम  उत्तर  प्रदेश  के  ही  प्रधान  मंत्रीਂ
 बने  इस  बात  का  यह  ज्वलंत  उदाहरण  है  ।  क्या  वजह  है  कि  85  एम०  पी०  का  बना  हुआ  उत्तरਂ

 मैं  जब  यहां  दिल्‍ली  से  निकलता  हूं  और  बिहार  जब  तक  घूमता  हूं  तब  तक  उत्तर  प्रदेश  ।

 हिमाचल  जाने  की  नौबत  आये  तो  उत्तर  प्रदेश  ।  इसलिए  मेरा  कहना  है  कि  शाज्य  कम  छोटा  होना  अत्ति

 महत्वपूर्ण  गांव  के  ग्रामीण  इलाकों  के  विकास  के  लिए  ।

 मैं  आज  एक  उदाहरण  देना  घाहता  हूं  कि  पंजाब  से  तीन  स्टेटें  मैं  जण्डीगढ़
 गया  था  हरियाणा  को  मैंने  देखा  हरियाणा  स्‍्वगं  बता  हुआ  उसने  कितना  अरूछा  बिकास

 उस  वक्‍त  यही  रोना  रोया  जाता  या  कि  अगर  यह  राज्य  का  डियाइड  होगा  तो  इसका  क्या
 लेकिन  हरियाणा  इस  देश  में  इस  बात  की  मिसाल  है  जिन्होंने  इस  बात  को  सिद्ध  कर  विया  कि
 पर  आधारित  जो  क्षेत्र  होगा  वह  भी  विकास  कर  सकता  वह  भी  आगे  जा  सकता  उसका  भी

 सारी  चीजें  विदेशों  में  हम  लोग  व्यापार  कर  सकते  हैं  ।

 यह  एक  उदाहरण  है  |  फिर  उसके  बाद  एक  छोटे  राज्य  की  बात  आती  है  तो  सारे  घबरा
 जाते  हैं  चाहे  बिहार  के  लालू  जी  हों  या  किसी  राज्य  के  मुख्य  मंत्री  उनको  लगता  है  कि  हमारी

 हैसियत  ही  घट  जायेगी  ।'''  हमारे  उत्तर  बिंहार  में  आजादी  से  लेकर  अब  यह
 रिकार्ड  है और  कोई  भी  वर्ष  ऐसा  नहीं  है  कि  करोड़ों  रुपया  भारत  सरकार  या  राज्य  सरकार  ने
 मिलकर  रिलिफ  के  लिए  ख्ं  न  किया  हो  ।  लेकिन  वहां  कृषि  का  विकास  करने  के  लिये  जो
 भी  आज  तक  मुख्य  मंत्री  हुए  तो  किसी  ने  वहां  का  विकास  करने  का  काम  नहीं
 दक्षिण  बिहार  में  स्टील  और  अश्नक  होता  उसकी  रायल्टी  लेकर  भरण-पोषण

 करते  हैं  और  विकास  पर  आज  तक  खर्च  नहीं  किया  |  इसलिए  मांग  करता  हूं  कि  उत्तर  बिहार  को

 आगे  लाना  चाहते  हैं  और  झारखण्ड  के  लोगों  की  जो  मांग  है  उसको  तुरन्त  मान  लेना  चाहिए  ।  इसमें

 एक  मिनट  भी  देरी  नहीं  करनी  चाहिए  ।  आप  झारखण्ड  राज्य  नहीं  देता  चाहते  और  उत्तर  बिहार
 को  रिलीफ  देकर  जिंदा  रखना  भाहते  तो  उत्तर  बिहार  के  लोग  इसको  बर्दाशत  करने  के  लिए  तैयार

 नहीं  हैं  ।  हम  चाहते  हैं  कि  उत्तर  बिहार  का  विकास  हो  और  झारख्रण्ड  राज्य  की  मांग  तुरन्त  मान

 लेनी  उत्तर  बिहार  और  दक्षिण  बिहार  में  क्या  हो  रहा  वहां  जितना  पैसा  आदिवासियों
 के  विकास  के  लिए  जाता  है  तो  उस  रुपए  को  लूटा  जाता  उधर  से  मांग  होती  है  कि  राज्य  का

 दर्जा  लेकिन  जितने  पदाधिकारी  जाते  हैं  और  जितने  राजनेता  हैं  उनके  उनको  मोह  नहीं  है  ।

 उनको  लगता  है  कि  कि  ये  हमसे  आज  नहीं  तो  कल  अलग  होने  वाले  हैं  इसलिए  जितना  लूट  सकते

 हो  लूट  लो  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  जितना  जल्दी  हो  आप  राज्य  का  दर्जा  रांची  में  क्या  उच्च

 ग्यायालय  की  खंड  पीठ  नहीं  बहां  पर  गवन॑र  हाऊग  है  और  गर्मी  में  वहां  बिहार  का  विधान  सभा

 का  सत्र  हुआ  करता  था|  उसको  रोका  गया  वह  अन्याय  कर  रहे  आप  गंभीरता  से  इस  पर

 विचार  करें  और  उन्हें  राज्य  दें  । उत्तरांचल  का  जहां  तक  सवाल  है  तो  इसमें  कोई  विवाद  नहीं  है  ।

 यह  राज्य  जितना  बढ़ेगा  बनना  तो  प्रधान  मंत्री  की  उतनी  पूछ  बढ़ेगी  ।  इससे  कोई  घटने  वाला  नहीं

 है  ।  उत्तर  प्रदेश  के  चार  स्टेट  बनाएं  तो  क्या  बुरा  है  ।  इससे  देश  आगे  जाएगा  और  लोग  छोटे  राज्यों

 में  रहेंगे  और  ग्रामीण  विकास  होगा  ।  आप  कभी  कहते  हैं  कि आर्थिक  कमी  है  और  स्टेट  का  दर्जा  देंगे

 तो  इतना  पैसा  खर्च  होगा  जबकि  रिलीफ  के  लिए  करोड़ों  रुपया  जाता  इसलिए  गरीब  के  विकास
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 उत्तशच्ल
 और  क्मांचल  मरे  रज्यी  की  व्याकणा के  बारें  में  संकारव  '$  THOR

 के  लिए  या  कत्थाण  के  लिए  जी  रपेती  जाता  हैं  ती  उसकी  रोक  सकते  हों  शों  उससे  राज्य  का  लिकस
 करी  देतों  चाहिए  ।

 हमें  हिंठः  मिल  रहा  ठोक  है  प्रस्तव  है  तो  उसका  समर्थन  होगा  लेकिन  हमारे

 लौमूजी  के  भी  प्रस्ताय  भेज  ।  जब  गुहई  मंत्री  शक  चब्कुण  से  राज्य  का  दर्जा  देत ेकी  बात  कही  और

 कहा कि  मैं  चिहार में  झारखंड  सज्य  बनाने  जा  रहम  हूं  तो  उधर  से  लालूजी  ने  कहा  कि  मेरी  लाश  पर

 साज्य  का  बंठवा रत  उधर  जमन्नतभ  मिश्रजी  भी  उसके  साथ  आ  मिले  और  दोनों  में  दोस्ती  हो

 गई  सरीयों  का  शझोबय  करने  के  में  चाहता  हूं  कि  केन्द्र  सरकार  सक्षम  राज्य  बनाने  के

 लिए  ।  हो  सकता  है  जैसा  राम  विलास  जी  अभी  बोल  रहे
 **

 ओी  बेब  प्रशाद  बस्दच  यह  राज्य  का  विषय  नहीं  जब  किसी  भी  राज्य

 संस्कार की  तरक  से  कोई  प्रस्ताव  केरद्र  के  पाल  भाताਂ  हरे  यह  केल्द्र  करकार  के  अन्तमंत  हो  जाता है
 इसलिए  केस  शश्कार  को  इसका  फैसला  लेना  राज्य  में  कोई  नेता  मिल-लेते  हैं  यह  कोई

 कहने की  आस  तहीं

 भी  सुरैज  मंडेल  :  ठौक॑ जबें  केंद्र  को  निर्णय  लैंनो  जब  मदर ने  दौर
 और  ।5  दिसम्बर  का  समय  दिया  तो  जगरनॉथंर्जी  में  कहीं कि  राज्य  का  कंटेकॉरों  में  होगो  तो

 हँगे  पान  की  गुंजटी  यो

 ओ  बैबेमा  प्रसाद  बादव  :  उनके  बर्यान  परं  क्या  कैंन्द्रे  फसलों  बैल  देंगे  ?

 जी  हुरज  मंडल  :  कल  लिक्फर  दिया  है  ।

 थीं  सूर्य  भारायेण  पादंव  :  जैसा  देवैन्द्र  प्रेसाद  यादव  ने  कहा  के  लाजू  तैयार  बंदंलते  मंहीं  हैं
 तीਂ  मुझेय  मंत्री  अभी  दिल्ली  में  आप  उनकी  प्रैस  कांफ्रेंस  करेंवा  हम  स्वागत  करते  इसमें  लंडाह
 किस  बांत॑  की  है  ।

 मैं  कह  रहा  था  छोटे  सज्य  जितनी  जल्दी  हो  बनने  चाहिए  ।  हमारे  मित्र  राहीजी
 केठे  हुए  आप  शी  घ्रता  से  उत्तरांचल  बहां  तो  झंझट  ही  नहीं  है  इसके  अलावा  जहां  से  भी  ऐसे
 अल्खावि  उनकी  बातें  ।  बिहार  में  भी  कोई  झंझट  नहीं  केरद्र  सरकार  का  दायित्व  आप  तुरन्त
 इसकी  चोषणा  अजगर  आपको  बिहार  में  दक्षिणी  बिहार  का  राज्य  बनसने  में  कोई  व्यवधान  हो
 तौ  औष  केरह  शासित  तुरूत  क्नह  दें  ।  इसमें  एक  मिनट  भी  घिलम्ब  नहीं  होना  चाहिए  ।

 क्री  सुरज  मंडल  :
 नहीं  ती  कोयला  नहीं  मिलेगा  ।

 -  भरी  सूर्य  नाराक्ण  यह  आप  कहं  रहे  मैं  कहना  चाहता  हूं  हमारे  गुरुजी  सोरेन

 साहब  बंठ  हुए  लड़ाई  लड़ती  लेकिन  हिसात्मक  नहीं  होनी  उंग्र  नहीं  होनी

 इम  उत्तर  बिहार  के  रहने  वाले  हम  बुलंवी  से  समर्थन  कर  रहे  आपके  आंदोलन  में  भी  संहेयोग
 हमारा  दल  भी  इसके  लिए  तैयार  है  ।  हमारे  दल  के  जो  नेता  थे  स्वर्गीय  चरण  सिंह  भूतपूर्व

 प्रक्ाक  वे  कहा  करते  हम  लोगों  को  शिक्षा  दिया  करते  थे  कि  जंब  देश  में  तुम  लोगीं  की  ताकंते

 करेगी  तब  सब  लोग  हर  राज्य  को  तुरन्त  छोटा  यह  पहला  कदम  उन्होंने  उठाया  लेकिन  वें

 अम्िक  समय  नहीं  रह  उनका  जो  निर्देश  ह ैउनको  मानकर  हम  चलते  हैं  ।  हमारे  दंल  की  यह  नींति

 नहीं  कार्यक्रम  है अगर  हम  राज  में  आये  तो  बुलंदी  से  हम  बोलते  हैं  कि  ऐसा  करने  में  ज्यादा  समय

 नहीं  लेंगे  ।
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 कक»  रमकन>»-पन--  जननी  न जिनकी  लकी नब  न

 इसी  के  सहथ  मैं  इस  प्रस्ताव  का  स्रमर्थन  करता  हूं  ।

 शी  भीबल्लभ  पाणिप्रहीं  :  उपाध्यक्ष  आज  सदन  में  महत्वपूर्ण  मामले  पर

 अर्चा  हो  रटीं  फ्वास  के  दशक  में  राज्य  के भाषाई  आधार  पर  पुनर्गठन  का  देश  में  एक  आयोग

 बना

 राज्यों  को  भाषा  के  आधार  पर  पुनर्गठित  किया  जाना  उस  आयोग  ने  अपनी
 रिपोर्ट  सन्‌  1956  में  प्रस्तुत  कौ  थी  ।  हमारें  शज्य  उड़ीसा  सहित  देश  के  कुछ  भागों  में  खून-खराबे

 कर  जोश  थए  ।  जबकि  उडिया  प्रधान  क्षेत्र  कुछ  पड़ोसी  राज्यों  में  है  और  यह  उड़ीसा  के  लोगों  की

 उपयुक्त  मांग  और  उच्जीद  थी  कि  उन  क्षेत्रों  को  उड़ीसा  में  शामिल  कर  दिया  जाना  चाहिए  क्‍योंकि

 कुछ  समय  पहले  के  क्षेत्र  उड़ीसा  का  ही  हिस्सा  हुआ  करते  थे  ।  लेकित  यह  वास्तविकता  नहीं  बन  सकता
 था  क्योंकि  जैसा  कि  आप  जानते  हैं  कि  न  केवल  उड़ीसा  में  बल्कि  दूसरी  जगह  भी  विवाद  मौजूद  थे

 यहां  तक  कि  पानी  के  सम्बन्ध  में  भी  विवाद  था  और  आप  जानते  हैं  कि  हमारे  देश  में  किस  तरह  की

 भावनाएं  जागृत  की  जाती

 लेकिन  सामान्य  रूप  से  मुझे  यह  स्पष्ट  करने  दीजिए  कि  मैं  भी  सिद्धान्त  रूप  में  छोटे  राज्यों

 के  पक्ष  में  हुं--छोटे  अच्छी  तरह  से  संगठित  और  संयुक्त  राज्य--ताकि  राज्य  के  अन्दर
 एकता  को  मजबूत  रखा  जा  सके  और  विकास  कार्यक्रम  भी  आगे  बढ़ाए  जा  सके  तथा  सही  तरीकें  से

 कार्थासकत  किया  जा  सके  और  यह  अभियंत्रित  न  हो  जाएं  ।

 लेकिन  महोदय  हर  काम  के  लिए  एक  उपयुक्त  समय  और  उपयुक्त  वातावरण  होता  है  हमें
 इस  पर  बिचार  करना  होगा  ।  विभिन्‍न  राज्यों  के  लोग  इस  मामले  पर  उत्त  जित  हुए  यह  केवल

 उततराथंड  अगका  बनांतच  अचवा  झारबांढ  ओर  कुछ  अन्य  क्षेत्रों  का  ही  प्रश्न  नहीं  है  +पर्सों  ही  मैं

 भी  यहां  दावा  कर  रहा  था  और  में  भी  यही  बात  कह  रहा  था--मैं  श्री  क्लिकुल  यही  बात  कहा
 करता  था--यदि  उड़ीसा  में  बड़ी  संख्या  में  भुखमरी  से  हो  रही  मौतों  की  ओर  इस  तरह  की  उपेक्षा

 द्वोना  जारी  रहा  तथा  कायम  रहा  तो  इससे  एक  बड़ी  समस्या  उत्पन्त  हो  जायेगी  ।  हमारा  पश्चिमी

 उड़ीसा  का  क्षेत्र  नदियों  तथा  सभी  तरह  के  प्राकृतिक  स्रोतों  से  भरा  हुआ  है  लेकिन  इन

 भरपूर  प्राकृतिक  स्रोतों  के बावजूद  भी  वहां  भुखमरी  से  मोत्तें  हो  रही  यह  वहां  की  नियमित  बात  बन

 गई  वहां  के  लिए  सही  योजना  तैयार  नहीं  की  गई  वहां  के  लोगों  का  वृष्टिकोण  तथा  रवैया

 युक्त  नहीं  राज्य  के  नेता  इन  क्षेत्रों  पर  उपयुक्त  ध्कान  नहीं  देले  हैं॥  इसलिए  यदि  उपेक्षा  का  यही
 रवैया  जारी  रहा  तो  निश्चय  ही  इन  सभी  पिछड़े  क्षेत्रों  ढ्वरा  गठित  पृथक  राज्य  की  मांग  करने  के

 अलावा  कोई  दूसरा  विकल्‍प  नहीं  रह  जाएगा  ।

 नी जी  जतजमक्‍.न  +त-+>सनन जल  ary

 यह  स्थिति  न्यूनाधिक  उड़ीसा  से  ही  जुड़ी  हुई  नहीं  यही  स्थिति  न्यूनाधिक  विभिन्‍न  अन्य

 राज्यों  में  भी  मौजूद  गुजरात  के  कच्छ  अथवा  सौराष्ट्र  मे ंअथवा  महाराष्ट्र  के  विदर्भा  में  अथवा  आन्भ्र

 प्रदेश  के  तेलंगाना  में  भी  यही  स्थिति  मौजूद  यही  स्थिति  बुन्देलखंड  अथवा  छोटा  नागपुर  अथवा

 झारखंड  में  भी  है  ।  य ेजनता  की  समस्याएं  इन  समस्याओं  की  उपेक्षा  किये  जाने  की  समस्या  भी  वहां

 यह  शोषण  का  प्रश्त  यही  समय  है  जबकि  केन्द्र  तथा  राज्य  में  हमारे  नेतागण  इस  समस्या  को

 मंभीरता  से  सुलझायें  ।  उन्हें  यह  देखना  चाहिए  कि  शोषण  करने  का  समय  समाप्त  हो  गया  है  ।  शोषण

 व्यक्ति  से  व्यक्ति  के  वर्श  से  वर्ग  के  बीच  और  क्षेत्र  से  क्षेत्र  क ेबीच  विभिन्‍न  स्तरों  पर  विभिन्‍न

 रूपों में होता किसी भी तरह का शोषण नहीं होना वहू दिन समाप्त हो गये हैं । यदि हम 257
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 शोषण  होने  दें  तो  मुझे  डर  है  कि  जो  कुछ  भी  उत्तर-पूर्वों  भागों  तथा  कुछ  अन्य  क्षेत्रों  में  हो  रहा  है
 उसकी  पुनरावृत्ति  आरम्भ  में  जो  मैं  कह  रहा  था  वह  यह  है  कि  अभी  हमारे  पास  काफी  सथस्याएं

 हैं--राष्ट्रीय  एकता  तथा  एकता  को  खतरे  की  समस्याएं  6  दिसम्बर  के  बाद  देश  के  साथ  क्‍या

 हुआ  ?  मैं  निन्‍दा  नहीं  करना  इसमें  हंसने  की  क्या  बात  है  यह  राष्ट्र  क ेलिए
 शर्मं  की  बात

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  चलिए  हम  सीधे  विषय  पर  आयें  ।

 ही  श्रीबल्लभ  पाणिप्रही  :  मैं  कहता  यह  हमारे  लिए  शर्म  की  बात  आप  इस  पर  गर्ढ

 कर  सकते  आप  एक  मित्र  मित्र  जनजाति  से  सम्बन्ध  रखते  हैं  और  आप  साम्प्रधायिक

 राजनीति  में  विश्वास  रखते  हैं  इसलिए  इस  पर  गव॑  कर  सकते  हैं|

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हमें  विषय  पर  जाने  हमारे  सामने  जो  विषय  है  यह  है

 मपिछड़े  क्षेत्रਂ  ।
 ह

 ह
 श्री  श्रोबल्थभ  पाणिप्रही  :  हमें  अपने  जनतंत्र  पर  गवं  हमारे  देश  में  जनतांत्रिक

 ढांचे  का  होना  हमारे  लिए  गर्व  का  विषय  है  ।

 :

 क्री  कालका  दास  :  अध्यक्ष  दिमाग  पर  6  दिसम्बर  का  फोबिया  है  ।

 इनकी  अक्ल  पर  हंसने  के  अलावा  चारा  क्या  है  ।

 |
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  चलिए  हम  विषय  पर  आयें  ।  हमारे  सामने  जो  विषय  है  वह  पिछड़े

 क्षेत्र  और  छोटे-छोटे  राज्यों  का  ।  ं

 श्री  ओबल्लभ  पाजिप्रही  :  आपने  हमारे  देश  को  अपमानित  किया  आपने  हमारे  देश  के

 नाम  पर  कलंक  लगाया  है  और  आप  कहते  हैं  कि  :

 हमारे  दिमाग  में  फोबिया

 ]

 यही  आपकी  बुद्धिमानी

 यह  सबसे  बड़ा  जनतंत्र  हमें  उस  पर  गव  जनतंत्र  का  होना  हमारे  लिए  गौरव

 की  बात  पंथ  निरपेक्ष  राज्य  का  होता  हमारे  लिए  गये  की  बात  है  और  इस  जनतंत्र  में  राष्ट्रीय

 एकता  और  राष्ट्रीय  भाई-चारे  को  सर्वोच्च  स्थान  देना  आज  क्या  हो

 रहा  जनतंत्र  को  बनाये  रखने  के  लिए  और  उसे  समृद्ध  बनाने  के  लिए  स्वतन्त्र  राजनीतिक  प्रणाली

 की  भी  बहुत  आवश्यकता  है  और  इस  तरह  से  जो  मैं  कहना  चाहता  हूं  उसका  अर्थ
 है  कि

 किसी  तरह

 का  शोषण  नहीं  होना  चाहिए  और  उसके  साथ  ही  उपयुक्त  विकास  होना  देश  के  सभी  भागों

 का  संतुलित  विकास  होना  चाहिए  ।  इसलिए  जो  मैं  यही  कहना  चाहता  हूं  कि  अब  जबकि  हमारी

 एकता  को  खतरा  आप  जानते  कि  इस  साम्प्रदायिक  पागलपन  ने  किस  तरह  यहां  वहां
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 कुछ  स्थानों  को  छोड़कर  देशभर  में  तबाही  मचायी  उस  तबाही  ने  लगभग  2,000  जानें  ली  हैं  ।

 स्वतंत्रता  के  पेंठालीस  अथवा  छय्ालीस  यर्षों  के  आाद  साम्प्रदायिक  पागलपन  साम्प्रदाधिक  दंगों  ने

 हमारे  देश  में  लगभग  2,000  जानें  ले  ली  यदि  किसी  को  इस  दल  पर  गे  हो  सकता  है  तो  होने
 लेकिन  मैं  कहता  कि  यह  राष्ट्र  क ेलिए  शर्म  की  बात  इस  तरह  अभी  यदि

 किसी  भी  रूप  में  आप  संगठित  करेंਂ  ''

 एक  सानसोय  सदस्य  :  1984  में  क्या  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वे  अपने  वक्‍तव्य  को  समाप्त  कर  रहे  हैं  ।  हमारे  पास  केवल  तीन  मिनद

 उसमें  दखल  न  दें  ।

 थी  बलराज  पासी  :  गुजरात  में  मुख्य  मंत्री  किसका  था  ?  महाराष्ट्र  में  किसका

 मुख्य  मंत्री  या  ?  *'  *'

 श्री  कालका  दास  :  दिल्ली  में  1984  के  दंगों  में  हुई  विधवाएं  आज  भी  दिल्ली  में  प्रदर्शन  कर

 रही  जो  अपराधी  सी०  बी०  आई०  ने  कह  दिया  है  कि  जो  संसद  सदस्य  हैं  उन  पर  भी  केस

 नहीं  चलाए  जा  रहे  1984  की  विधवाएं  आज  भी  इनके  खिलाफ  प्रदर्शन  कर  रही  आपको

 शर्म  आनी  चाहिए  ।  ॥

 ०००  चाहिए

 क्री  श्लोबललभ  पाणिप्रही  :  मुझे  शर्म  आनी  चाहिए  !  आपको  शर्म  होती  तो  बात  ही  अलाने

 हो  जाती  ।

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जब  तक  कि  माननीय  सदस्य  न  मैं  समझता  हूं  आप  दखल  नहीं  दे

 सकते  ।

 श्री  श्रोबललभ  पाणिप्रही  :  मैं  यह  कह  रहा  था  कि  जबकि  हमारे  सामने  अभी  यह  समस्या

 मुझे  डर  है  कि  राज्यों  का  पुनर्गठन  कहीं  कोई  विचित्र  स्थिति  उत्पन्न  न  कर  दे  और  वह  इस  समय

 राष्ट्र  के  हित  में  नहीं  होगा  ।  इसलिए  एक  आयोग  को  इन  सभी  पहलुओं  पर  विस्तार  से  गौर  करना

 चाहिए  ।

 हमारे  पास  सरकारिया  आयोग  की  सिफारिशें  भी  थीं  ।  राज्य  तथा  केन्द्र  के  बीच  सम्बन्ध  तथा

 अन्य  सभी  बातों  की  विस्तार  से  जांच  करनी  होगी  और  महोदय  आरम्भ  में  हमें  संक्षेप  में  बातचीत

 करनी  होगी  ।  मैं  यह  भी  सुझाव  दूंगा  कि  बोडो  लैंड  के  साथ-साथ  विदर्भा  तथा  अन्य  स्थानों  कम  से

 कम  वहां  जहां  लोग  अपने  आपको  उपेक्षित  महसूस  करते  वहां  क ेलिए  कदम  उठाये  जाने

 वास्तव  में  वहां  पिछड़ापन  वहां  सही  विकास  नहीं  हो  वहां  के  लोग  अपने  आपको  अलग

 महसूस  करते  हैं  और  उससे  हमारी  राष्ट्रीय  भाईचारे  तथा  अबण्डता  को  खतरा  पैदा  होता  है  ।

 उस  दृष्टिकोण  से  सोचने  वहां  कुछ  स्वायज्ञ  विकास  परिषद्‌  होनी

 में  पहाड़ी  विकास  परिषद्‌  की  कार्यप्रणाली  के  सम्बन्ध  में  नहीं  जानता  हूं  ।  राजीव  जी  के  दिनों
 बस्तुतः
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 उतस्तरांचल  ओर  बनांचल  नए  राज्यों  की  स्थापना  के  बारे  में  संकलूप  5  1993

 के  दोराम  एक  पहाड़ी  क्षेत्र  विकास  परिषद्‌  उन्हें  कुछ  अधिकार  दिये  गये  के  तथा  दाजिलिग  केश

 एल्फादि  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  के  अन्दर  ही  किसी  तरह  का  प्रबंध  किया  गया  मुझे  कताया  गया  है
 कि  बिहार  में  भी  हस  सम्बन्ध  में  कुछ  चर्चा  हुई  में  यह  नहीं  जानता  वह  चर्चा  कितनी  प्रगति  फर

 है  ओर  जयतमन  स्थिति  कमा  इस  लश्ह  से  स्वायलता  के  साथ-साथ  कोई  विकास  तंत्र  भी  होगा

 चाहिए  ।

 मैं  अगली  बार  अपना  वक्सेब्य  जारी  रखंगा  ।

 6.00  म०  प०

 श्री  पस्रज  मंडल  :  उपाध्यक्ष  आज  इस  विषय  पर  डिस्कशन  बन्द  कर  दीजिये  और  दूसरी
 बार  कस्टीन्यू  रण्यि  ।

 गृह  संत्रालय  में  उप  मंत्री  राम  लाल  :  उपाध्यक्ष  ढाई  घंटे  हो  इसमें  कोई
 दो  रायें  नहीं  हैं  कि  यह  संकल्प  महत्वपूर्ण  है  और  बहुत  से  माननीय  सदस्य  इस  पर  बॉलना  चाहते  हैं
 लैकिन  मैं  आपसे  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  इसमें  आप  कम  से  कम  समय-सीमा  तो  निर्धारित  कर

 कीजिये  कि  एक  माननीय  सदस्य  इतने  समय  तक  ज्यादा  से  ज्यादा  बोले  ।  यदि  एक  माननीय  सदस्य

 आधा  घंटा  दूसरे  मानीय  सदस्य  40  मिनट  तक  बोलेंगे  तो  उस  स्थिति  में  समय  फिर  बढ़ाना

 पड़ेगा  ।  पहले  ही  एक  घंटा  बढ़ा  दिया  गया  यदि  जरूरत  हो  तो  एक  घंटा  और  बढ़ा  दीजिए  ताकि

 अगले  दिन  रिप्लाई  हो  यही  मेरी  प्रार्थना  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपका  सुझाव  बहुत  अच्छा  है  ।

 प्रो०  प्रेम  धूमल  :  माननीय  मंत्री  जी  द्वारा  यह  अच्छा  सुझाव  दिया  गया

 है  और  यह  उनके  सदस्यों  पर  भी  समान  रूप  से  लागू  होता  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  क्या  आपने  अपना  वक्तव्य  समाप्त  कर  दिया  है  ?

 भरी  भ्रोबहलभ  पाणिग्रही  :  मैं  अगली  बार  जारी  |  मैं  भगली  बार

 कुछ  समय  ओर  लूंगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  है  ।  अब  समय  समाप्त  हो  गया  है  ।

 अब  सभा  10  1993  तक  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 6.02  म०  प०

 तत्पश्चात्‌  लोक  सभा  10  1993/19  1914

 के  11  म०
 पू०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 चौधरी  मुद्रण  12/3,  श्रीराम
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